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सम्पक्ति-शास्त्र जहां ख़तम होता है, राष्ट्रीय शआ्रायव्यय शाख 
वहांसे शुरू होता है। कुछ ही वर्षांसे इस शास््रका महत्त्व विद्वानों- 
को प्रतीत हुआ है। प्रभ्म यही था कि इसको सम्पत्ति शास्रका 
एक भाग समझा जाय या एक प्रथक शास्त्र माना जाय । निःसदेह 
बहुतसे विद्वानोंने इसको सम्पत्तिशाश्नक अन्तगंत रखा है। 
हालैण्डके प्रसिद्ध ह्र्थतत्त्वन्न पियसनने अपने सम्पत्ति-शास्त्र के 
द्वितीय भागमें, और प्रोफेसर निकल्सनने तृतीय भागमें राज्यकर 
तथा राज्यकर प्रक्षेपण ख्म्बन्धी विषयोपर प्रकाश ढालते हुए इस 
विषयको उचित स्थान दिया है। चेप्मेनने भी अपने छोटेसे प्रन्यमें 
इसका परित्याग नहीं फिया है। इसके विपरीत बहुतसे विद्वानोंने 
इसफो एक पृथक शाक्कके रूप दिया है। दृष्टान्त स्वरूप इंग्लेंडमें 
बैस्टेबल, अमराकामें देननी काटर आदम, फ्रांसमें ली राज- 
ज्यूलियो गौर लमनीमें गुस्ताव कोन्द्र बहुत बढ़ राष्ट्रीय आय-व्यय- 
शौंखके लिखनेके कारण प्रसिद्ध हें। मद्दाशय सेलिग्मैनने राज्य 
करपर अनेक प्रन्थ लिखे हैं और उनके प्रन्थ इस समय राज्यकरकफरे 
न्के | प्रामाणिक माने जाते हैं । ऐसे ढेसे विद्वानोंके छोटे तथा 
रस पमिकी ८७ प्रन्थोंके संक्षिप्त नोटेसे ०६ प्रन्थ तैयार किया 
और साथ ही पृष्ठके नीचे स्थान व्थानपर उन प्रन्थोंका 
एड्रण दें दिया गया है। इस प्रन्थकों तीन खाल तक पाठ्य 
प्रम्यके रूपमें विद्याथियोंको पढ़ामा भी भा चुका है। आाज कल 


( २०१ 


इस विषयका अध्यापन प्राय: थी. ए. के बाद ही भारतीय आंग्ल- 
विद्यालयोंमे' शुरू होता है। इस विपयका महत्त्त तथा काठिन्य 
इसीसे स्पष्ट है । हट 

सम्पत्तिशाब्चके साथ इस विषयका कितना सम्बन्ध है, इसंका 
ज्ञान राष्यकर संभारके नियमोस ही जाना जा सकता है। 
भूमिके सम्बन्ध रिकरा्डके लगान सम्बन्धी सिद्धान्त अति 
स्पष्ट है । प्रोफेसर हाक्सनने उल्षकों श्रम तथा पूंजीके संबंधमें 
भी चरिताथ किया है। इस प्रन्थमे रिकार्ड तथा हावसनके 
आर्थिक लगानपर राज्यकर-प्रक्तेषण, कर विचालन तथा कर- 
संरोपश सबयी नियमोका दिया है। जिनको रिकार्डा तथा 
हाक्सनके आथिक लगान-मिद्धान्तका ज्ञान नही है उनके लिए 
इस प्रन्थका सममता असम्भव है| यही बात उपयोगिता, सीमा- 
न्तिक उपयोगिता, न्यूनतम तथा अधिक हस्तक्षेपके सिद्धान्तोंके 
द्वारा राजकाय हस्तक्षेप तथा व्यष्टिवादके प्रश्रका सग्ल करनेमें 
है। सक्षिप्त नोटोके सम्मिश्रणसे तैयार किये जानेके कारण 
प्रन्थके काठिन्यने भर भी 5ग्र रूप धारण कर लिया है। 

इस अन्थका सम्पादन कई महाशयोके द्वारा हुआ है। इसके 
पहले दो फर्माँका सम्पादन श्रीमान्‌ बाबू श्रीप्रकाशजीन किया। 
उनके सम्पादनका क्रम यह था कि प्रत्येह् पैरेका संक्षेप उसके 
साथ दिया जाय और मुख्य प्रकरणका एक प्रष्टपर औरं दरि-_ 
चछेद शीपकका, दूसरे प्रष्ठपर उल्लेख किया जाय। इसके बाद 
इस प्रन्थका संल्‍्पादनभ प्रोफ़ेसर रामदास गौड़के हाथमे गया। 
प्रस्थके सम्पादनमें कुछ कठिनाई देखकर उन्‍होंने इस्र प्रम्थका 
सम्पादन एकमात्र मेरे हाथमें ददिया । ३९८ पृष्ठ तक इस प्रन्थ- 
का सम्पादन में ही करता रहा । उसके बाद श्रीमुकुन्दी लालजीने 
इस प्रम्थका प्रबन्ध भपने हाथमें लिया । 


( ३ ) 


समय आया तो पाठकोंके सम्मुख कदाचित्‌ यह प्रन्थ द्वितीय 
संस्करणके समय अपने स्वच्छ रूपमें आखसके | 


इस ग्रम्थके संबंधमें दो मदह्दाशयोंकों में विशेष रूपसे धम्य- 
वाद देना चाहता हूँ। एक तो बाबू श्रीप्रकाश जी हैं. जिन्होंने 
विशेष श्रमके साथ इस ग्रन्थके पहले दो फर्मोका सम्पादन 
किया। निः:संदेह उनका सम्पादन आदशे-सम्पादन थ'। लेखक 
का यह दौर्भाग्य है कि उनके जैसे महानुभाव लदार तथा _ योग्य 
व्यक्तिकी कृपा इस ग्रन्थ पर चिरकाल तक न बनी रही । दूसरे 
बायू शिवप्रसादजी हैं जिनकी उदारताकी प्रशंसा करना सूर्येको 
दीपक दिखाना है । इति शम्‌। 


हे हर हर | प्राणशनाथ । 


इ्स' विषयएर प्रकाश डालने वाली 
अन्य उपथोगी पुस्तकें । 
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राष्ट्रीय-हस्तक्षेप 


उपक्रम 

राष्ट्रीय आप व्ययका आधार राष्ट्रीय हस्तक्षेप 
है। बिना राष्रीय हस्तक्षेपके न आय ही सम्भव हैं 
ने व्यय ही | यही कारण हें कि राष््रीय आय व्ययका 
प्राण राष्ट्रीय हस्तक्षेप माना ज्ञाता है। अवचीन 
आय-व्यय शास्त्र के लेखकों ने राष्ट्रीय हस्तक्षेपकोा एक 
पृथक भागमें स्थान नहीं दिया है। इससे विषयको 
स्पष्ट करनमे कुछ कुछ बाधा अचश्य पड़ी ह ; 
भारतमें राष्ट्रीय हस्तक्षेप प्रत्येक पगपगपर विचारा- 
स्पद्‌ है। जातीय दारिदय तथा हासका एकमात्र 
आधार इसीपर है। भारत सरकारका राष्ट्रके आय 
व्ययमें हस्तक्षेय भारणके स्वार्थभे पूर्ण रूपसे नष्टो 
है । विस्तृत तौरपर बिसार करनकेलिये राष्ट्रीय 
हस्तक्षेपकतो एक पृथक नागका रूप देता आवश्यक 
था। इसीलिये राष्ट्रीय हस्तक्षेपकों प्रेथका प्रथम 
भाग रक्‍खा गया है । 
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प्रथम परिच्छेद 
गष्ट्रीय आय-व्यय-शाख्त्रका स्वरूप 


7) 


राप्टीय आय-व्यय शास्रकी आवन्‍्यकता 


भिन्न भिन्न शास्जोको उन्नतिम समाजकी 
आधिक, राजनतिक तथा साध६्त्यिक परिस्थिनिका 
बहुत अधिक भाग ट। साधारणस लाथार५० समा- 
जम राजनेतिक, भाषा सबन्धी तथा अन्य कद एक 
ग्रकारका सबंध कुछ न कुछ अवश्य ही होता है | 
यही कारण ५ ॥+ राजनीति, व्याकरण, दशन 
आदिका इलिस समाजकी आरम्भमिक अवस्थाके 
साथ घनिष्ठ तारपर ज्ुड़ा हुआ 

आजकल सेन मिन्न जातिया तथा लमाज्ञाकी 
स्थिति बहुत ही पेचोदाः ४। नागरिकाका उत्तर- 
दातृत्व ओर राज्यके काय पूर्वापेक्षा बहुत ही अधिक 
बढ़ गये हैं। छोटेप छोटे कामसे छेकर बड़ेस 
बड़े काभ तकम राज्यका हस्तक्षप ह। पीनेका पानी 
तथा भोजनका प्रत्थक पदार्थ तक राज्यको प्रबल 
शक्तिके प्रभ्चुत्वसे बचा नही , | हमारा *जातांण 
जीवन तथा साधाजिक सगठन पूवापेक्षा बहुत हा 
अधिक बदल गया हे | मध्यकालम रल, तार नेलो- 
का जल, विद्युत्‌ या गैसका प्रकाश, टम्बे आदि 


प्‌ 


सिन्र सिद्ञ 
शारुअ साना- 
जिक् स्थितिके 
पश्चिन है । 


शाचुनिक 
समाजोंका संग- 
ठभ तथा भा- 
रतबधंको दशा 


राष्ट्रीय आय व्यय शाखकी श्रावश्यकता 


कुछ भी नहीं थी । अतः राज्यकी शक्ति हमारे 

अन्तरीय जीवन तथा अन्तरीय सामाजिक संगठन 
तक नहीं पहुँची हुई थी । परंतु अब दशा सर्वथा 
विचित्र है । हम लोग नवीन आविष्कारोक 
परवश हो चुके हैं। हमारे सुख दुःखका आधार 
अब नवीन आविष्कार ही है। रेल न हो या 
रेलपर ज्ञाना किसी कारणसे रोक दिया जाय 
तो हम बनारससे लखनऊ नहों पहुँच सकते 
है । प्राचीन तथा मध्यकालमे रथो, घेडा गाडियो 
तथा सिकरमकी संख्या अधिक थी । इनक द्वारा 
ही लोग इधर उच्र आया जाया करने थे। परंतु 
अब यह यात नहीं है | ग्लके बन जानेसे गमना- 
गमनक उपरिलिखित स्ताधर्नोंका छोप हो गया हैं 
और इस प्रकार हमारी संपूर्ण गति तथा व्यापार- 
व्यवसाय एकप्रात्र रेंडफ अधीन हो गया है। 
जिसका रेलपर प्रभुत्व हे, एक प्रकारसे उसीका 
हमारे जातीय व्यापार-व्यर्वसाय तथा गमननागमन- 
पर प्रभुत्व है। एक ही क्षणमे वह रेलके सहारे 
हमको भयंकर विपत्तिमे डाल सकता है, हमारे 
व्यापार-व्यवसायकोीं तबाह कर सकता है और 
हमको भूखो मार सकता हैं| नलके जलूके साथ 
भी यही धात “। भिन्न भिन्न नगरोंमें जलके नलके 
लगू जानेसे घरोम कुएं बतानेकी प्रथा अब इस 
देशसे उठती जाती है। नलके जलूसे बहुत ही सुख 
मिलता है, परंतु एक प्रकारसे हमारे जीवसकः 


दर 


राष्दीय आय-व्यय शार्ूका स्वरूप 


मुख्य आधार जल भी अब हमारे हाथमे नहीं रहा 
है। यदि जल भारडार से हमको जल न दिया 
जाय तो हम प्यासे मर सकते है। हम पानीके 
लिये भी दूसरोंके आध्रीन है। यही बात विद्युत्‌के 
प्रकाश, डाक, तार, विदेशीय सामानके साथ है। 
साराश यह है कि आजकल जीवनके आवश्यकसे 
आवश्यक पदा्थंमे हम परवश है। भारतमें उपरि- 
लिखित कामोमे प्रायः राज्यका ही एकाधिकार हें 
और इसीसे यह रूपष्ट है कि राज्यके कार्य लथा 
शक्तियां कितनी महत्वपूर्ण हे और उनका हमार 
जीवन-मरणमे कितना अधिक भाग है । 
स्वभावतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्‍या 
भारतोय राज्यने उपरिलिखिल शक्तिगर्सित कामों को 
इंग्लेडके धनकेद्वारा किया है या भारतवर्षियोंके 
धघनद्वारा ? यदि इन कामोंमे इग्लेए्डका घन लगा 
है तो इन कामोमसे जो आर्थिक लाभ होता है, क्‍या 
डस आर्थिक लाभकों पक मात्र इंग्लैरड ही भोगता 
है| या इसका कुछ भाग भारतियोकों भी मिलता 
है ? जिन काम्तोमे घाटा हे. क्‍या छाभके सद्ृश 
घाटा भी इंग्लेरड रुवयं ही उठाता है, या उस 
घाटेकी भारतीय राज्य भारतके घनसे पूर्ण करता 
है ? भारतम राज्यकी व्यापार-व्यवसाय्‌ विषग्नक 
नीति क्‍या है? क्या भारतीय राज्य वास्तवमे 
निहंस्तक्षेप देवीका उपासक है? या इन्ऊरडके 
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भारत से 
रफ्यकी अजय 
यूथ. सबंधोी 
नीति तथा उस 
पर शक विचार 


राष्टीय आय-द्छय शासख्रकी अध्यश्यकता 


सद्दश देशके ध्यापार-व्यवसतायफा सम्मुख रखकर 
और उसकी उन्नतिका मल निहस्तक्षेपकों समझ- 
कर निहंस्तक्षेप देंबीका भक्त बन गया है? यदि 
यही बाल है तो कया उसका मुख्य उद्देश्य भारतका 
आर्थिक हिल है अथवा इग्लेश्डका ? भारतीय 
गाज्यने किलपर अधिक धन व्यय किया है ? नहरों 
अथवा रेलो पर ? यदि *रःपर अधिक धन व्यय 
किया है तो क्यो? भारतीय राज्य यदि भारतके 
व्यापार व्यवसायकी उचन्नतिमे उदास्दीसल है और 
धरनकी सहायता न देना ही अपना उद्गं श्य बन्ा-बैठा 
है तो उस्पर्ग *े छके व्यचसायम उस नीतिको क्यों 
तोड़ा हैं? और “गाइरेण्टी? वचिश्रविके द्वारा भारतीय 
शनसे क्यो आंग्ल पू जीपतियोकी जेबे भरो है ? 
भारतीय राज्यन मादक द्रव्योका एकाधिकार 
अपने शाथम रक्‍्खा....है । प्रश्न उठता है कि यह 
क्यों ? क्‍या इसमें स्विटरवंएड या जापान राज्यके 
खट्ठश भारतीय. राज्यका कोई पवित्र उद्ढं श्य है £ 
क्या भारतीय राज्यन इन चीज़ोका एकाथिकार 
प्रपनें हाथम इसलिये रक्‍्खा है कि छोगोमें इनका 
श्योग बहुत न बढ़े । यदि यही बाद ह तो च्ोनसे 
प्रफीम युद्ध क्‍यों किया गया ? ओर महाशय शर्माने 
बीटसरायक्री सभामें जब इस नीतिको रूपष्ट तीरपर 
इद्घोषित करनेके लिये भारतीय राज्यसे प्रार्थना 
ही ने ऋारतीय राज्यने क्‍यों मौनश्नत धारणकर 
लेया ? भारतमे प्रतिवर्ष मादक द्वब्योंका प्रयोग 


व 


राष्केय आय-व्यय -शुख्का स्वरूप 


क्यों बढ़ता जाता है ? भारतीय राज्यने भारतकी 
भूमि, जंगल, पंत, नदी आदि अनेक जातीय 
परदार्थोपर अपना स्वत्व स्थापित किया है| प्रश्न 
उठता है कि क्या यह स्वन्व स्वाभाविक है या 
अस्वाभाविक है ? यदि यह खत्व स्वाभाविक है तो 
क्या भारतीय राय्य भारतीय जनन्‍नलाके प्रति उत्तर 
दायी ८ ओर अपनी प्रज्ञुत्वशाक्ति 5 तथा करीय 
शक्ति का स्रोत भारतीय उ।नताको ही सानता है ? 
यदि थद्द बात नही है नो भारतीय सपत्तिपर उस्तका 
स्वत्व न्‍्याययुक्त तथा स्वाभाब्रिक कंसे कहा जा 
खकता < ? यदि राय श्ासिका प्रलिदभध्रि है नो 
उस्त्रका रूबअत्व जालीय सपतन्षिपर किस न्याय 
माता जा माकता ४ ? भारतीय राज्य भूमिपर 
अपना स्वत्य प्रकट करके जीमोंदारोसें लगान 
लेता €। प्रश्न उठता है कि इस लगानकी पम्ात्रा 
का आधार क्या हैं ? यदि राज्य युद्धादिके भयंकर 
खत्चोकी पूरा करनेके छिये छलगानको पात्रा बहुत ही 
अधिक बढ़ा र ला इससे नचनका उपाय क्या हे ? 
उस्र छगा।के द्वारा यदि देशमे प्रतिवस दुर्भि् पड़ने 
लगे और दरिद्रता तथा नि्धनतासे भारतीयोका 
आचार गिर जाय तो इस पापका अपराधी कौन 
है ?! सारतका राज्यकोष इग्लेण्डम रूवर्ण की ष निश्रि , 





# अ्रभुत्व शक्ति ->सावरन्टी (505४९०/"2272709 ) 
। करांय शक्ति > टैक्सिड पावर (0'8४772.2>.....0८/' ) 
+ स्वरकोष निधि ८ ((+०0]0 #९४७/४७ प्रा) 


६ 


राष्ट्रीय आय-व्ययू-शास्त्रकी आवद्यकता 


के नामसे रक्‍्खा गया है | प्रश्न उठता है कि इस- 
को भारतमें ही क्‍यों न रक्‍्खा जाय, क्योंकि भारत 
में पूंजीकी बहडुद कमी है ओर व्याज़की मात्रा इतनी 
अधिक है कि व्यवसाय के खुलनेसे बहुत विध्न 
पड़ते हैं । यदि यह कहा जाय कि भारतम भारतीय 
शघनको सुरक्षित तौरपर नही रक्‍खा जा सकता है, 
क्योंकि यहां कोई “बक्र आफ इंग्लैएड'” के सट्ठश 
राष्ट्रीय वक नहों है ठीक है। भारतमे राप्रीय बंक 

की क्यों न रूथापना की जाय ? क्योकि जमनी आदि 
सभ्य देशोमि उसी विधिपर काम किया जाता है । 
प्रत्येक देशका अपता अपना राष्रीय बंक है । भारत 
ही क्‍यों इस बातमें सबसे पीछे पडा रहे? हां 
अमरीकाके सद्ृश राज्यक्रोपचिणशिपर भी काम 
चलाया जा सकता हैं| परंतु भारतीयोकी स्थिति 
ही ऐसी है कि यहाँ राष्ट्रीय बक ही ज्यादा छाभदा- 
यकः ही जायगा। इसपर आगे चलकर प्रकाश डाला 
जायगा। आमनो रपर यह कहा जाता है कि “करके 
द्वारा व्ययसे अधिक न ग्रहण करना राउय नियमो- 
की ओटमें प्रजाको छूटना है ” । क्‍या यह खत्य हैं ? 
यदि यह खत्य है तो भारतीय राज्य ऐसा क्यो 
करता है ? कुछ एक विशेष वर्षोकों छोडकर प्रायः 
प्रतिवर्ष संपूर्ण खर्चोके बाद राउयके पास धन बचता 
है । भारतीय राज्य क्यो नहों इस्त्र बुरी बातको दूर 
करनतदै-< भारतीय राज्य जनताके प्रति उत्तरदायी 

राष्ट्रीय बक ८ स्टेट बक (२७8 ७7% ) 


श्‌ छ 


राष्दीय आय-बयय-झाख्रका स्वरूप 


नहीं है। उसकी करीय शक्ति तथा प्रभुत्व शक्ति 
आग्ल जनता नथा आग्ल पार्लामेंटक हाथमें है। यहा 
यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि देशमें हरूखछ 
मचे जिसका वास्तविक कारण पीछे साबित हो 
कि राज्य की गलती ही थी तो क्या उस हलूखलूका 
दबानेका व्यय देशकों ही देना पडेगा। क्या इसका 
व्यय आंग्ल देशसे आवेगा। ऐसे और बहुतसे 
प्रश्न है जिनपर गम्भीर तौर पर विचार करना. आज छ्यरू 
अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है । इन प्रश्नों शा कि 
विवारस फोनसी सखयसिद्ध बाते हैं जिनको 
आधार बनाकर विचार प्रारम्भ किया जाय ? 
वह कौनसा मार्ग हे जिसपर चलनेसे हम 
अपन उद्देश्य तथा लक्ष्यतक पहुंच सकते है ? 
राष्ट्रीय आय-व्यय शास्त्र इन्‍्हों विकट समस्याओं 
तथा प्रश्नोंकी सरऊल करते का यत्न करता है । 


* राष्टीय आय-व्यय शास्त्र दि साइन्स आफ फाइनान्स 
या पब्लिक फाइनान्स (॥6 डईिल॑शा०06 ० शिकक्ता0€/0] 
0) िधाए8) 


श्र 


राच्दीय आवश्यकताओका स्वरूप 


राष्ट्राक लिये जमाखर्च सम्बन्धी एक ही सिद्धान्त 
उचित नहीं हों सकता है | यदि यूरोपीय 
वेशोंमें भूमिपर राज्यका स्वत्व आवश्यक तथा 
उचित है तो इसका यह मतलब नहीं है कि 
मारतवर्षमें भी यह आवश्यक तथा उचित ही है। 
इसका अभिप्राय यः हैं कि झायव्यय शास्त्र सम्बन्धी 
प्रश्नोपर विचार करते समय गाष्टोंकी भिन्न सिन्न 
सिथतिकों सम्मुख रखता जरूरी हैं । 
5७... २७० ७...२.0८7<...... .* - ... 


(३) 


राष्ट्रीय आवश्यकताओंका स्वरूप 
राष्ट्रको चाहे एक शरीरी माने! और चाहे एक 
संगठित संस्था मानें उसकी आवश्यकताओंका 

स्वरूप पूर्व वत्‌ ही बना रहता है। 

(7) राष्ट्रकी धन तथा संपत्ति सबधी आवश्यकता - 
गष्दुकी धन राष्ट्रकी आवश्यकताएँ भिन्न भिन्न समयोपर भिन्न 
संबंधी हंप भिन्न होती हैं । प्रतिनिशधि-तन्त्र उत्तरदायी राज्योमें 
श्वकता ।. राध्रुकों भूमि तथा भ्रमकी जरूरत होती है । निरूसन्देह 
यूरोपमे “ फ्यूडछ ”-राजतंत्रके न रहनेसे राष्ट्रकी 
अपनी भूमि बहुत ही कम है। जो कुछ भूमि रध्टुके 
पास आजकल हैं वह पार्क, क॑ पनी बाग, दुर्ग, छावनी 
लबबऊउरर॒कारी दफ्तर आदिके बतानेमे ही काम 
आती है । अधिक भूमिकी जब राष्ट्रको ज़रूरत 


श्ड 


राष्ट्रीय आय-व्यय शुसत्रका स्वरूप 


होती हे तब वह भी व्यक्तियाके सदृश ही रुपया 
देकर भूमि खरीद लेता है। भूमिक सदश ही राष्टु- 
को धनकी जरूरत होती है। विना घनके सेना? 
राजकर्मंचारी तथा सरकारी दफ्तरोंका खर्चा 
चलाना राज़्यके लिये असम्भव है। 

(२) मुफ्त कार्य कवाना- -सभी देशोमे भिन्न 
भिन्न राष्ट्राय कार्याकी लोग मुफ्त ही कर दते हे । 
मारतम आनरेरी मशिस्ट्रेट तथा अनाथारठय या 
प्रमंशालाके टुस्टीका काम लोग मुफ्त ही करते हे । 
अमरीकादि देशोम भी मयर तथा भिन्न भिन्न शिक्षा 
सम्बन्धी छझ्ाम्तीकों लोग बिना रूपया पैसा लिये ही 
करते हैं| यर॒ क्यो ? इसके कई एक कारण है। कई एक 
पद ऐसे मानक है कि अमीर छोग उन पर्दों तथा 
अधिकारोंकोीं मुफ्त काम करके भी प्राप्त कर 
लेना चाहते हे। अमरीका आदि देशोंम राज्यर्क 
अन्दर शक्ति प्राप्त करनेके उद्देश्यले भी भिन्न 
भिन्न दछके छोग ऐस्जश करते हैं। बहुतसे काम 
लोग दया तथा सहाजुभूतिसे प्रेरित हो कर भी 
मुफ्त ही करते हे। जो छठ भी हे शासनशास्त्र- 
की विद्वान राज्यकार्यको उचित विधिपर चलानेके 
लिये यह आवश्यक समभते हैं कि किसीसे भी 
मुफ्त काम न लिया जाय । वे होग इसमे व्रिश्त- 
लिखित चार युक्तियाँ देते हैं। 

(क) मनुष्यम सेवा, सहानुभूति तप्त्दाष्ट्रीय 
ब्रेमके भाव सदा एक सद्ृश नहों रहते हैं। इस 

की 


राष्टू का 
शुफ्त  काय 
करव ना 


राज्य का 
सुपत काय लेने 
सें विरोध । 


घास प्षप्रद - 
सचिकी चहुच- 


लता । 


अश्वर दातु 
स्वका न खेना 


काय का 
जमुभव न दोजा 


राष्ट्रीय श्रावश्यकताओ्रोकण स्वरूप 


हालतमभे इन भावोंकों आधार बना कर किसी 
भी मजुब्यसे मुफ्त राज्यकाय लेनेम राज्यकार्य ठीक 
ढंगपर नहीं होने है | प्रबन्धमे शिधिकता आजाती 
है। इसमे संदेह भी तहीं हे कि क्षणिक या साम- 
यिक कार्योम देशभक्ति नथा देशप्रेमसे प्रभावत 
पुरुषोंसे काम लेना बहुत ही अच्छा हो सकता है, 
क्योंकि जो काम यह लोग कर देते है वह एक भृति- 
जीवी नहीं कर सकता है । इसमें सरह भी नही है 
कि स्थिर कामों तथा स्थिर प्रबन्धोंक लिये वही 
लोग उत्तम हे जो कि बेटन लेकर काम करनते है । 

'ख) उत्तम शासनक लिये आवश्यक है कि 
राज्य कमंचारी अपने कामके छिये पूरे तं।रपर 
उत्तरदायी हों । मुफ्तकाम करनेवाले प्रायः उत्तर 
दातृत्वकी परवाह नटी करते हैं और किसी ऊा दबाव 
नहीं मानते 5 । भ्रति जीवी सदा ही अपने ऊपरके 
अधिकारीकी आज्ञानुसार काम करते है ओर 
नौकरी छूटनेक भयसे कामसे किसी प्रकारको भी 


गड़बड़ी नहों करते है । हे 
(ग) उत्तम शासन तथा उत्तम प्रबन्ध वे ही लोग 


कर सकते है जिन्होंने इसी प्रकारके कामम अपना 
जीवन व्यतीत किया हा । देशप्रमसे काम करने 
वात्योंमे प्रायः यह बात नहों हे।दी हे । यदि राज्य 
उनको इसी प्रकारकी शिक्षा दे ते राज्यका बहुत 
साखेमारा और धन ब्रथा ही खराव हो सकता हैं 
क्योंकि शिक्षा भी ते एक दिनमभे तथा मुफ्त ही 


१६ 


राष्ट्रीय आज-स्खव शायक्रक्ा स्वरूप 


नही दी आ सकती है । उसके लिये भी तो अग 
तथा खमयको जरुूरन है । 


(थ) मुफ्त काम लेनेल राज्यकार्य धनाववोक 


हाथमें जा सकता है। क्योंकि गरीबलेाग सुफ्त 
काम नहीं कर सकते हें। राज्यम घनाद्योंफी 
प्रधानता इस समष्िवाद”ः तथा अ्रप्लमितिक: 
जमाने में किसको मंजूर हे। सकती है । 

(२) बाधित तौर पर काय करवाना राष्ट्रका 
जीवन यदि खनरेम है| ते राज्य नागरिकोर्थ 
बाधित तौरपर काय ले सकता है। आजकल 
राष्टुका जीवन मुख्य और नागशिकोका जीयन 
गौण समझा जाता है । महायुद्धके पूर्व क्ममनों 
में विशेष आयुक प्रत्येक मनुष्यका तीन वर्ष 
तक सेनाम काम सोखना पडता था आर राज्यका 
यह अधिकार था कि २२ वर्ष तक उससे सैनिक 
कार्य वाथित तौर पर ले छे। भारुवर्षमे स्थिर 
सेना की विधि है। अनः ज्नतापर करका यार 
बहुत ही अधिक है। सारांश यह है' कि लडाई-, लि 
बाधित तौरद८र काय लेना या घन लेना यद्ध दि 
विधि हैँ जिनके द्वारा राज्य राष्टक़ी रक्षा करने है । 
यूरोपीय देशोम जमनीफ अन्दर कथित तरर३६४ 
काय लेनेकी और अमरीका नथा ?ज़्लेश्ड्स घन 

+ समश्विदृ-्सोनलिज्म (00वौ ना) 

| श्षमसमितिन्टेड यूनियन (80 पराा:७७) 


१७, 
२ 


घनाव्मॉकी 
प्रवलता ( 


बाघथित तौर 


पर करा लेना 


राष्ट्रीय ऋवश्यकसाश्णेंका स्वदस्प 


लेनेकी विश्वि महायुद्धसे पहले प्रचलित थी । यहाँ 
पर यह प्रश्न सस्‍्खवसावतः उत्पन्न होता है कि 
शाज्यकी अपना आर्थिक आदर्श क्या रखना चाहिये ! 
राज्य अपनी आर्थिक नीतिका आधार किस 
सिद्धान्त पर रकखे जिससे कार्य उत्तम विश्चिपर 
चल्टे । अब इन्हो ध्रश्नोंको सरस्यथ करने का यत्न 
पिया ज्ायगा । 


श्ट 


द्वितीय परिच्छेद 
राष्ट्रीय हस्तक्षेप । 


(६2. 


आर्थिक आदशे 

यदि हम भिन्न भिन्न जातियांकी आर्थिक, 
सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्थाका निरीक्षण 
कर ते हमको पता लगेगा कि राज्यके कार्य 
इतने पेचीदा तथा नानाविध है कि उनका कोई एक 
चर्गीकरण नही किया जा सकता। राज्यका कौन- 
सा कार्य आवश्यक और कौनसा अनावश्यक है इस 
को कैसे जाना जाय। दुष्टान्त्क तौरपर राज्य द्वारा 
राष्ट्रके संरक्षणके प्रश्वकी ही लीजिये ।| भारतमे क्या 
राज्यका स्थिर सेना रखना आवश्यक है? क्या 
सेना तथा शस्त्रास्त्रपर अनन्त धन ज्यय किये 
बिना राज्य राध्रका संरक्षण नहों कर सकता है * 
इसीप्रकार यूरापोय राज्य ताप, बारूद, रणापोत- 
के बनानेमें जे अनन्त घन फूंक रहेहें, क्या वह 
बहुत ही आवश्यक है ! किस स्यानपर राष्ट्रीय संरक्षण 
में छमा राज्यका धन फजूलखर्चीका रूप घारण 'रूरवा 
है प्रत्येक राज्यकों कितनी कितनी तोपें, तथा शंख 
रखने चाहिये ? किसी समय रूसके ज़ारने ह्न्हीं 
प्रश्नोंको सपूर्ण सभ्य जातियोंसे पूछा था अस्म्तु उसे 
इन प्रश्नोंका कोई भी सन्‍्तोषप्रद उत्तर न मिला | 


१६ 


शीष्ट्ुका 
कोन सा जाब- 
जयक काय है 
शौर कौन सा 
नहीँ है,वह ऊा- 
नगा कठिन है। 


कया जैब- 
पफिकक स्वतंत्रता 
सभा सर्पात्तकी 
रक्षा ऋरना रा- 
क्वका खाव- 
हअबक काम है” 


स्वत *ञवा- 
थः 
का क्‍या सथ है? 


आर्शिक आदशे 


यह समझा जाता है कि वैयक्तिक स्वतन्त्रताकी 
रक्षा करना राज्यका सुख्य काम है। यहां पर यह 
प्रकश्ष खतः ही उत्पन्न होता है कि वेयक्तिफ स्वतत्र- 
ताका क्‍या ताःत्पय है और उसका सरक्षण किस 
प्रकार संभव है ? क्‍या राज्य धार्मिक तथा शारी 
रिक अत्याचारोसे वैयक्तिक स्वतंत्रताकों बचाचे 
धामिक अत्याचारसे वेयक्तिफ खतत्रताके बचानेका 
यह भाष है कि राज्य सभाषण, तथा धरम व्य- 
क्तियोको पूर्ण खतंत्रता दे ? यदि मूर्तिपूजकलोग 
किसी भनजुष्यकी अपने देवतापर वलि चढावे' और 
पतिक मर जानेपर उसकी स्त्रीको सती बनानेक 
लिये आगमे जलावे तो क्‍या राज्य उनके इस 
घामिक कायमे बाधा न डाले ” वैयक्तिक खतंत्र 
ताके सद्दश ही वेयक्तिक संपत्तिकी रक्षा भी विया 
दास्पद है । क्योकि पहिले तो संपत्तिक लक्षणमे 
ही भयंकर मतभेद है ओर यदि संपत्तिके छक्षणकी 
संदिग्धताका ख्याल न भी-किया जाय तोभी यह 
नहीं पता लगता कि सपत्तिक संरक्षणकी क्या 
सीमा निश्चित की जाय । “ सपत्तिकी रक्षा पर 
यह प्रश्न प्रायः उठता है कि प्राकृतिक सफत्तिके 
सट्ृश ही क्या मानसिक संपत्तिकों भी संपत्ति 
समका जगय ? क्योकि एक आविष्कारसे जितनी 
संपत्ति उत्पन्न हा सकती है उतनी संपत्ति कदाचित्‌ 
मैसूरकी दोरेकी खानोंसि न उत्पन्न हे! सके | परन्त 
अभीतक आविष्कार आदि तक संपत्तिका क्षेत्र नहीं 
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राष्ट्रीय हल्सचेच 


माना जाता हैं। ओर जहां मुद्रण-घिकार अथबा 
अनन्याधिकार/ द्वारा इसकों कुछ कुछ माना भी 
जाता है बहां भी प्राकृतिक संपत्तिक सदृश अपरि- 
मित काल तक उसपर वेयक्तिक खत्व नहों रहता है। 

इसी प्रकार राज्यफऊ प्रत्येक कार्यमें यह जावना 
अत्यन्त कठिन है कि उसका बह कार्य कहां तक 
आवश्यक है ओर कहां तक अवावश्यक। आवश्यक 
अनावश्य कर्क १>श ही राज्यकं थिन्न भिन्न कार्योक्की 
यूणताकी उत्तमसे उत्तम विधि क्या ६ ? इसे जा- 
तना दुष्क्र ह | बद्भुवख राजकीय कार्य भिन्न भिन्न 
परिस्थिति त', समयके ख्याछस किये जाते हें । 
उसका एकमात्र आशिक इृष्टिसे टी विचार करना 
गरूती करना होगा। द्वष्टान्त्क तोौरपर शिक्षाकों ही 
लीजिये। शिक्षा देनेकी उत्कृष्ट विधि क्‍या है? 
उसपर राज्य क्विसना श्रन व्यय कर सकता है ? यह 
दो भिन्न भिन्न प्रश्द ह। इन दोनोकों एक मात्र 
आर्थिक इृष्टिसे सरल करना असंभव ६ । 

राज्यक ऐच्छिक कार्यो ते आर्थिक सबंध और 
भी दूर है। भिन्न भिन्न जालियाक राज्य नियम 
एकमात्र आधिक अवस्था परिणाम नहीं हे। 
घामिक, राजनैतिक अयस्थाका राज्य नियमींसे क्या 


संबंध है यह किसीलसे छिपा नही है । आऑग्लराज्यने * 


भारतीयोंके सभाषण तथा लेखनकी स्वतंत्रताका 
प्रस एक्ट अथया समायारपत्र संबंधी घिल्‍ऋरुून दंरि 





# पेटन्ट या कापी राइट (4290४0॥6 या (०३७-४९॥४) 
र्श्‌ 


राषज्यक 
कार्योंकीपूलता 
फी उचद्दम विधि 
क्वाहे: 


राज्य एक 
आाश्र म्ाश्िक 
विचारसे हो सब 
कार्योंको नहों 
करते हैं । 


स्वाभाविक स्कतन्त्रताका सद्ध।न्त 


जी मर्दन किया है क्‍या उसमें राउयका आर्थिक 
विचार काम कर रहा है? सारांश यह है कि 
राज्यनियमोंका जातिकी प्रत्येक प्रकारकी अब- 
स्थार्के साथ संबंध है ओर इसीलिये राज्यके का- 
यॉकी गति एकमात्र आर्थिक मापसे ही नहीं 
मापी जा सकती है | यहींपर वस नहों। सभ्यताकी 
बृद्धिमें भी एकमात्र आर्थिक कारणका ही बहुत 
बड़ा भाग नहीं हे । आचार, विचार, स्वभाव भादि 
सभी बाते' सभ्यताको घटाने बढ़ानेमे भाग रखती है । 

धनकी उत्पत्ति विनिमय विभाग तथा व्ययके 
साथ राज्यका घनिष्ठ संबंध है। इनमें राज्यका 
कहां तक हस्तक्षेप हो इस प्रश्नमें विचारकोंका 
बड़ा मतभेद है। बहुतसे विद्दानोंकी सम्मति है कि 
राज्यकों “अल्पसे अठ्प हस्तक्षेप द्वारा अधिकसे 
अधिक लहाभ” पहुंचानेका यत्न करना चाहिये। 
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(२) 
स्वाभाविक स्वतंत्रता, निहैस्तत्तेप तथा 
अल्पतम हस्तक्षेपका सिद्धान्त 
क्या स्वा- “स्वाभाविक स्वतंत्रताकों पूर्ण तौरपर न समभझ- 
आधिक स्व्- लेके कारण लोगोने ओ जो गलरूतियां तथा 


जता राज्यका 


आईउजक शा- सुशखत्यवियां की है, उनका गिनानातक कठिन 


जादश है? 





[स्वाभाविक खवतन्त्रता-नाचुरल लिबर्टी (७0779) | 9९७४५) 
श्र 


रास्ट्रीय हह्न्तच्चेप 


है। बहुत अध्ययनके बाद भी आदम्‌ स्मिथने 
स्वाभाविक स्वतंत्रताको राज्यका आश््थिक या 
राजनैतिक आदर्श नहीं प्रकट किया | उसका 
कथन है कि “प्रत्येक मलुष्यकों तबतक स्वेच्छा- 
सुसार तथा अपने ढंगपर ही काम करनेकी 
म्यतंत्रता होनी चाहिए, जबतक कि वह न्यायके 
नियमोका संग न करें? । इस कथनम “'्यायक 
नियमोंफा भंग न करे” यह वाक्य अत्यन्त ध्यान 
देने योग्य हे। इससे यह परिणाम निकला कि 
वैयक्तिक व्यवसाय, संपत्ति तथा स्पर्धा आदिमे' 
स्वतंत्रता तभीतक दी जा सकती है जबतक कि 
न्‍्यायका भंग न होवे। सारांश यह है कि खाभाविक 
स्वतंत्रता तथा खाभाविक न्‍्यायका खंतुलून तथा 
संमिलन ही राज्यकी आर्थिक नीतिमें पथद्शंक है। 
स्वाभाविक स्वतंत्रताफे विचारसे राज्यके मुख्य 
तीन कत्तंव्य है। (१) राष्ट्र संरक्षण, (२) अत्याचार 
तथा अन्यायसे प्रजाकोन्बचाना, ओर (३) एक मनुष्य 
या मनुष्यसंघका जिन उपयोगी राष्ट्रीय कार्योके 
करनेमे स्वार्थ न होवे उन उप्याोगी कार्यो 
स्वयं करना। परंतु इन संपूर्ण कायंमि' खाभाविक 





जे, एस निकल्मन क्ृत “ प्रिन्सिपल्स झाफू पोलिटिफिल 
एक्रानामी ( ए707]९७ ०0 ?णॉाएल्क रि००0009 
#६ वें 3. ला0503, रंगे . 900७ ५ 
ला॥ए 2 ० 2 9886 78) 
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शाक्ष्बका 
» ज्राथिक शा 
दर्श ब्यायासु- 
कुल स्थभाषिक 
स्वतश्नता दे । 


स्वाभाविक हबतन्त्रताका सिद्धशन्त 


राज्वके न्‍्यायका संग न राज्यको खयं न किसी दूसरे 


हस्तसेपय्की 
खरकूरत है । 


मनुष्यकों करने देना चाहिए। यदि भिन्न भिन्न कार्यो- 
में वैयक्तिक खतंत्रता तथा रूपर्धाका परिणाम झन्याय 
तथा अत्याचार होथे तो राज्यको अपश्य ही हसूत- 
क्षप करना चाहिए। अध्यापक सिज्विकफी भी यही 
सम्मति हैं कि “आशिक” मनुष्यो से परिपूर्ण 
समात्र्में भी स्वाभाविक स्वतंत्रताका परिणाम 
भयंकर हो सकता है। धघनकी उत्पत्ति घिनिमय 
विभागमे जतवसंध्र्ष इस बातका सूचक है कि 
आर्थिक चक्र किएना अगश्पूर्ण हें और इस्ती- 
लिये राजह्यका हस्ाक्षेप कितता आवश्यक हैं।' 
इस दशामे अहलम हस्तक्षेप या निहंस्तक्षप) की 
नीतिको राज्यका परथप्रद्शक प्रकट करना कितना 
हास्यतद होपेगा ? स्वाभाविक स्वतंत्रताके खटश 
ही अधिकतम उन्‍योगिताका सिद्धान्त> भी राज्यकी 
आर्थिक नीति या आ्थिक आदशंको दिस्वानेमे 
स्वंधा असमर्थ है । अब इसी पर कु७ प्रकाश डाल- 
नेका यत्त किया जावेगा। 

आधिक मनुष्य-इकानामिक मैन (]900॥0770 | &॥) 
पअत्पतम हस्तक्षेप-मिनिमम इन्टर्फियरन्स ( )077॥007॥॥ 
वगीफ्ाए द्ञाल्ए) 
पुनिहलक्षेपटनालम्टरजिवरन्स (त-70र्षए/७70०) 
>ग्रेधिकलद उपयो गिताका सिद्धान्त-दि प्रिन्सिपल झाफ माक्सिमम 
बूटिलिटी (76 [926 095फर पार पगर7९ ) 
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(रे) 
अधिकतम उपयोगताका सिद्धान्त 
गर्च्यका 


अधिकतम उपयोगिता सिद्धान्तका विकास «पक उ। 
उपयोगितावाद$ से हुआ है। इस सिद्धान्तके दर्श झधिकतसल 
अल्लुसार “राज्यकों वंपर ही हस्तक्षेप करना जे मेक का 
चाहिए जहापर कि वह अधिकतम उपयोगिताकों 
उत्पन्नऊऋर सके। दृष्टान्तके तौरपर राज्य धनकी 
उत्पकत्तिके अच्दर त्ेयक्तिक स्वतत्रतार्मे हस्तक्षेप 
कर सकता / यादें वह उस हस्तक्षेत्केद्वारा 
प्रमकी उर्पोत्तिडों बढा सके या जनसंख्याकी 
हृष्टिप पदाथोंको उत्मक्तिको पूर्णसे पूर्ण सीमातक 
पहुंचा देवे । 'घनकी उत्पक्तिक सदश ही 'धनके 
विभागमे' भी वह हरूउक्षेप कर सकता है यदि 
उसके हस्तक्षेपकंद्वारा विसक्त धनकी उपयोगिता 
चरम सीमातक पहुच सके। यदि यश मान लिया 
जावे कि प्रत्4ंक अन्याय्का परिणाम अनुपयोगिया|| किलर पे 
और भ्रस्यैक न्‍्यायका परिणाम्त उपयोगता९ हाता ह शान्‍्वाकानुक 
तो अथिकतम उपयोगता “था रूयाभाविक सरूवत- पदक 


त्रणके सिद्धान्तोमोें कुछ भी भेद नहीं रहरशा हैं। शक ही ऊये 


ग्यायानुकूल स्वाभाविक रूवतत्रताकों उपयोगता का हा # 


९ डपयोगताप'द-यूटिलिंटस्यिनिज्म (70॥0.7477%70) 
| झनुपयोगता-डिसिचूगिजिटी ()५00]8 9). 
शुंडपयोगताज्यूटिलिटी (( 00%) 


श्ज 


व्यवमें जुप- 
बोगणाद । 


उपयोगता 
बाद तथा सम- 


शिवा द । 


अधिकतम उपयोगताका सिर्ान्त 


तथा न्यायग्रतिकूल स्वाभाधिक स्वतंत्रताफों अनु 

पयोगता कहा ज्ञा सकता है और इस प्रकार 
अधिकतम उपयोगता तथा स्वाभाविक स्वतंत्रता 
सिद्धान्त परस्पर अभिन्न हो जाते है। उनमें केवल 
नामका ही भेद रह जाता है | अस्तु जो कुछ भी 
हो, राष्ट्रीय कार्यो के करने के विषयमें अधिकतम उप- 
योगतावादी “ व्यय ” को ही राज्यकी आर्थिक 
नीतिका पथदर्शक प्रकट करते है । उनका विचार 
है कि किसी राष्ट्रीय कायंकी उपयोगताकी सबसे 
बड़ी कसौटी यह है कि उसके लाभोको उसके व्ययोंसे 
मापलिया जाधे । धन विभागके प्रश्न्में उपयोग- 

तावादोी समष्ििवादियोंके साथी है । अध्यापक 
सिज्विकका कथन है कि “ आधुनिक घन विभा- 
गका सबसे बडा दोष यह है कि उससे असंमानता 
उत्पन्न होती है। साधारणसे साधारण मनुष्य 
इस असमान धनविभागकों दोषपूर्ण समझता 
है ?। अध्यापक सिज्विक़के अन्तिम वाक्यसे 
हमारी सहमति नहों है। क्योकि आजकल साधा- 
रणसे साधारण मनुष्य यदि असमान धन विभा- 
गको दोषपूर्ण समझता है तो उसका रहस्य कुछ 
और ही है। महाशय वैन्थमन ठीक कहा है कि 
“,घनकी समानताके प्रेमका स्रोत पापमें है न कि 
पुणयमें “'” “इसको वही चाहते हैं जो कि दूख- 
रेंकी ब्रद्धिकों सहन नहों कर सकते हैं। ऐसो 
हालतमें धनकी समानताके प्रेमसे लाभ ही क्या 


२६ 


राष्टीश हस्तसेप 


है ? इस ओर जानेसे क्‍या सत्यानाश न होवेगा ? 
ऐसे प्रेमसे स्वार्थ जैसी निऊृष्ट वस्तु भी उच्च है ।”+ 
यह होते हुए भी अधिकतम उपयोगतावादी धनकी 
समानताकी ओर ही राज्यको ले जाना चाहते हैं । 
धघनकी समानताकों वह लोग निम्नलिखित दो 
सिद्धान्तोंके आधारपर पुष्ट करते है । 

(१) अधिकतम घनसे अधिकतम सुख मिलता है. 

(२) ज्यों ज्यों धन बढ़ता है, त्यो त्यो उससे 
उपलब्ध सुखकी घनता कम हो जाती है । 

प्रथम सिद्धान्त पू्वंवर्णित उपयोगता सिद्धा 
न्टका ही एक रूप है। यह पूर्व ही लिखा जा चुका हे. 
कि आवश्यकताओंको पूर्ण करनंकी शक्तिका नाम 
उपयोगता है, और सपृण सपत्तियोमें उपयोगता 
का होना आवश्यक है। आवश्यकताओकोी पूति 
पर सुख पूति और आवश्यकताओको वृद्धिपर 
सखुखबृद्धि होती है। इस दशाम उपयोगताबृद्धि 
लथा खुखब॒द्धि समान अनुपातमे बढ़े तो आश्चय 
करना वृथा है | उपयोगता तथा सपत्तिका घनिष्ट 
सबध है | अतः अधिकतम धनसे अधिकतम सुख 
मिलना ही चाहिए । जिस प्रकार प्रथम सिद्धान्त 
उपयोगता सखिद्धान्तका एक रूप है, उसी प्रकार 








बंथम लिखित “समतावादपर निबन्ध-एस आन दी 
लेवलिग सिस्टेम (५७७० ए ० थी ९ ४९७३९ 4९ ५६९४! 
छ07० ४०)! 7 79 367 ) 
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पदार्थ परि 
गचस हैं खत 
उनकी सधिक 
जल्यक्षि श्राव 
श्यक है । 


अधिकतम उपयोगता का सिद्धान्त 


डिप्रीय सिद्धान्त सीमान्तिक उपयोगता खिद्धा 
न्तका। एक अड़ू है । यह रूपष्ट ही है कि एक भिख 
मगेके लिये एक रुपयेकी जो उपयागपा है वह एक 
लखपतिके लिये नही | दस हालतमे धनवृद्धि नथा 
खुखबृद्धिकी घनताका उलटा अन्ुपातमें घटना बढना 
स्वाभाविक ही है| दोनों सूत्रोका पररूपर मिलानेसे 
यह परिगाम निकलता है कि किसी समाजमे न 
विसाग जितना अधिक समान हावंगा उसक॑ जनकी 
उतनो ही आ 4क उपयोगला ये ओर इलाॉलिये 
उसका कुछ सुख #ा उतना दवा अधिक हाथेगा । 
आयिकतमस उपयागताबादी तथा स्र्माश्वादी 
इसी [ चारसे य. कटत॑ ” कि प्रज्ञातत्र राज्योंका 
समाजके कुल खुखपर ध्यान देना चाहिए आर 
वनफक्री असमा। ॥का दूर करतका यत्न करना 
चाहिए | हमार विचारमे वनकी समायताकोी अधि 
क”म उपयाण गवाडियोका पुष्ट करता निरथक 
(“। यदि गनीर तौरपर बवचार किया जाधे तो 
पता छगना है कि यह उतके अपने लिद्धान्तस 
भी नहीं निकछता है। क्योकि यदि भाग 
विलासके पदाथ अनन्तराशिम होते तब तो पनके 
समान या असमान विभागका प्रश्न हो उत्पन्न न 
हेता। जिसको जिस पदार्थकी जरूरत होनी उस 


० सीभाध्तिक उपयोगता सिद्धान्तस्मार्जिनल यूरिलिटी ध्यूरा 


(॥५०६7॥०2) पंत ए ७९7०९) 
श्ट 


राशिय हस्तचेप 


को वह पदार्थ मिल ही जाता । परन्तु दौर्भाग्यसे 
यह बात नहष्टीं है | पदार्थोके उत्पन्न करनेमें व्यच- 
साथ पतियोंका घन तथा श्रम छगता है । समाज- 
के कुल सुखका ध्यान करके यदि अधिकलम उप 

योगतावादी व्यवसाय पतलियोकों भी साधारण श्र- 
मीके सहृश ही धन देवे! तो इससे असन्‍्तृष्टठ हो 
कर वह पदार्थोका उत्पन्न करना न छोड ढचे गे । 
इस प्रकार अल्प उत्पत्तिसे क्या समाजकी अधिकतम 
उपयोगता पू्व॑वत्‌ ही बनी रह सकती है? इसमें 
संदेह भी नहीं ऐं कि थदि पूजी तथा श्रमका 
उचित बदला न प्राप्त करते हुए भी व्यवसाय पि 

पूबंवत्‌ ही खुखी तथा संतृष्ट रहे! लो अधिकतम 
उपयोगताचाद दाप रहित हो सकता है | वारूत 

विक बात तो यह है कि संसारकी सभी बाते 

तथा सभी पदार्थ गुण तथा दोपोसे परिपूर्ण हे । 

कही पर गुण अपना रूप प्रकट करता है| ओर कटी 
पर दोष | अधिकतम "डयग्रोगताबादके अनुसार 
एक गुणको ध्यानमे रख करके जो बात पुए्टक्पी 
जाती है| दूसरे स्थादपर उसीके दोष राम्सुसख 
आ जाते है और इस प्रकार कु उ भी अन्तिम +ि णंय 
नही हो सकता ८। यदि धरनका समान वियाग 
अधिक उपयोगी है तो धनकी उत्पत्तिकों भर तो कहां 
उपयोगी नही कहा जा सकती है। परंत घाका 
समान विभाग तथा धनकी उत्पत्ति समान अलुपा- 
तमे नही चलती है। परिणाम इसका यह है कि -्हां 

रह 


समष्टिव।) 

दाके मजुसार 
पदार्थोकी उ 
त्पक्तिका/कसल 


होना । 


खाधिक उ 
त्पात्ति तथा स 
सपष्टियादसे का 
न अधिक उप 
योगी है । 


अधिकतम (प्योगताका सिद्धान्त 


पहिल्ला बनता है, दूसरा बिगड़ जाता है और जहां 
दूसरा बनता है वहां पहिला बिगड़ जाता है| इसी 


कारण दाज्यका एकमाजत्र अधिकतम जउपयोगलाको 
अपना आदश बनाना कठिन है । 


् /] 


तृतीय परिच्छेद 
व्यध्टिवाद 


१-व्यष्टिवा दके लाभ 

राज्यकी आर्थिक नीतिका श्रभीतक कोई पथ- 
दर्शक सूत्र नहीं मिला है, इसपर पूर्व परिच्छेदर्म 
प्रकाश डाला जा चुका है। प्रत्येक कायमे हानि 
तथा लाभ दोनों ही होते हैं, राष्ट्रीय दस्तक्षेपमें 
भी इससे कोई भिन्न नियम नही है । कठिनता जो 
कुछ है वह यद्दी है कि यह केसे जाना जाय और 
मापा जाय कि अमुक राष्ट्रीय हस्तक्षे पके अ्रमुक लाभ 
तथा हानियाँ है ओर लाभ तथा हानिमे कोन अधिक 
है और किस सीमातक अ्रधिक है ? वहुतबार यह 
देखा गया है कि राष्ट्रीय हस्तक्षेपके प्रत्यक्त परिणाम 
इतने महत्वपूर्ण तथा आवश्यक नहीं दोते जितने 
कि श्रप्रत्यक्ष परिणाम। इसी प्रकार यह भी स्पष्ट ही 
है कि वैयक्तिक हित इसीम है कि राज्यनियमोका 
प्रयोग भिन्न भिन्न व्यक्तियौके आचार व्यवहार तथा 
स्वभावकोी देखकर किया जाय | परन्तु ऐसा 
करना संभव न होनेसे राज्य नियमोाके प्रयोग तथा 
निर्माशका आधार उपयोगिता, खतनन्‍्ञता, समा- 


नता श्रादि शअ्रमूतते सिद्धान्तोपर रखा जाता है। 


| अप्रत्यक्ष परिणाम - ३ दाश्रेक्ट कान्सिक्वेन्सेन ((80]7९0* 
0९०75९0४९॥०९६९५) . 
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राह्गीय इस्त- 
कषेपमें हानि 
तथा लॉभ द 
नोंद्दीें। 


राज्य नियमो- 
का पारिवारिक 
सनेहसे कुछ 
भी सम्बन्ध 
नहीं हे । 


अत राज्व 
का कम | छम 
इस्नसेप ही 
लाभप्रद है । 


व्यग्रका पदा- 
थौँंकी उत्पत्ति- 
केस!थ सबप ! 


राष्ट्रीय आयब्यय 


इस दशामे राज्यनियम तथा पारिवारिक स्नेहके 
पारस्परिक संबंधका कई स्थानोपर भंग हो जाना 
स्वाभाविक ही हैे। जिस समय एक न्यायाधीश 
किसी मनुष्यको फाँसी देता है उस समय वदद 
राज्य नियमाकों देखता है न कि उस मनुष्यको। 
संभव है कि वह मनुष्य बहुत ही अच्छा हो । उस- 
पर कुछ ऐसी पिपत्तियाँ आकर पड़ गयीं हो जिनसे 
घबड़। करके उप्तसे राज्यनियम भग हो गया। 
इस दशा फाँसीके बिनाही यदि वह मनुष्य समा- 
जके जिये उपयागी बनाया जा सके तो फाँसीपर 
चढ़ा४#र सदाकफे लिए उसे खो देना कहाँतक 
युक्ति युक्त हैं? आजसे कुछ समय पूर्व यूरोपमें 
ओर भारतमें अबतक जनसमाजको विचार तथा 
भष्धण “पंबन्धी खतंत्रता प्राप्त नहीं हे; इसका 
पारणाम यह ६ दा है कि बहुत से योग्यसे योग्य मजु- 
प्याफको असमयमभ ही खत्य बोलने या लिखनेके 
कारण हमसे जुदा दो जाना पड़ता है| सत्याग्रह के 
कारण महात्मागांधीको जो जो कष्ट उठाने पड़े 
उनको कौन नहीं जानता। इस दशामें क्या यह 
ठीक न होगा कि राज्य जहाँतक हो सके वैयक्तिक 
मामलोमें कमसे कम हृस्तक्तेप करे | 


(क) माग तथा व्ययमें व्यष्टिवाद 


पदार्थोक्ी डत्पक्ति उनके व्ययपर ही निर्भेर है 
पदार्थोकी माँगद्वार ही व्यक्तियोकी आवश्यता- 
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का पता लगता है। मनुष्य, स्त्रियों तथा बालक 
झपनी अपनी झरायश्यकताओके अनुसार पदार्थोंको 
प्राप्त करना चाहते हैं। इनको पदार्थोके प्रयोगमें 
स्वातन्त्रय देनेके बहुुतसे लाभ हैं| आजकल सहस्क्नो 
व्यययोग्य पदार्थ है । कोन सा पदाथ कितना 
आवश्यक तथा कितना उपयोगी है यह भिन्न भिश्न 
व्यक्तियौपर ही निर्भर करता ले । यक्ति ही अपनी 
आवश्यफर्ताफों अच्छी तरहस॑ समभते हैं। समाज- 
में दरिद्र तथा धनी दोनों ही प्रकारके मनुष्य 
विद्यमान है | जिन जिन स्थानों घना पुरुष अपने 
धघनका खज फर सकता हे उन उन स्थानांमें इरिद्र 
पुरुषका धन खज्चे करना शआ्आवश्यक नहीं है। 
द्रिद्र पुरुष अपने घनसे प्राय जीवनोपयोगी 
पदार्थोकी ही खरीदा करते हैँ । इससे पिपरोत 
धनी पुस्ष अपने अनका बछुत बड़ा भाग भाग 
विसासके पदाथामे ही ब्यय करते है। इस दशारें 
राजनियमाद्धारा पदार्थोका व्यय केसे निश्चित 
किया जा सकता है। याँदि राज्य ऐसा करे तो भी 
इस कार्य में बह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। 
यही नहीं ऐसा करनेसे राज्य क्रो स्वत लाभ ही 
क्या है ? यदि यह कहा जाय कि व्ययी लोग अपनी 
झवश्यकताको पूर्ण तौरपर सममनेमें असमर्थ 
हैं, वह शराब आदिपर धन फुँकते हैं ओर अपनी 
स्पास्थ्य नष्ट करते हैं, अत राज्यको व्ययमें 
इस्तक्षेप अवश्य ही करना चाहिए, तो इसका उत्तर 


औैशे 


राष्ट्रीय झायव्यय 


यह है कि व्ययमें राज्य यहाँ ही हस्तक्षेप करे 
जहाँ व्ययसे जनताको हानि पहुँचती हो । साधा- 
रणतः व्ययमें राज्यको निहंस्तक्षेपक्तमी नोतिका 
हो अवलम्बन करना चाहिए। परिश्रमसे कमाये 
हुए घनको स्वतन्त्रतापूर्वक व्यय करनेमे जो सुख 
मिलता है वह सुख इस अवस्थामं कभी भी नहों 
मिलता जब कि दूसरोकी आज्ञाके अनुसार 
चघनका व्यय करना पडे । 

यही कारण है कि उष्नतिशील समाजमें पदार्थों 
के उपभोगसे ही स्वातन्व्यका इतिहास प्रारभ्भ 
होता हे। पदार्थौकी उत्पक्ति तथा विनिमय 
जनताको स्वतन्त्रता मिलनेसे बुत पूर्व ही पदार्थों 
के उपभोगमर स्वतन्त्रता मिल चुकी थी । बहुनसे 
विचारकोकी सम्मति है कि व्ययकी स्व॒नन्त्रताका 
उत्पक्ति सथा बिनिमयकी स्वतन्त्रता परिणाम है। 
इनिहास इस यातका साक्षी हे कि जब राज्य- 
नियम, देशप्रथा तथा जातपॉाँतके बन्धन ब्ययको 
स्वतन्त्रताको रोकते हैं ता देशकी आर्थिक उन्नति- 
को बड़ा भारी धक्का पड़ेचता है | यह सर्वे सम्मति- 
से सिद्ध है कि असभ्य जातियाँको उच्नतिकी 
ओर ले जानेका मुख्य साधन नवीन इच्छाओं 
नथा नवीन आावश्यकताओंको उत्पन्न करना है। 
यही कारण है कि असमभ्य तथा अर्धेसभ्य 
सातियोको उच्नति करनेके लिए स्वतन्त्र व्यापार- 
की जीतिका अवलम्बन करना चाहिए। महाशय 
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खेबने ठीक कहा है कि “किसी जातिको अधिकसे 
झधिक सन्‍्तोष तभी प्राप्त हो सकता है अब कि 
व्यक्तियोंके अनुसार पदार्थ उत्पन्न किये जायेँ# 
समश्टिवादी भी व्ययियोंकी इच्छाओं तथा आवब- 
प्रयकतताओको रोकना नहीं चाहते । मॉगके अन्ञु- 
सार पदार्थको उत्पन्न करना ही उनका उद्देश्य है || 
प्राकृतिक पदार्थॉके सदश ही अ्रप्राकृतिक 
पदार्थोक्के प्रयोगम॑ भी व्यक्तियोंको स्वातन्त्य 
मिलना चाहिए | यही कारण है कि सभ्य देशोमे 
शिक्षा, धर्म तथा श्आमोदप्रमोदमम व्यक्तियोको पूर्ण 
स्वतन्त्रता उपलब्ध है। इंगलड जर्मनी आदि उन्नत 
देशों दरिद्र तथा अज्ञानी पुरुषोके बालकोंके 
जीवनको उन्नत करनेके उद्द श्यसे राज्योंने प्राथ- 
मिक शिक्षा भुफ़ तथा बाधित की है। भारतीय 
चिरकालसे यही चाहते हैं, परन्तु अभीतक आंग्ल 
राज्यने भारतमें प्राथमिक शिक्षा बाधित तथा मुफ 
नहीं की है। सरकारी 'कालिजोके विद्यार्थियौको 
ही राज्यपद दे करके आऑग्ल राज्यने भारत 
जातीय स्वतन्त्र शिक्षणकों श्रवनत कर दिया है। 
इस प्रकार भारतमें जनसमाजकी शिक्षामे आंग्ल 
राज्यका एकाधिकार है जो जातीय उद्चतिके 
लिए कभी भी उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। 








# [ातपदा।8] जाव०टाइ९ए ४>2ए छाप्ारए दे: 
ए/०७७, ४० ॥7, 9 48. | 
ज(प्राआ९55९३छ९९ ए 800 ॑4[89 ७9 800887९, 9.42. 


श्प 


शिक्षा, धर्म 

आदिम बव्य- 
क्तियोंकी स्वत- 
न्त्रता । 


डाक तथा 
वकालतमैं रा- 
बज्यका दस्त- 
छेष । 


केक क रने- 
में राज्यकी 
डकावट । श्ससे 
देशका पन' 
विदेशमें जाना 
और वे"कका 
“ ज्ोष होना । 


राष्ट्रीय औबब्यय 


इसी स्थानपर यह प्रश्न स्वभावतः उत्पन्न 
होता है कि क्‍या डाकूरी तथा बकालतके कार्यों 
में भी राज्य हस्तक्षेप न करे ? यह काम जो करना 
चाहे उनको करने देव ? इसका कारण यह है कि 
बहुधा अत्यन्त अयोग्य डाकुर तथा वकोल, डाकुरी 
तथा वकालत करने लगते हैं । लोगॉको यह 
कैसे मालूम हो कि किसको क्या आता है, इससे 
लोगोंको अनेक बार नुकलान उठाना पड़ता है। 
परन्तु प्रश्न तो यह है कि यदि राज्य डाक्री 
वैद्यम तथा वकालतकी उपाधि तथा प्रमाणपत्र- 
को देना अपने हाथमे लेले तो भी ऊपर लिखित 
दूषण क्या दूर हो सकता हे ! क्योंकि ऐसा 
प्रायः देखा जाता है कि सम्पू् उपाधियों तथा 
प्रमाणपत्रोंस लदें हुए मनुष्य भी अपने कामको 
उस सफलतासे नहीं कर सकते जैसा कि दुसरे 
लोग | भारतमें आंग्ल राज्य चिरकालसे वैद्योको 
खतन्‍त्रतापू्वक वेंद्यक करनेसे रोकना चाहता 
है, अपने इस उद्देश्यमे आंग्ल राज्य चाहे 
कितना ही युक्तियुक्त तथा पवित्र हो, परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि हम लोग श्पने शरीरके स्वास्थ्यमे 
भी बर्तनों आदिके सरश ही अंगरेजी कारखानोंके 
श्रेध्वीन हो जायँंगे। अंगरेजी दवाइयोके मँगानेसे 
देशकों जो आर्थिक धक्का पहुँचेगा, उसका तो 
फहना ही क्या है ? यही नहीं, वैद्योको खत- 
र्अतापूर्यक चैद्यक करनेसे रोकनेपर क्या वैद्यक- 


दे 
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शासत्र भारतसे लोप न हो जायगा ? कया चैथ्क- 
शाखत्रकी भी वही गति न होगी जो अन्य शास्रों- 
की हो रही है? वैद्यकके सदरश ही कानूनके 
स्वाध्यायकी दशा है। अंगरेजी कालिजोके विद्यार्थी 
ही वकालत कर सकते हैं. ऐसा आंग्ल राज्यका 
भारतमें नियम है। इससे भारतकों कोई विशेष 
लाभ नहीं पहुँचा है। प्राचीन न्‍्यायविधिके लोप 
करनेसे भारतीयोको न्याय प्राप्त करनेमे बहुट ही 
अधिक धन खर्च करना पड़ता है| प्राचीन कालमें 
पश्चायतोद्यारा जो न्याय होता था, उसका सौचां 
भाग भी अब सेकटां रुपये खर्च करनेपर भी 
जनताको नहीं मिलता होगा। काननका शिक्षण 
चाह गुरुआद्वारा हो या कालिजोौदारा, इसमें 
धमको कोई विरोध नहीं। परन्तु इसमें कुछ भी 
सनन्‍्देह नहीं कि कानून बनानकी वर्तमानकालीन 
विधि हमारे लिए सवंथा ही अनुपयुक्त है। इसस 
हमको हानिके सिवाय"कुछ भी लाभ नहीं हो 
रहा है | प्रश्न तो यह है कि पश्चायतोद्वारा न्यायका 
काय्ये शुरू होनेपर क्‍या राज्य-नियम-शिक्षणमें 
राज्यका जो एकाधिकार है उसपर कुछ भी 
प्रभाव न पड़ेगा ? हमारीसम्म तिमे कानूनके शिक्षण 
में राज्यको एकाधिकार छोड़ना पड़ेगा या उसम्ने 
ऐसे परिवर्तन करने पड़ंगे जिससे षश्चायतकी 
रीति सफलतापूर्वक चल खके | बहुतसे विचा- 
रकोकी यह सम्मति है कि डाकुर तथा पकील 
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न्यायका श्र 
ग्रेबी ढंग 
भारतके दिए 
द्वानिकर है । 


पचायतो द्वारा 
न्याय । 


मारतमें वेच, 
बकीलों को 
अपने भ्रपने 
कार्मोंगे स्वत- 
न्त्रता मिलनी 
चाहिए ।, 


सरकारी भ्रस्प- 
तालोंमें दृकीम 
वेथका रखना 


मजिस्ट टेंके 
इथोंमें न्याय 
तथा शासन- 
शक्ति एक साथ 
हो न होनी 
चाहिए, शस- 


राष्ट्रीय आयब्यय 


एकमात्र राज्यसेवयक ही हों। उनको खतन्त्रता- 
पूथेक काम करनेसे रोक देना चाहिए, यह विचार 
हमको युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । हम लोगाकी 
जैसी सामाजिक तथा आचारसम्बन्धी दशा हे 
डसके लिए यही उपयुक्त है कि वैद्यों, डाकूरों 
तथा वकीलोौको स्वतन्त्रतापूर्वक काम करनेसे न 
रोका जाय | इसमे स्वतन्त्र स्पर्धांका सिद्धान्त 
अहाँतक लगे वहाँतक उत्तम ही है | इसमें सन्वेह 
नहीं कि आंग्ल राज्यकी सरकारी अस्पतालंमे 
डाकूरोंके सडश ही हकीमों तथा वैद्यौको भी 
झपनी ओरसे नोऋर रखना चाहिए जिससे 
सम्पूर्ण धर्मके लोग लाभ उठानेम॑ समर्थ हो 
सके। इसी प्रकार राज्यकों अपनी शऔ रसे 
कुछ योग्य चक्रीलोको नोकर रखना चाहिए जो 
कि दरिद्र नि्धेन भारतीयांकी ओरसे निःशक्ल 
या अत्यन्त कम फीस लेकर पैरवी कर दिया करें, 
भारतीयाोकी स्वतन्त्रताका भंग अन्य स्थानोपर 
भौ होता हे जिसको भुलाना न चाहिए। जिलोंके 
मजिस्ट्रेयोंके हाथमे द्वी न्याय तथा शासन है। 
इसका परिणाम यह है कि मजिस्ट्रंट ही एक ओर- 
से भारतियों पर अपराध लगाता दे और दूसरी 
“ओर वही डसका निरणंय करता है, आदम स्मिथ- 
ने ठीक कहा है कि “जब निर्णायक तथा शासक- 


पर राजनीति- “शक्ति एक ही ब्यक्तिके हाथमें हो उस समय 


ज्ोंकी सम्मति 


राजनी तिके लिए न्यायका घलि जढ़ जाना स्वाभा- 
शैद् 





ब्य शिधाद 


विक ही होता है।” इसी प्रकार मान्टस्क्यूका 
कथन है कि “यदि स्याय सम्बन्धिनी शक्ति शाखको- 
के ही हाथमे दे दी जाय, तो अत्याजारका होना 
स्वाभाविक ही हे क्योंकि जो किसी व्यक्तिपर 
अपराध लगानेबाला होगा वहा उस व्यक्तिके 
अपरायका निरणंय करनेवाला भी होगा ।”# जिन 
देशोमे शासक तथा निर्णायक शक्ति एकहीके हाथमे 
होती है, पहाँ व्यक्तियॉंफी स्वतन्त्रता हर समय 
नष्ट होती रहती है, ऐेसी भयड्डर वशाम आर्थिक 
उच्नति तथा अन्य सामाजिक डन्नतिका न होना 
स्वामाविक ही है। उन्नतिकों सम्पूर्ण दिशाओं 
स्थतन्त्रताके सडदश ही धमंमे स्थतन्त्रत्बाका होना 
अत्यन्त आवश्यक है| धार्मिक स्वतन्त्रताके लिए 
यूरोपीय लोगोंने जो यत्ञ किया वह प्रशंसनीय है। 
(ख) उत्पत्तिम व्यप्रिबाद 
व्यक्तियोकी आवश्यक्ताओको पूर्ण करना ही 
उत्पादकौका मुख्य उद्देश्य दे। आजकल बहुत 
कम उत्पादक दोगे जो कि अपने लिये पदार्थोको 
उत्पन्न करते हो । इस दशामें उत्पक्तिपर विचार 
करते समय दो बातोका विचार कर लेना चाहिये। 
(१) कौनसे पदार्थोकी उत्पत्ति दूसरे भजुष्याँ- 
की आवश्यकताओं पर प्रभाव डालती हे भौर किस 
अकार | 
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इसका देश- 
की आर्थिक 
उन्नतिपः 
प्रभाव ! 


धार्मिक स्वत्त 
च्त्रता । 


उत्पत्तिमें राज्य 
का इस्तक्षप। 


उत्पन्तिमें पूर्ज 
स्पर्धाक्रे लाभ । 


गदार्थीक उत्प 
त्तिका बदना। 


राष्ट्रीय आयव्यय 


(२) कौनसे पदार्थोंकी उत्पक्ति उत्पादकौकी 
स्कीय आवश्यताओपर प्रभाव डालतो है और 
किस प्रकार | 

उत्पादक लोग व्यक्तियाॉँकी श्रावश्यक- 
ताओको अनेक तरीकोसे पूर्ण कर सकते हैं, पर 
आराम तोरपर माना जाता है कि पूर्ण स्पर्धा ( [7९९ 
८०777८70707) से पदार्थ सस्ते श्रच्छे तथा बहुत 
बनते हैं और व्यक्तियोतक सुगमतासे ही पहुँच 
जाते है। 

विनिमयमे पूण स्पर्धा भी इसीलिये श्रावश्यक 
है कि डसीके द्वारा उत्पन्न पदार्थ व्यक्तियातक 
पईुँचते हैं। पूर्ण स्पर्धाके कारण पदार्थोकी ससया- 
बढ़ गयी है। नये नये पदाथे उत्पन्न ये गये 
हैं । रेलों तथा शखबारोंका दाम पहुत ही कम हो 
गया है। आजकल रेलद्वारा एक मील नानेमें 
केवल एक दी पैसेका खच्चे होना इस वातको 
प्रकट करता है कि पूर्ण -स्पर्धाले क्या क्या उत्तम 
काम हो सकते है। उत्पत्तिमें व्यप्िवादस्स पदार्थों- 
की उत्पक्षि बढ़ती है इसको समष्टिचादी भी 
मानते हैं। उनका व्यष्टिवादसे विरोध केबल इसी- 
लिये है कि इससे श्रसमानता बढ़ती है। पदार्थों 
की उत्पक्ति-बृद्धिमं उनका कुछ भी विरोध नहीं 

। आजकल बड़े बड़े कारखानोके कलद्वारा 

»चलनेसे, पूर्ण स्पर्धा तथा क्रमागत वृद्धि नियमके 
पूर्ण तौरपर लगनेसे पदार्थोद्ग उसपत्ति व्यय बहुत 
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व्यहिवाद 


ही कम हो गया है और पदार्थ बहुत ही सस्ते हो 
गये हैं | 


कुछ एक व्यश्वादके विरोधी यह कहते हैं कि 
पूर्ण स्पर्धाके कारण नवीन व्यवसायोके खुलने 
तथा नवीन आविष्कारोंके निकलनेसे बहुतसी 
पुरानी सिर पूँजी वृथा ही नष्ट होती है। निस्स- 
स्देह ! परन्त प्रश्न तो यद है कि क्या जनसमाज- 
को यह थोड़ा लाभ द्वे कि उसको नवीन बातोका 
शान हो गया । नवीन आविष्कार्रोका निकलना 
इतना बड़ा लाभ है कि उसके तिये करोड रपये 
भी पानी बह जाब तो थोडा है। शआश्चर्य तो यह 
है कि श्रम समितियांपें भी पूर्ण स्पर्वा करने, 
नवीन श्ाविप्कार निकालने तथा उत्तम विषियां- 
से पदाथ उत्पन्न करनेक्ी ओर अत्यन्त अनशिक 
प्रवृत्ति है । घुरू शुरूमे उन्टाने व्यवसाययण्यों 
तथा देशप्रथाओके विकरझू राज्यले प्रार्थना की 
ओर अपनी भ्ति बढ़ानेका यज्ञ फ्रिया। परन्तु 
जब इसमे उनका सफलता न प्राप्त हुई तो उन्होंने 
अपने आपको अ्रम समितियोके रूपमे संगठित 
किया । इसमें उनको पूणें सफलता मिली ओर वे 
शाविष्कार कल प्रयोग भादिमे दिनपर दिन 
अग्रणी होते जाते हैँ। अन्तरीय व्यापारमं सभी 
देशोने व्यष्टिवादका अवलंबन किया है। जर्मन 
साजम्नाज्यकी सभी रियासत एक दुसरी रियासतर्म 


डरे 


पूण स्पर्धासे 
पूंजीका नाश 
होते हुए भी 
लाभ ऐसे है 
जो कि भुलाये 
नहीं जा सकते 


पूर स्पर्धासे 
आधिक घटना 
उत्पन्न होती है। 


स्पर्ाके लाभ 


पूर्ण स्पर्भाकी 
भयकर हानियों 


ससारको सभ्यन , 
जातियोंका 


अन्लर्जातीय- _ 
व्यापार में बाधा 
लगाना । 


राष्ट्रीय आयव्यय 


किसी प्रकारकी बाधाके बिना ही स्वतन्त्रतापूर्यक 
पदार्थ भेज सकती हैं । 

(२) पूर्ण स्पर्धाके विरुद्ध सबसे बड़ा आश्षेप 
यह है कि इससे उत्पादकोको नुकसान पहुँचता है। 
प्रायः व्यवसाय टूट जाते है। यह कितनी बड़ी 
हानि है इसका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता 
है कि पूर्ण स्पर्धांके भयसे अमरीकन व्यवसायोने 
अपने आपको टस्टके रूपमें परिवर्तित कर लिया 
है। इस हानिके साथसाथ पूर्ण म्पर्धाके लाभ भी 
बहुत ही अधिक ईद जिनको न भूलना चाहिये । 

पूर्ण स्पर्धाके कारण श्रमियोंको कार्य शीघ्र ही 
मिल जाता है, पदार्थो्मे मिलाचट कम होती हे । 
श्राज़कल खानों, गृदी, भटद्ठों, रेलों आदिम पुरुष 
स्त्री काम करत हैं। कपड़े बनानेवाजे कारग्वानोंमे 
स्त्री तथा बालक भी काम कर लेत हें। रूषिम 
बुद्ध तथा ख््रियाँ लग सकती हैं। इससे श्रांमयों- 
की दशाका उच्नत होना आवश्यक है । इग्लेडमे 
इन्हीं वातोंके कारण श्रमियोंकी ऊार्यक्षमता बढ़ 
गयी हूँ । यह सब होते दृुप्ए पूर्ण स्पर्धाकी कुछ 
हानियाँ हैं। जिनको भूलना न चाहिए । अन्त- 
जातीय व्यापारमें पूर्ण स्पर्धासे जो दानिकर प्रभाव 
द्वोता है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव यही है कि आज- 
कल लगभग सभी सभ्य जातियोंने बाधित 
व्यापारकी नीतिका अश्रवलम्बन किया है। जातीय 
विचारले पूर्ण स्पधांको ब्यायखायिक युद्धखरे 


डर 


व्यप्टिवाद 


उपमा दी जाती है। समान शक्तिवाले हो युद्ध 
करनेमे तेयार हो सकत है वाह्यक तथा युवा- 
का युद्ध जिस प्रकार बालकके लिए हानिकर है 
उसो प्रकार बालक व्यवसायी देशका युवा व्यव- 
सायी देशोके साथ युद्धमे प्रवृत्त होना भी हानि- 
कर है। यदि कोई देश ऐस युद्धम प्रवृत्त हो भी 
जाय तो परिणाम यह होगा कि उसके बालक 
व्यवसाय नष्ट हो जायेंगे ओर उसको एकमात्र 
कृषक बनाना पड़ेगा सारत तथा इग्ल ड का व्यापार 
इसी प्रकारका है । भारतको इग्लेंडन ही खब्याव- 
सायिक नीतिसे कृषक देश बना दिया है। ऐसी 
वशाम भाग्त हो ऐसी पूर्ण स्पा रोक कर शीक्र 
ही व्यावसायिक देश बननेका यह्ष करना 
चाहिए । 


ग--विभागम व्याश्वाद 


श्रति स्पर्धा तथा अल्प स्पर्धाकी जो हानियाँ 
हैं वे किसीसे भी छिपी नहीं हैँ । “आजकल ये इस 
सीमातक पहुँची हैँ कि यदि यह कहा जाय कि 
आजकल पूर्ण स्पर्धा सवंथा नहीं है? तो अत्युक्ति 
न होगी । व्यावसायिक प्रजातन्त्र राज्य ([#005- 
पांव /८शमा०८7१९०५) के प्रसिद्ध लेखक महाशय 


वेबका कथन है कि व्ययी तथा उत्पादक, शारी-* 


रिक भ्रमो तथा मानसिक श्रमी इत्यादिका पार- 
स्परिक सम्बन्ध पूर्ण स्पर्धासे बहुत दूर है । आज- 


कद 


भारय के लिए 
भी विदेशीय 
त्यापारमें वाघा 
लगाना आव 
श्यक है | 


पूर्ण स्पर्धा 
का व्यापार 
व्य वसाय में 
अभाव ॥ 


« एफाधपिकार 


के विषयरमे वेब 
की सम्पूहि 


प्राजीन कोल- 
मैं एकाषिकोर 


राष्ट्रीय आयव्यय 


कल्ल कहीं पर भी इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है । 
घास्तविक बात तो यह है कि आजकल प्रत्येकके 
क्रय-विक्रयमें अपूर्ण स्पर्धा ही विद्यमान है। 
इसीलिए हमको एकाथधिकार “नियम” सममना 
चाहिए ओर पूर्ण स्पर्धाको अ्रपवाद!। आजकल 
राजकोय एकाधिकार (,९2०! 77070 00]729) 
प्राकृतिक एक, विकार (७०६प7त चा07070]।65) 
पत्तपातजन्य एकाधिकार श्रादि नानाविध एका- 
घधिकार सवंत्र विद्यमान है। परन्तु इससे यह 
परिणाम निकालना कि प्रायोन कालमें एकाधिकार 
नहीं थे बड़ी भारी भूल करनी होगी। यूरोपीय 
देशो मध्यकालर्के अन्द्र व्यायसायिक काय्योंम 
जो एकाधिकार थे, कुस्तुन्तुनियाके आर्थिक इति- 
दहासका देखनेसे उसका अ्रन्दाज़ लगाया जा 
सकता है । इस नगरने असभ्योपर विजय 
प्राप्त करनेके अ्नन्तर एक हज़ार सालतक सखंपूरो 
यूरोपीय व्यापारपर अपना एकाधिकार रखा। 
यह एकाधिकार अन्तरीय विक्षोभ, दान तथा 
राष्ट्रीय कार्योमें घनका फ्रकना, राजकीय प्रभुत्व 
शक्ति, धनव्यय तथा करभार झादि कारणोंसे 
खयं दी नष्ट हो गया। इस एकाधिकारकी सीमा- 
का अनुमान इसीसे लगाया जा खतकता हे कि 
प्रस्पेके क्यासमे ब्यावश्ला यियो, शिल्पियो तथा कारी- 
गरोका कुस्तुन्तुनियामं एकाबिकार था। राज- 
कीय कर्मचारियोका ओ प्रभुत्त था यदद इसीखे 


डंडे 


व्यश्िन्नाद्‌ 


जाना जा सकता है कि कृषिजन्य पदार्थ, व्याच- 
सायिक पदार्थ, भ्ति, लाभ आविको राज्य ही 
भियत करता था। मध्यकालमे जो एकाधिकार 
थे, वत्तेमानकालीन एकाधिकार उनके छायामाश्र 
हैं। यद क्यों ? यह इसीलिए कि आजकल लोगोंमें 
एकाधिकारके विरुद्ध विचार बढ़ते जाते हैं । 
पूर्ण स्पर्धाको लोग उचित समभते जाते है । यदद 
क्यों ? इसके निश्ललिखित कारण है । 

क--यदि पूर्ण स्पर्धा, श्रम तथा पूँजीका पूर्ण 
भ्रमण और मॉग तथा उपलब्धि द्वारा पदार्थोका 
मूल्य निश्चित हो तो इसका मुब्य लाभ यह है 
कि इससे लोगंको समान का्यक्तमताफे लिए 
समान भूति मिलेगी और उनमें समष्टिवादर 
घढ़ेगा। इस प्रकार आदर्श व्यश्विद तथा समष्टि 
बादका अन्तिम परिणाम धनकी समानता ही है। 

ख--मांग तथा उपलब्धि द्वारा पदार्थोके 
मूल्य निश्चित होनेसे प्रत्येक क्रंता विक्रेताको स्वत- 
न््वता होगी कि वह किस कौमतपर पदार्थ खरीदे 
और बेचे | इससे न किसीको अ्रधिक लाभ ही 
होगा ओर न किसीको नुकसान ही। आयकी 
समानताकी ओर प्रवृति द्वानेसे लोगोंमे बन्धु- 
आदय बड़ेगा। 


ग--इस प्रकार पूर्ण स्पर्धा दारा स्वामाषिछ 


स्वतन्वताको दिना भंग किये ही जनसभाजमें 
समानता, स्वतन्त्रता तथा बन्धुभाव बढ़ सकता 


है. 


पू्थ स्पा 
क्यों. उचिक 
मानी जाती हे 


स्प्धा तथा 
ण्काधिकार टो 
सरे हैं जिनके 
म'यमें जन 
समाजका भा 
थिक चक्र 
घूमता है । 


राष्ट्रीय श्वायब्यय 


है। सारांश यह है कि आदर्श व्यश्टियाद तथा 
खमणष्टिवादके परिणाम एक ही हैं। प्रथम अहॉँ 
स्पधों द्वारा उन परिणामोपर पहुँचना चाहता है वहाँ 
दूसरा स्पधां भग कर भे राजकीय एकाथिकार 
छवारा उन परिणामाौको प्राप्त करना चाहता है | 
ऊपर लिखी तीनों बातोंसे महाशय निकल- 
सन यह परिणाम निकालते हैं. कि आदशे व्यध्टि- 
वादके अनुसार प्रत्येक मनुष्य स्वेच्छालुसार 
पदार्थोको उत्पप्न तथा व्यय कर सकता है और 
उसको भ्रम भी बहुत करना नहीं पडेगा । हमको 
जो कुछ यहॉपर कहना है वह यह है कि पूर्णस्पर्धा 
वास्तविक जगनसे बहुत दूर है। कोई भी सिसख्धान्स 
चाहे वह समप्ििवाद और चाहे घह व्यशिवादका 
प्रचारक हो हम लोगोको लाभ नहीं पहेँचा सकता 
यदि वह हमारी वास्तविक दशाको उपेक्षाकी दश्ससे 
देखता है । जन समाज सिद्धान्तोको देख करके 
नहीं चलता है। एकाथिकार तथा स्पर्धा दो सिरे हैं, 
जिनके बीचमे जन समाजकी आर्थिक गति चक्कर 
खाती है। एकाधिकारकी प्रबलतामें घह स्पर्धा 
चाहती है और स्पर्धाकी प्रबलतामें यह एका- 
घिकार चाहती हे। विदेशीय स्पर्धासे अपने व्यव- 
सायोको बचानेमे अमरीकाने बाधित व्यापारकी 
नोतिका झचलस्वन किया है । अन्तरीय स्पर्धा 
सथा बाधित व्यापारने अ्रमरीकामें ट्ूस्टकों जन्म 
दिया ओर अब अमरीका ट्ूस्टोको तोड़ना चाहता है 


डे 


व्यश्टिघाद्‌ 


एक और अम रीकाने खदेशीय व्यवसायोको बाह्य 
स्प्धासे ववाया ओर वही उनमे श्रन्तरीय स्पर्धा- 
फो उत्पन्न करना चाहता है | यह इस बातको 
सूचित फरता है कि किस प्रकार जातियों तथा 
राज्योकी आशिक गति दे। किस प्रकार स्पर्धा 
तथा एकाधिकारके दो सिर्रोक्े बीचमे सस्पूर्ण 
आर्थिक घटनाएं घूमती हैं । 


२- व्याणिवा दकी हानियाँ 


व्यध्टिवादका आधार () मलुष्यकी स्वासा- 
बिक स्वतन्त्रता तथा (।)) उसकी स्वाथपरता इन 
दो सिद्धास्तोपर निर्भर हे। यदि कार्य-जगत्मे ये 
दोनो सिद्धान्त कार्य न करते हो तो व्यप्टरिवादका 
प्रचार करना गलती करना होगा । वास्तविक 
बात तो यह है कवि कोई भी मनुष्य स्वाभाविक 
स्वतन्त्रताकी दशार्में नहीं है। सभ्यताके बढ़नेके 
साथसाथ राज्य धमें जाति तथा परिवारके बन्धन 
द्निपर दिन अधिक हढ़ होते जाते हैं। समाजके 
बन्धनके ब्रिना स्वासाविक स्वतन्त्रता कितनी 
निरथंक है इसका रहस्य देश निकालेके दरुडसे 
ही जाना जा सकता है। इसी रहस्यको जानकर 
अरस्तुले हेगलतक सम्पूर्ण दाशंनिकोने ममुष्यको 
सामाजिक जीव प्रकट किया है। समाजके बिना 
जंगलमे पड़े रहना आजकल स्वासलन्त्रयके स्थानपर 
कैद्से भी अधिक बुरा समभा जाता है। निस्सन्देह 


डे 


मनुध्यकी स्वा- 
भाविक स्वत- 
न्त्रता तथा 
स्वरार्थपरता ही 
व्यष्टिवादका 
आधार है। 


मनुष्यमें उप- 
रिलिखित दो- 
नों बातें पूर्ण 
सीमातक नहीं 
हें । 


राज्यप्रबध 
तथा राज्य 
नियमोंका पक्ष 
पातशुय होन 
आवश्यक है 


देशप्रया तथा 
द्शकी दरें 
ठग बकक्तिक 
ख्थुत जता का 
नाश कर 
सकती 8 


राष्ट्रीय ध्यायव्यय 


झति सब जगह बुरा है। येदी सामाजिक बन्धन 
जब अत्यन्त कठोर दो जाते हैं झौर उनकी लचक 
सर्वथा नष्ट हो जाती है,तो उस समय समाज 
इन्हों बन्धनोंकों तोडनेका यत्न करता है। फर्रा- 
सीसी भाक्रान्तिका जन्म इसी कारणसे हुआ था। 

राज्यप्रबन्ध तथा राज्यनियमोका पत्नपात 
शून्य होना अत्यन्त आवश्यक हैं। यदि किसी 
देशमें राज्यनियम तथा प्रग्यका आधार फ्िसी 
एक दल या परजातिके स्वार्थोपर श्राश्रित हां तो 
उस दशाम उस देशको स्वतन्त्रता रहित ही 
समभना चाहिये । मेनचस्टरद्ल तथा श्याग्ल 
जातिकी मीतिके श्रनुसार हो भारतोय राननोति 
है| इस दशा भारतको स्वतन्त्र समझना गलती 
करना हांगा। परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि यदि 
शने शने स्वातन्त्य प्राप्त हो सकता है तो 
आक्रान्ति जहॉतक न की जाय उतना ही उत्तम है। 
परन्तु जहाँ शान्त विधियाँसे स्वातन्द्यकी आशा 
न हो वहाँ आक्रान्तिसि बढ़कर और कोई उत्तम 
साधन नहीं हे । 

राज्यनियम तथा राज्यप्रबन्धके खातन्डय 
नाशक होने के सदश ही देशकी झआार्थिक अ्रवर्था 
तथा दृशप्रया वेयक्तिक स्वातन्ज्यका घात कर 
सकती है। यदि किसी देशमें वेतन इतना कम हे 
कि उससे पेट भर खाना भी न मिल सके झौर 
भ्रमियोको १६ घटे काम करना पड़े तो दचश् देशके 


व्यक्धिद्‌ 


श्रमियांकों स्वसन्त्र कहना सर्वथा निरथंक है। 
इसी प्रकार देशम लोगोकी बेकारीको समभकना 
चाहिए। भारतमें सैकड़ों मनुष्य बेकार फिर रहे 
हैं, डनको कार्य तथा भोजन नहीं मिलता । 
राज्यका यह कर्तव्य है कि उनको काय तथा 
भोजन दे । इँगलेंडके सटश ही भारतमें भी 
राष्ट्रीय काय्यगृह तथा दरिद्र नियम (7०० 
]०७५) बनने चाहिए जिनसे भूखे मलुष्योंको 
खाबा और बेकार मनुष्योंको कार्य प्राप्त हो। 
व्यवसायोके संरक्तणुकेलिए राज्यको बाधक-कर की 
नीतिका अ्रवलम्वन करना चाहिए ओर कृषकांको 
समृद्ध बनानेके लिए. भोमिक लगान सवंधा ही 
न लेना चाहिए। यदि वह ऐसा न कर सके तो 
स्थिर लगानकी विधि प्रचलित करनी चाहिए। 
सारांश यह हैं कि स्वाभाविक स्वतन्त्रताकी आशा 
करना दृथा है। राज्यनियम देशप्रथा घर्मबन्धन 
सथा आधिक दशा आदि नानाविध कारण वेय- 
क्तिक स्वतन्त्रताके घातक हैं। उनके बुरे तथा 
हानिकर प्रभावोसे जनताको बचानेके लिए राज- 
कीय हस्तक्षेप श्रत्यन्त आवश्यक है। 

स्वाभाविक स्वतन्त्रताके सरश दी मजुच्य 
सदा दी स्वार्थेले काम नहीं करता है। सबसे 


बड़ी कठिनता तो यहद्द है कि स्वार्थ क्या है इंसीका 
इम्कों पता नहीं । क्योंकि स्वार्थ शब्दके उतने ही 


ताबपं हैं. जितने कि मजुष्य हैं। स्वार्थर्म भी 
ड्ड 


मनुष्य सवा 


० केन्सद्श डी 


परोपकार से 


करते है। 


व्यष्टिवादकी 
सफलता व्यक्ति 
तथा परिस्थिति 
पर आश्रित है। 


राष्ट्रीय आ्रायवययय 


उच्चत अवनतकी श्रेणियाँ हैं। मौकेके लिए यत् 
करना और बात है | प्रश्ष यही उत्पन्न होता है कि 
उच्चत तथा अबनत स्वार्थकी भेदक रेखा कौन सी 
हैं ? किस स्थानसे उन्नत स्वार्थ अवनत स्वार्थ हो 
जाता है? परोपकार उचन्नत स्वार्थ है परन्त अधि- 
कतर एक संस्थाके उपकार करनेकी इच्छासे लोग 
वैयक्तिक जीवनकी स्वतन्त्रताको पददलित करते 
हैं। बड़ी बड़ी चालाकियाँसे लोगोंको फँसाकर 
लाते हैं और जब लोग काम करनेमें वद्धायस्था या 
रोगके कारण शअ्रसमर्थ हो जाते है तो संस्थाके 
नाम पर ही उनको प्रथक्‌ कर देते दे । प्रश्न यही 
है कि यह कहाँतक उपयुक्त है? इस प्रकारका 
परोपकार कदहाँतक किसी संस्थाकों उन्नन कर 
सकता है? सारांश यह है कि वेयक्तिक स्वत- 
न्त्रताके सदश ही वैयक्तिक स्वार्थ भी पचीदा है। 
इसको भी किसी सत्य सिद्धान्तका आधार नहीं 
बनाया जा सकता । 

इस प्रकार स्पष्ट हो गया होगा कि व्यश्िवाद्‌- 
का ग्राधार स्वाभाविक स्वतन्त्रता तथा वैयक्तिक 
स्वार्थपर नहीं रखा जा सकता । वास्तविक 
बात तो यह है कि कार्यजगत्‌मे व्यष्टिबादकी 
सफलता वा असफलता व्यक्ति तथा परिस्थितिपर 
निर्भर करती है । किस परिस्थितिमें किस प्रकारका 
व्यक्ति व्यष्टिवादका अवलम्बन करता है इसपर 
ही उसकी सफलता असफलताकी नींव है। बडूघा 


पु 


व्यश्थाद्‌ 


घर्मान्ध ज्लोग व्यक्तियोंको स्वधर्मावलम्बी बनानेके 
लिए खूनकी नवियाँ बद्दा देंते हैं ओर प्रायः साव- 
धान राजनीतिशब्न अ्रवनतसे अवनत देशकी उच्चनति- 
के शिखर रपर पहुँचा देते हैँ । इस दशामें क्या कहा 
जा सकता हे | व्यध्टिवाद्‌ अच्छा या बुरा है इसका 
निर्णय कैसे किया जाय | यही कारण है कि भिन्न 
भिन्न परिस्थितियोंके ख्यालसे ही व्यप्टिवादकी 
सफलता श्रसफलताका विचार करना चाहिए । 


क-ठयय तथा मांगमत व्यष्टिवाद 


समएण्िवादके व्वएडमे इसपर प्रकाश डाला 
जा जुका है कि किस प्रकार प्रत्येक समाजमें 
सम्पत्ति तथा आयकी।श्रसमानता विद्यमान है । 
बहुतसे मलुष्योको भोजन खानेतककी नहीं मिलता 
ओर यहुतसे मलुष्योंकों कोटिशः धन इधर 
उधर भोग बिलासके पदार्थोर्मे फैकना पड़ता है। 
पदाथोफी उत्पत्ति धनाव्यांक्रो ही देखकर प्रायः 
की जाती हैं । बहुत कम कारखाने है जो दरिद्रोका 
ख्याल कर पदार्थोको ठत्यपज्न कर | परिणाम इसका 
यदद हे कि द्रिद्वाका अरने आवश्यकीय पदार्थ 
महँगे मिलते हैँ ओर घनाक्योंकों भपने श्रावश्य- 
कीय पदृर्थ सस्तेमिलते हैं! इससे कुल समाज; 
को नुकसान परुँचता है । समष्टिवादी इसी 
उद्दे श्यले पदार्थोक्री उत्पक्ति तथा विक्रय पर 
राज्यका प्रभुत्व खापित करना।चाहते हैं । 


प्र 


संपत्ति तथा 
आझायकी अस 
म्नता । 


पदाथोंकी 
उत्पत्तिम घना 
ब्यो तथा करि 
द्राका भाग । 


एंदायोंके प्र- 
ओगमें राज्य, 
का इस्तक्षेप 


अवधके 


तालुकेदार 


तालुक्केदारोंकी 
नेस्तनाबूद 
करना चाहिये 


खाद्य पदार्थोंके 


राष्ट्रीय आयव्यय 


परिमित पदार्थोम अ्रसमाम धन विभागकी 
भयड्जर अप्रत्यक्ष हानियाँ हैं । इंगलेंडमे ऊनके 
काममे अधिक लाभ देखते ही जमींदारोने अपनी 
अपनी जमीनोपर से दरिद्र किसानोंको निकाल 
दिया और जमोनोको चरागाह बनाकर भेड़ 
वकरियोकों पालना शुरू किया। इससे इगलेडम्म 
अनाज पूर्वापेक्षा महँगा हो गया। यह घटना इस 
बातको सूचित करती है कि व्ययमें भी राज्यके 
हस्तच्तेपकी ग्रावश्यकना है । 

धनावठ्य लोग कुत्तोफे सजाने, रंडियोके नचाने 
तथा शराय आदि मादक द्रव्योके पीनेमे श्रनन्त 
धन नष्ट करते हैं, इसमें राज्यका हस्तक्षेप होना 
झावश्यक है। अधधके ताल्‍्लुकेदारोका आचार- 
व्यवहार कितना भ्रष्ट हे यह बे ही लोग अच्छी 
तरह जानते हैं; जिनको डनसे कभी काम पड़ा 
है। तावलुक्रेदार दरिद्र किसानोंका धन लूटते हैं 
जब कि उस धनसे समाजका कोई भी काम नहीं 
करते । भारतीय राज्यको इस प्रकारके ताहलुके- 
वारोको नेस्तनावूद्‌ करना चाहिए ओर साथ ही 
भारतीय भूमियाँका स्वयं महाताल्लुकेदार बनने का 
शौक भी उसे छोड़ देना चाहिए । इसीमें भारतीय 
जनताका हित है। 

प्रत्येक व्ययी सस्ता माल खरीदना चाहता 


ब्योगमे रच ७जऔ । परिणाम इसका यह होता है कि चीज़ोंमे 


इस्तक्षेप 


मिलावट की जाती है। कलकप्ते तथा अन्य बड़े 
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व्यकशियाद 


बड़े नगरोंमें दूधमें पानी और गेहँके आटेमें बाजरे 
मछे आदिका आटा मिलाया जाता है। कई दिनकौ 
रकखी मिठाइयोंको दलयाई लोग बेचते हैं। इस 
बुराइयोसे जनसमाजको बचानेके लिए राज्यको 
नियम बनाना चाहिए। प्राकृतिक सम्पत्तिके प्रयोग- 
में भी राज्यको हस्तक्तेप करना चाहिये क्यौंकि यदि 
एक बार किसी स्थानसे सारे कासारा जंगल कट 
जाय तो वहाँ पेड़ोका लगाना बहुत ही कटिन हो 
जाता है| भारतीय राज्यने/जंगलात विभाग स्थापित 
करके बहुत ही अधिक बुद्धिमत्ताका काम किया है। 
प्राकृतिक सम्पत्तिके व्ययके सदश ही अ्रप्राकृ- 
तिक सम्पत्तिके व्ययम भी राज्यके हस्तक्षेपकी 
जरूरत है। शिक्षा, धर्म तथा शिल्पके प्रचारमें 
हस्तक्षेप आवश्यक है, उसपर प्रकाश डाला जा 
चुका है, व्ययके सदरश पदार्थोकी माँगमें भी 
व्यप्ट्वादसे फाम नहीं चल सकता है, शराब, 
अफीम, गॉला इत्यादि पीनेसे जनताकों रोकनेके 
लिए राज्यको पूर्ण तौर पर यत्न करना चाहिए । 


ख--उत्पत्तिम व्यष्टिषाद 
मांग तथा व्ययको देख करके ही प्रायः पदार्थ 


उत्पन्न किये जाते हैं। उत्पादकों तथा घध्ययियोका , 


स्थार्थ भिन्न मिन्न है। पक महंगा बेचना चाहतौ 
है भोर दूसरा सस्ता खरीदना चाहता है। उत्पा- 
दकोने वन्यखियोको तंग करनेके लिये किस प्रकार 


५५ 


प्राकृतिक सप 
क्तिके प्रयोगमे 
राज्यकाइइ स्त 
क्षेप 


अप्राकृतिक 
सपत्तिके प्रयोग 

में राज्यका 

इस्तत्तेप 


उत्पक्तिमें हस्त 
क्षेप 


राष्ट्रीय आयव्यय 


ट्रस्ट सथा पूलमें अपने आपको संगठित किया है। 
इसपर लेखकने अपने घहत्सम्प्तिशाखरके एका- 
घिकार तथा पूँजीके प्रफरण॒में प्रकाश डाला है । 
इस प्रकारके संगठन समाजके लिये दानिकर हें 
श्वतः राज्यको इनमे हस्तक्षेध फरना चाहिये ! 
उत्पत्तिम पूर्ण स्पर्धा नहीं है । फुटऋर येचने- 
वाले आपसमें मिलकर पदार्थोका सुल्य निश्चित 
करते हे और इस प्रकार पदार्थोकों महँगा करके 
बेचते हैं । डाक्रों, वकीलों, पुलों, रेलो आदिके 
शुल्क भिश्चित हैं। इन कार्योम॑ राज्यफा हस्तत्तेप 
इतना स्पष्ट हे फि कुछ भी अधिफ लिखना दूथा 
प्रतीत धोता है। इश्तहार बाजीमें ग्राजकल जो 
इतना धन फ़ैँका जा रहा है, उसको रोकनेका 
कोई न फोई उपाय अवश्य ही सोचना चाहिये । 
कलों द्वारा पदार्थोक्ती उत्पसिके कारण जओ श्रमी 
बेकार फिरते हैं, राज्यका कक्तेब्य दे कि इन्टे काम 
दे । शिक्तामं भी राज्यकी सहायता अत्यन्त 
आवश्यक है, यही नहीं, आजकल पदार्थोके विनि- 
मयमे बजाजों तथा बनियोंकी श्रेणी इतनी बढ़ गई 
है कि उनका घटाना अत्यन्त झ्रावश्यक प्रतीत 
होता है । सारांश यद्द दे कि पदार्थोकी उत्पत्तिमें 
भी एकमात्र ब्यश्िधादसे काम नहीं चल सकता । 


ग--विभागमें व्यष्टिवाद 
श्राजकल विभागम ब्यष्टिषाद पूर्यूरूपले है । 
५४७ 


व्यष्टिघाद 


डपयोगिता, स्वाभायिकन्याय तथा स्वतन्त्रताको विभाग इस्त- 
आधार न बनाते हुए भी विभागमे यह प्रश्ष रुवतः. ऐपका अक्ष 
ही उत्पन्न होता है कि पूर्ण स्पर्धा या व्यप्टिधादसे 

कहाँतक अमियों फो अपने श्रमका उचित बदला 

मिलता है? कहीं धनविभागमे इनकी अ्रसफलता- 

का परिणाम स्पतन्ञजता, न्याय तथा उपयोगिताका 

नाश तो नहीं है ? इन प्रश्ञोपर गम्भीर विचार 

फरनेके लिये प्रत्येक आयपर प्ृथरू तौरपर विचार 

करना अत्यन्त आगश्यक प्रतीत होता है। 

() मौमिक लगान---शमिमें उत्पादक भूमिका स्कतव- 
शक्ति स्वाभाविक है | मलुष्य अपने अ्रमले भीमिक बी प्रश्न 
शक्तिको उपयोगमें लाकर लाभ उठाता है। भूमि- 
पर क्रय दायाद तथा लूटमारदोे ठारा लोगोने 
स्वत्व प्राप्त किया है | ऐसी दशामें राफ्र भूमिपर 
स्वत्व छिस प्रकारसे प्रात # रे ? कितना धन देकर 
डमके मालिकोसे भूमि प्राप्त फरे ? यदि भूमिको 
राज्य न खरीदे तो भोमिक लगानका कितना भाग 
करफेद्वारा अ्रहण करे कि उससे भूमिकी उत्पादक 
शस्तिपर कुछ भी प्रभाव न पड़े ? इत्यादि इत्यादि 
प्रश्ष हैं जिनका उत्तर एकमात्र व्यपष्टिवादसे ही 
नहीं दिया जा सकता। इस प्रश्मपर हम करके 
प्रकरणमे॑ विस्वत रूपसे दिचार करंगे अतः, 
इस्तको यहाँ दी छोड़ देते हैं । 

(॥) छ्ाभ-ध्यवसायोमें जितना उत्पत्ति-ब्यय 
होता है उतना ह्तलाम व्यवसायपतियोको नहीं 


हक. व 


स्थोग भन्‍्धों- 
की उम्नतिमे 
राज्यका हस्त- 


सैप । 


ज्याजमें इस्तच्तेप 


लाभमें हस्तक्षेप 


आधिक लगाने * 
का प्रश्न 


राष्ट्रीय प्रायव्यय 


मिलता। व्याज़ तथा संरक्षित ब्यापारके सम्पूर्ण 
विवाद इस बातको प्रकट करते हैं कि पकमात्र 
व्यष्टिबादसे यहाँपर भी काम नहीं चल सकता | 
दृष्टान्तके तौर व्याजहीको लीजिये । ब्याज 
के निश्चित करनेमें राज्यका प्रयास निरथेक है, 
यह सभी संपत्तिशासत्रश्न जानते हैं । परन्तु प्रश्न 
तो यह है कि क्या कृषि प्रधानदेशोर्में भी व्याजफौ 
कम फरनेका राज़्ययो यल्लन न फरना चाहिये। 
भारतमे आग्ल राज्यने तकाबी आदि विधियाँकों 
व्याजकी कठोरता कम करनेके लिये प्रचलित 
किया है | यह इसी बातका सूचक है कि उयाज 
में किस प्रकार व्यप्टिवाद असफल है। व्याजके 
सदश ही लाभको लीजिये । श्रन्तर्जातीय व्यापार- 
की यह प्रवृत्ति है कि व्यवसाय स्थानीय हो जावे। 
ऐसी दशाम अन्तर्जातीय और श्न्तरीय स्पर्थाके 
कारण जिन व्यवसायांकोीं धक्का पईँचा है, क्‍या 
राज्य उनका संरक्षण न करे ? यूरोपीय देशों तथा 
आग्ल उपनिवेशोकोी बाधित व्यापारकी नीतिका 
अवलमस्बन करना हो इस बातको बताता है कि 
राज्ययी सहायताकी कितनी आवश्यता है । 
परन्तु प्रश्न तो यद्द है कि जिन ब्ययसायोमें लाभके 
अन्दर आर्थिक लगान निकलता है उसको राज्य 
किस प्रकार प्रहण करे ? वास्तविक बास तो यहद्द 
है कि आजकल जातियाोँका ध्यान पविशेषतः इस 
ओर नहीं है। फ्राम्स कितना अनन्त धन ध्यघ- 


पद 


ब्यष्टिवाद्‌ 


सायोंके समुत्थानमें सहायताकी तौरपर ख्र्चकर 
रहा है । इसपर लेखकके बृहत्संपत्तिशासत्रके 
“ वचिनिमसके साधन? नामक परिच्छेदमे 
विस्तृत तौरपर प्रकाश डाला जा चुका है। आ्रायकर 
साम्यकर सत्युकर आदि ले करके ही जातियाँ 
आजकल सनन्‍्तुष्ट हैं | क्योंकि आर्थिक लगानके 
लेनेके लोभमें बहुत बार लाभके स्थांनपर देशके 
व्ययसायोंको छुकसान पहुँच जाता है। भारतमें 
भौमिक लगानके भागी करके रूपमें परि- वर्तित 
होनेसे भारतीय कृषिको जो धक्का पहुँच रहा है 
बह स्पए है। 

(॥॥) भ्ूति--भ्ृतिमें आर्थिक लगान है' 
इसपर भी लेखकके बृहत्संपत्तिशासत्रके लगानके 
परिच्छेद्म॑ विस्तृत रूपसे प्रकाश डाला जा चुका 
है। लाभके सरश ही भ्तिको बढ़ाना ही यूरोपीय 
जातियाँ पसनन्‍्द्‌ करती हैं। क्यों कि इससे कायें क्षमता 
बढ़ती है । यदि किसीको अधिक भ्ृति हो तो अन्य 
व्यक्तियोंके सटदश ही उससे भी आयकर आदि कर 
ले लिये जाते हैं। बहुत पेशोमें भ्ति आवश्यकीय 
भ्ूतिसे भी कम द्वोती हे । ऐसे देशो भृतिके 
बढ़ानेका राज्यको यत्ञ करना चाहिए । 


जल 


प3 


भतिमें भ्राजिक 
लगान 


प्राकृतिक सपक्ति 
पर स्वत्व 


स्वन्च सम्बन्धी 
अश्चका रहस्य 


चतुर्थ परिच्छेद 


भारत मरकारका भारतीय कृषि व्यापार 
तथा व्यवमायमें हस्तक्षप 


२--भारतकी प्राकृतिक सम्पर्शिपर भारत 
सरकारका स्वत्व व हमतक न्यायणक्त है? अर्थात्‌ 
भारतीय भूमि, जंगल, रान आदिपर भारत सर- 
कारका स्वत्व क्रिस न्‍्यायसे है? पॉकि इन प्रारू- 
तिक सम्प सियोकों ससकारने नहीं बनाया हे। 
भारत सरकार श्रांग्त जातिकी प्रतिनिधि है और 
डसीछे प्रति उत्तर दायी है। एंसो दशामें प्रति 
निधिफे रूपमें भारत सरक्ारका इंग्लेंडकी भूमि 
खान नदी जंगल आादि्7र खत्व होना उनित है 
परन्तु भारतकी प्राकृतिक सम्पत्ति पर ऐसा खत्व 
न्याय संगत कभी भी नहीं कट्टा जा सकता है। सबसे 
बड़ी बात तो यह है कि खत्वसस्वन्धी यह कूगड़ा ही 
क्योंकर उठा ? भारत सरफारने भारतीय प्राकृ- 
तिक सम्पश्तिपर स्वत्य स्थापित दी क्यों किया! 
यदि घह इसपर अपना खत्व न श्यापित करती 
तो उसको क्‍या नुकसान था ? इन प्रश्नोका उत्तर 
कुछ भी कठिन नहीं है । आगे चल्चफर बह द्॒खाया 


पृद्ट 


व्यश्धिद्‌ 


जायगा कि भारत सरवारकी शिक्षाक्रे सहश ही 
झाय व्ययकी नाति भी दिवि+ है। उसने एक 
ओर तो भारतको क्ृपिप्रधान देश बनाया है और 
भारतके व्यापार व्यवलायका एकाधिकार इंग्लि- 
स्तानके लोगोके हाथों दिया है दसरी ओर 
योरुपीय व्ववसायिक देशोक्ते भयंकर तौरपर 
बढ़े हुए ख्चोकों भारतपर फेक दिया है। भारत 
को तो सरकारने खेतिहर देश बनाया है और 
नौसेना स्थलसेना तथा वायुसेनाकी वृद्धिमे सर 
कारको दिनरात चिन्ता जगी रहती है। योहपीय 
लोगोंको भारतके उद्यसे उद्य पद देती हूँ और 
उनकी तनख्वाएँ भी घहुत ही भ्रधिक रखती है। 
इन सब भयंकर खर्चोका परिणाम यह हुआ है कि 
शिक्षा आदि उच्तम बालोपर कुछ भी खर्चा नहीं 
किया जाता और दिवाला निकलनेके भयसे 
भाग्तकी प्राकृतिक सम्पत्तिको दिनपर दिन बड़ी 
तेजीसे हथियाया जाता है | 
भारतऊी प्राऊतिक सम्पक्तिपर खत्व स्थापित 
करनेसे भारत सरकारको बड़ा भारी लाभ है । 
एक मात्र स्वत्व स्थापित करनेसे ही भारतकी 
प्राकृतिक सम्पत्ति उसके लिए कामघेनुका रूप 
धारण कर लेती है। वह उस सम्पत्तिसे जितना 
अधिक धन चाहे निकाल खकती हे। उसकों 
बजटके रूपमं एक बार भी पास करवबानेकी 
ज़रूरत नहीं पड़ती | क्योंकि बजटमें टैक्स बढ़ाने 


५६ 


सरकारको आय 
व्यय नीति 


प्राकृतिक सपत्ति 
पर स्वत्व स्था 
पित करनेक 
लाभ 


चन शोषण 


राष्ट्रीय श्रायब्यय 


या घटानेके मामलेकों ही पेश किया जाता है। 
प्राकृतिक सम्पशि सो हछ्लरकारकी ही है । 
उस्रसे यदि सरकारकी आय बढ़ती है तो यह 
सरकारके ही प्रबन्धकी उसमता समभी जावे। 
डसको बजटमें टेकक्‍्सका स्थान देकर क्यों पास 
कराया जाय ? इस कूटनीतिका फल यह घुआ कि 
सरकारने भारतकी प्राकृतिक सम्पत्तिको बुरी 
तरहसे निचोड़ा है। भारतके सारेकेसारे श्र 
चितउचित खच्चोंका भार इसी प्राकृतिक सम्पत्ति 
पर फेका है। इससे भारतकी उत्पादक शक्ति घर 
गयी है | किसान मालगसुजारीके बढ़नेसे भूख मरने 
लगे हैं । जंगलातके नियमाके कठोर होने और 
जंगलोका स्वामित्व भारत सरकारके पास होनसे 
लकड़ी वहुत महँगी हो गयी हैं। मालगुजारीकी 
अधिकतास किसानोंकी साराकासारा अ्रनाज 
बेचदेना पड़ता हैं। इस अनाजको थुरोपीय दर्शोके 
लोग खरीदते हैं। वे लोग सम्द्ध हैं श्रोर अधिकसे 
अधिक दाम देकर यहाँका अनाअ खरीदते हैं। 
इससे भयंकर महंगी उत्पन्न दो गयी हे। इस 
महँगीका दूर होना तथतक असस्भव है जबतक 
झरकार भारतकी प्राकृतिक सम्पत्तिसे अपना 
स्थत्व न हटावेगी। क्योंकि इस श्वत्वके धटते ही 


'मालगुंजारीका तेना रझूक जायगा और मारतीय 


किसान समझ हो जायेंगे और उनके कर्जेका 
चुकता हो आयभा | चह लोग चिदेशियोफे हाथमें 
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ब्य धिवाद 


उस दृद्तक न बेचेंगे जिस दृदसक अब थे बेंच 
रहे हैं। इसके साथ ही साथ भारत सरकारको 
भारतीय अनाजका विदेशर्मं ज्ञाना रोक देना 
चांदिये। 


यहाँ भारत सरकार यह कह सकती है कि 
भारतकी प्राकृतिक सम्पत्तिपर राज्यका स्वत्व 
झनन्‍त कालसे चला शञाया है। एक वही उस 
स्पत्वका परित्याग क्यों करे ? इसका उत्तर यदद 
है कि जो घात श्रज्भचित है वह अल्ुचित ही है। 
कबसे कौन शात चली और कबसे कौन नहीं 
चली ? और चूँकि पुराने जमानेसे चली आयो हैं 
अतः ठीक है इस दढंगके विचार तो बेईमान 
खार्थी मूर्ख लोगोंके होते हैं । यदि भारत सरकार 
स्वराज्य देनेमे जातपांतकों भारतीय स्व॒राज्यका 
दिलसे बाधक मानती है तो फिर क्यों भारतकी 
प्राकृतिक सम्पत्तिपर अपने स्वत्वके लिये वंशा- 
गत तथा पुरागत तत्वॉकोी सामने रखती है । 
प्राचीन कालमे क्या था ? इससे भारत सरकारको 
कया मतलब ? प्रश्ष तो यद है कि भारत सरकार- 
का मारतकी प्राकृतिक सम्पत्तिपर स्वत्व किस 
न्यायसे है ? क्या भारत खसरकारने भारतकी 
प्राकृतिक सम्पत्तिको बनाया हे? क्या आरत, 
खरकारने भारतभूमिके दलदलोंकों सुखाया है 
और जंगलोको काटा है ? यदि ये बात भारत सर- 
कहने नहीं कौ हैं झोर इखसे विपरीत मालगुजारी 


ध््‌ 


क्‍या प्राकृतिक 

संपत्तिपर राज्य 

का स्वत्व पुर: 
गत है / 


प्राचान ह्न्दि 

राजा भारतको 
ग्राकृतिक सपत्ति 
को अपनी नहीं 

समभते य 


महर्षि जेमिनि- 
का विचार 


राष्ट्रीय'आयव्यय 


ज्यादा बढ़ाकर भारतीय भूमिकी उत्पादक शक्ति 
तथा भारतीय किसानोंकी शक्तिको घटाया है और 
दोनोको ही नौरस, निःशक्त तथा दरिद्र कर 
दिया है, तो ऐसी अ्रवस्थामं भारतकी प्राकृतिक 
सम्पत्तिपर उसका सर्वत्व किस प्रकार माना जा 
सकता है। 


सबसे बड़ी बात तो यह दे कि भारतके प्राचीन 
राजाओंने कभी भी भारतकी प्राकृतिक सम्पत्तिको 
अपनी सम्पत्ति नहों बनाया । इसका प्रत्यक्त 
प्रमाण बंगाल ही हैं। बंगाली जमीदारोका श्रभी 
अपनी भूमि तथा खानोपर स्थत्व एवंवत्‌ बना 
है यद्यपि सरकारने रोडेससख आदि अनेक राज्य 
करोसे वंग देशकी सम्पत्ति पर उनके स्वत्वकों 
निरथेक तथा लाभरहित बना दिया है परन्तु 
इसको कोन छिपा सकता है कि वंग देशकी प्राक्ृ- 
तिक सम्पत्तिपर यबंगीय प्रजाका ही स्वत्व है । 


भारतके प्रायीन राजा अपनेको भारतीय 
भूमिका मालिक न समभते थे। प्रजाहीका भार- 
तीय भूमि जंगलो तथा खार्नौपर स्वस्थ है ऐसे 
ही विचार भीमांसाकारोंने हम लोगोके सम्मुख 
रखे हैं । महाराज जैमिनिने मीमांसादशंनमें 
लिखा है कि-- 
न भूमिः सर्वान्‌ प्रत्यवशिष्टस्थास्‌ । 
मीमांसा अ० ६ पा० ७ अ्रधिकरण १-२ 
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ब्यशिधाद 


देया न वा महामूमिः स्पत्वाद्राजा ददातु ताम। 
पालनस्यैव राज्यत्वान्न स्व॑ भूर्द यतेनसा ॥ २॥ 

यदा सा्वभौमो राजा विश्वजिदादो सर्व॑स्वं 
दुदाति, तदा गोपथराजमार्गेजलाशयाद्ान्विता 
महाभूमिस्तेन दातव्या । कुतः भूमेस्तदरीयश्रन 
त्वाल । “राजासवेस्थेणरे ब्राह्मण वर्जमम” इसे 
स्खते | इति प्रासे ब्रूमः । 

दुष्शिक्षाशिप्रपरिपलनाभ्यां राक्ष. ईशिवत्वम 
स्म्ृत्यभिप्रेतम । 

इति न राज्ञों शामिधेनम । किन्तु तस्‍्यां 
भूमो स्वकर्म फल भुजानानां सर्वेषां प्रारिनाम साथधा- 
रख धनम्‌ | अतो पसाधार णुस्य भूससराडरूय सत्यपि 
दाने महाभूमेदान नास्ति । 

अथात्‌ जब गाज़ा सा्वभौम विश्वजित यश्ञमें 
सर्वेस्वदान करता है तो क्या वह नहर, तालाब, 
सड़क आदि समेत सम्पू्ं भूमिका दान कर 
सकता हे ? क्योंकि स्मखृतियोम॑ कहा हे कि राजा 
ब्राह्मणोको छोड़कर सबया स्वामी है। ऐसा पर्चे 
प्रश्ष होनेपर सिद्धान्तीका उच्तर है कि “राजाका 
स्वामित्व प्रबन्धके विषयमे है न कि भोमिक 
सम्पक्तिके विषयमें । इस प्रकार सिद्ध है कि न 
राशों भूमिधेनम! अर्थात्‌ भूमि राजाकी समपश्ति 
नहीं है । वह तो उब सथ प्राणियोंकी सम्पक्ति है 
जो कि उनपर निवास करते हैं। अर्थांस्‌ प्रजाकी 
सम्पक्ति है। यही कारण है कि राजा अबनी 


धरे 


बगालका 


राष्ट्रीय आयब्यय 


सम्पत्तिस्वरुष भूमिके किसी एक दुकड़ेका दान 
कर सकता है। परन्तु सम्पूर्ण भूमिका दान नहीं 
कर सकता । 

महाराज जैमिनि भारतीय सम्पशिपर प्रञ्ञा- 
का ही स्वत्व समभते हैं. राजाका स्वत्व नहीं 
समभते, यह उपरिलिखित प्रमाणले सर्वथा 
स्पष्ट है। हमारा प्रश्न हे कवि किस न्यायसे ईस्ट 


बना अन्याय रैरिडया कम्पनोने बगालको आंग्ल प्रत्ाके हाथोमें 


युस्हे 


बचा ? और किस न्यायसले आर्त प्रत्ताने यगाल 
खरगीजनेका रूपया पवगालसे वखून किया ? अल ली 
घात तो यह है कि घर्म अधर्म पाय पुरा ता पुरानी 
जमानकी बाते हैं। सरकारको जो कुछ करना है 
घह करती हे | न्याय तथा घम ता मारतके प्राचीन 
शावाओ तया स्छुतिकारोके साथ ही वितामें जन्नत 
गये । परन्तु इसमें सन्रेंह् नहीं कि प्राचीन 
स्छतिकारों तथा सूत्रकारोंने भारतकी प्र/कतिक 
स+ ।तिपर राज्यका स्वत्व कभी भी न माना और 
अपन आपका अ्रपने ही रुपयाले बेचने का परिवार 
तो उनकी स्वप्ममें भी न आया था। वह पिचारे 
अब फ्भी साखत थे तो भो यही साचते थे कि 
स्वभागभृत्यादास्यत्वे प्रजानाओ नप कृत । 
ब्राह्मणा स्वामिरुपस्तु पालानार्थ हि सर्वंदा ॥ 
शुक्कनीति झ० १ पृष्ठ १७ 
(येकरेश्वर प्रेसका सरकरण) 
अर्थात्‌ राजा प्रजाका धन राज्यकरके तौरपर 


द्छ 


व्यष्टिवाद 
केती है अत प्रजाका दास है। वह तो स्वामीके 
पद्ूपर समीतक है ज़बतक कि प्रजाका पालन 
करता है | इसके सिवाय अन्य किसी समयमे भी 
बह प्रजाका स्वामी नहीं हो सकता। 

परन्तु आंग्ल राज्यने तो इस स्वामित्वको 
इस हदतक बढाया कि भारतकी भूमि, खान, 
सगल आदि सभी भारतीय प्राकृतिक सम्पत्ति 
उसके पेटमे चली गयी। पालन करना ता दुर 
रहा! उसने उसको कामथनु समभंकर बुरी 
तरहसे निश्चोडना शुरू किया। परन्तु भारगतके 
प्राचीन राजा एसा न7्' करत थे। फादयान 
जिसने सवत्‌ ०४७ विक्रमायम मश्रतवषम यात्रा 
की थी अपनी यात्रा व॒त्तान्त लियत स्ममय लिखा 
है कि-- 

'सथुराके आगे ग्गिस्तान है | रंगिस्तान 
(राजपूताना) के लांग बाड़ है। इसके समीप ही 
घह देश है नो मध्यरश कहताता है । इस देशका 
जल्यायु गरम और !क सदश रहता हे। न 
तो बहा पाला पड़ता हे न बफे। वहॉके लोग 
बहुत श्रच्छी अ्रवस्थामे हैं। उनफा राज्य कर 
नहीं दना 'डुता शोर न राज्यकी आरस 
उनको गशोह़े रोक ठोक है जो लोग राल्यकी 
भूमिको जोतते हैं. उन्हींको भूमिकी डउपजका कुछ 
अंश देना पडता है। वह जहॉ चाहे जा सकते 
हैं और जदाँ चाहे रह सकते हैं । [देखिये समुएल 


ध्प 


० रतको 
प्राकृतिक स 
पत्तिका दुरुप ” 
योग। 


फादियानको 
सम्मति । 


दुन्सागको 
सम्मति । 


रिप्रीथ आयव्यय 


बील लिखित वुद्धिष्ट रिकाडंस आफ दी वेस्टर्स 
बलडे (*८७) प्रथम भाग भूमिका पृष्ठ ३७, ३८ ] 
इस्री प्रकार चीनी यात्री छ्नत्सांगका जिसने दृघ्ऊ 
विक्रमीयम यात्रा की थी कथन हे कि-- 

“देशकी शासन प्रणाली उपकारी सिद्धान्तों- 
पर होनेके कारण सरल है। राज्य चार मुख्य 
भागोंमे बँटा है । एक भाग राज्यप्रबन्ध 
चलाने तथा यज्ञादिके लिये दूसरा भाग मन्‍्त्री 
ओर राज्यकमेचारियोंकी आर्थिक सहायताफे 
लिये तीसरा भाग बड़े बड़ योग्य मनुष्योके पुर- 
स्कारके लिये और स(था भाग यशकी वृद्धिके 
लिये होता है। इस प्रकारसे लोगाॉके राज्यकर 
हल्के है ओर उनसे शारीरिक संवा हल्की ली 
जाती है। प्रत्येक मनुष्य अपनी सांसारिक संपत्ति- 
को शांतिके साथ रखता है और सब लोग 


अपने निवाह के लिये भ्रामि जोतते बोते 
हैं ।|जो लोग राजाकी भूमिको जोतते हैं 
उनको उपजका छुठा भाग राज्य-करकी 


मॉति देना पड़ता है |. ... - --नदीके मार्ग 
तथा सड़क बहुत थोड़ी चुंगी देने पर खुले हैं |# 
ह्न्त्लांग तथा फाहियानके ऊपर लिखित 





# देखिये सेमुएल बील लिखित “बुद्धिष्ट रिकार्ड्स आफ दी 
वेस्टर्न वस्ट ” (१८८४ का साग २, पृष्ठ ८७ से ८६ तक | 


६दे 


व्यष्टिंघाद 


वाक्योंमं “जो लोग राजाकी भूमिको जोतते हैं 
उनको उपजका <८वाँ भाग राज्यकरकी भाँति 
देना पड़ता हे” ये शब्द श्रत्यन्त ध्यान देने योग्य 
हैं । क्योंकि इन शब्दोंसे यह स्प्ठ फलकता है कि 
राजाका प्रजाकी सम्पूर्ण मूमिपर खत्व नहीं था। 
उसकी जो भूमि वेयक्तिक् सम्पत्तिस्वरूप थी 
उसपर शेती करनेके लिये ६ठा भाग किसानोको 
राज्य-करके तोर पर देना पड़ता था। 
प्रजाका भूमिपर स्वत्व था? इसी कारणसे 

भ्रूमिकी मालगुजारी गाजालोग वहढ़ाते नहीं थे। 
शुक्र नीतिमें लिखा है कि--- 

प्राजापत्येन मानेन भ्रूमागहरणं न्रपः ॥ 

सदा कुर्य्या खा स्वापतो मनुमानेन नान्‍्यथा । 

लोभात्संकर्षयेथस्तु होयते लप्रजो नृपः ॥ 

शुक्रनीति अ्र० १ प्रष्ठ १८-१६ 
वेड्ूटेश्वर-प्रेस संस्करण |) 
आथांस्‌ प्रजापति महाराजने जो भूमि-भाग राजाके 
लिये नियत किया है उसीके अनुसार राज़ाको 
अपना भाग लेना चाहिये। जब यहुत विपक्ति 
पड़े तब मनु महाराजके अज्गुसार भूमिका भाग 
अ्रहण करे | ओ राजा भूमिसे अधिक मालगुजारी 
अहरण करते हैं वे प्रजाको तो नष्ट करते ही हैं 
डल्खके साथसाथ आप स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं । 
इन सब प्रमाणोंके होते हुए भी भारत 

सरकार अपनो इच्छा तथा ज़रूरतके अश्भुसार 


६७ 


शुक्रा चाय॑का 
विचार । 


राष्ट्रीय भायव्यय 


ब्गलतुजारीका भूमिसे मालंगुजारी बढ़ाती जाती है। दुर्भिक्ष 


बढायों जाना 


वद्ध ब्ययमाय 


पड़ते हैं झोर करोडडों लोग भूखे मरते हैं परन्तु 
भारत सरकारकों इसकी क्या चिन्ता । श्रकबरके 
समयसे अरब मालगुज़ागी दुगुनी से कईगुना ली जा 
रही है जब कि भमिकी उत्पादक शक्त उस समय 
की अपन्ना आधी गह गयी है । बगाल मठास तथा 
यम्बईकके प्रान्त इसी मालगु नागीयी वृद्धि से वीयावान्‌ 
हो गये | अब यका समर द प्रान्त इसी मालगुजारी 
चृद्धिस अधिक टरिद परान्त हा ग्या* परन्तु खर- 
कारको इससे क्या मतलब ? उसको तो भारतमें 
इंगलें डके प्रज़ीपतिया तथा पुतलीघरके मालिकोंके 
स्वाथपूर्ण उद्दश्याव। पूरा करना है। इसी कूट- 
नीतिका परिणाम यह हुआ कि भारतके सम्पूर्ण 
व्यवसाय लुप हो गये आर जो बचे है वे भी दिन 
पर दिन लुप्त होते जा रहे है । 
+ व्यावसाथ+ अघ पतनम भारत 
सरक।२ञा भाग | 

भारतका सबस प्रात्चीन व्यवसाय वस्प्र ब्यव- 
साय था । कराईडा भारतीय विव्रवाए तथा 
साधारण खस्लरिया सूत कात कर जीवन निवांह 
करती थीं । यहाँ जो कपड़े बनते थे वही यूरोपमें 
बिकने, जाते थे ओर भारतको धनधान्यसे पूर्ण 
रखते थे। आंग्ल व्यापारियोका जबसे भारत पर 








# दवा, भारताय सक्तिशास्त्र प० प्रायनाव लिखित खगड़ २, 
परिच्छेद २ । 


द्घध 


ब्यरष्टिंवाद्‌ 


प्रभुत्थ हुआ है तभीसे उनकी स्वार्थाप्निमें भारत- 
का ससत्र व्यवसाय मुलस गया है। चन्द्रग॒प्तके 
समयमे भारतसे रोममें ६ करोड़ रुपयेका सामान 
प्रतिबर्ष जाता था। इससे रोमका घन भारतमें 
चला आता था और रोमको इस धन कचझतिसे 
बचनेके लिए हमारे सामानकों बहिष्कृत करना 
पड़ा था । मेगसनीज़ने चन्द्रगभकालीन भार- 
तीयोंके विष्यमें लिखा है कि 'सारतवासी शिएप- 
में बहुत ही चनुर हैं। उनके कपडो पर स्ुनहरी 
काम होता है और उनमें रलन जड़े होते हैं। ये 
प्राय: फ़तलदार मलमलके वस्त्र पहिनते हैं। उनके 
पीछे नौकर लोग छाता लगाकर चलत हैं. काकि 
वह लोग सरुन्दर्तापर बहुत ही ध्यान देते है 
अपनी रून्दरता बढ़ानेके लिए सबप्रकारके 
उपाय करते हैं। इस वाक्ासे स्पष्ट है कि किस 
प्रकार भारतीयोंका शिल्प तथा वैभव बहुत ही 
अधिक बढ़ा हुआ था । चन्द्रगुप्तके कालसे 
सुललमानी कालके अंततक यह शिल्प तथा वैभव 
पूषेबत्‌ू ज्यौंका त्योँ हराभरा बना रहा । 
शुरूुशुरूम॑ आशंग्ल व्यापारियाोको भारतके चख्त्र 
व्यवसाय को तबाह करनेकी इच्छा न थी। यही 
कारण है कि १७६५ से श्म्१३े तकके भारतीय 
व्यापारसे इईँगलेंडको भारतम॑ ४,२&,००,००,००० 
रुपये भेजने पड़े । इसपर हंग्लैंडमें बड़ा शोर मचा 
ओर इष्लेंडने भारतके वरझोको अपने देशमे 


दे& 


रोममसका भार 
तौय पदार्थोका 
वडिफक्लार कर ना 


मैगस्थनी जक 
सम्म'त 


डे ग्लेडमे वस्त्र 
व्यवसायपर 
बाधक सामु 
द्विक कर 


बगालमें जुलादहो 
पर अत्याचार 


राष्ट्रीय झयव्यय 


आनेसे सदाके लिए रोक दिया। १८७० विक्र- 
मीयसे पूर्वतक भारतीय घर्ओोपर इंगलेंडमें 
राज्यकी ओरसे जो बाधक सामुद्रविक कर लगा था 
उसका ब्योरा इस प्रकार है । 


भारतीय पदार्थ इंगलडम सामुदिक कर 
छीट १०२५ रुू० 
मलमल ४१० रु२ 
रक्कीन वस्प्र बेचना बिलकुल बन्द 


१८५० वि» में यही खामुद्रिक कर इस प्रफार 
ऐप 
ओर भी अधिक बढ़ाया गया । 


भारतीय पदार्थ इंगलेंडमें सामुद्रिक कर 
छींट १९७४ रू - 
मलमल ४७० रू० 
रहीन वस्त्र बेचना बिलकुल बन्द 


इन सामुद्रिक करों तथा घाधाओंसे इंगलेडने 
भारतके वस्माको स्ववेशमें घुसनेसे रोका । बद्घाल- 
में जुलाद्योपर ऐसे मयड्भर अत्याचार किये गये 
कि उन्दोने वर्बोका वुनना छोड़कर इधर उधर 
भागना शुरू किया | इन खब कूटनीतियोंका 
परिणाम यह हुआ कि भारतसे वसत्त्र-व्यवसाय 
सदाके लिए लुप्त हो गया। और ऊहुलादहे लोग 
बेकाए होकर खेतीके कार्मोको करने लगे | विक्रमीय 
२०ण्यीं सदीमे भारतीय पूँजीपतियोने स्व॒तन्त्र 
व्यापार तथा निहंस्तत्षेपकी नीतिका सहारा पराप्त- 
कर कपड़े चुननेके लिए कुछ एक मिले लोलीं। 


० 


व्यष्टियाद 
१६३१६ विकमीयम ये मिले अच्छी तरह चलने लगीं 


और इन्होंने पतली धोतियाँ बनाना शुरू कर भारतीयृ उाई- 
दिया । इस उद्योगसे मेओस्‍्टर सथा पैस्लेके ही व्याव 
चुतलीघरके मालिकोके कान खड़े हो गये । उन्होंने 


शोर मचाया और भारतीय मिलोके सत्यानाशके 
लिए यक्ञ किया। भारत सरकार तो इंगलेंडके 
पुतलीघरके मालिकोके प्रति अप्रत्यक्ष रूपसे उत्तर- 
दायी है। अतः उसने बिना किसी प्रकारकी 
हिचकिचाहटके भारतीय मिलोपर १&३६ विक्र- 
मीयमे ३१ प्रति शतकका व्यवसायिक कर लगा 
दिया और मिअकी उत्तम रुईकों भारतमें आनेसे 
रोक दिया। इसी कारण भारतमें पतले कपर्डोंका 
बनाना असमस्मव हो गया । आजकल भारत 
सरकारने इंगलेंडके स्वार्थनों पूरा करनेके लिए 


व्यवसायिक 


स्वतन्ध्रव्यापारकी नीतिको छोडकर सापेजक्षिक हर तथा मापे 


करकी नीतिका श्रवलम्बन किया है। उससे इँ गलें ड- 


के बालक तथा छोटे मोटे व्यवलायोको भारतीयाँ- 
पर अप्रत्यक्ष रूपसे राज्यकर लगाकर बढ़ाया 
आयगा। विदेशोंसे जो सस्ता माल मिलता था 
और जिसके भारतमे कारग्वाने नहीं हैं उनपर भी 
सामुद्विक कर लगाया जायगा और भारतके उन 
पदार्थोका मूल्य चढ़ाकर इंगलेंडके कारखानोंको 
बढ़ाया जायगा । रंग तथा जमंनमालका वदिष्कारं 
इस साल इसी देश्यसे इंग्लेए्डमें किया गया है . 
भारतको इससे बहुत ही अधिक चुकसान हे 


ऊ्र्‌ 


क्षिक करको 
नीति 


नो न्यवसांय 


नोौकाओका 
स्वरूप 


राष्ट्रीय आयब्यब 


परन्तु भारतीय गाढ़ निद्रामें मस्त हैं। उनको इसकी 
क्या चिन्ता दे कि वे मर रहे हे या जी रहे हैं । 
चस्र व्यवसायके सदश ही भारतमे झआग्ल 


राज्यने नो व्यवसायका लोप किया है। वैदिक 
कालसे मुसलल्‍्मानी कालतक भारतवर्ष नो व्यव- 
सायी रहा। महाभारत तथा रामायण जलयाजा- 
के # म्सासे भरपूर है। इसपर बडुत लिखना वूथा 
है। क्य,कि पत्यक भारतीयवा यद बात मालूम 
है| य॒क्तिक पतम्में सिन्न मिन्न मारताय नौकाओं- 
की जा लम्बाई चौडाई दी हैं उससे यह स्पष्ट हे 
कि भारतमें यह व्यवसाय बहुत उन्नति कर 
चुका था | 

नाम लम्बाई चौडाई ऊँचाई 

हाथोमे हाथामे हाथोमें 

क्ुद्रा श्द ४ छ 
मध्यमा र्ड श्र सर 
भीमा छ० २० २० 
चपला ४८ २8 श्छ 
पटला च्छ ३२ ३२ 
भया ्र ३६ ३६ 
दीघों प्प ४३ ७७ 
पत्रपुरा &६ घट ध्प 
बमेरा श्श्२ हा ५६ 
मन्थरा १२० ६० द््० 
अंघाला श्श्८ १६ श्र 


उयशियाद्‌ 


धारिणी १६७० १० १६ 
बेगिनी श्ज्द २२ १६३ 
पञ्ञायम सिन्‍्ध नदी उपरिलिखित प्रकारकी 
नोकाओसे भरपूर थी | सिकन्दरने कुछ ही समय- 
में बहाँसे दो हज्ञार नौकाओको एकत्रित किया 
था और उनके सहारे भाग्तपर आक्रमण किया 
था। मापराज चन्द्रगुभने भी जलसना तथा नो का 
प्रबन्धकरे लिए एक प्रथरू सभातवा निर्माण किया 
था। अन्त कुशान कालमें भाग्तका व्यापार 
रोमके साथ शुरू हुआ ओर इससे भाग्तके नो 
इ्यवसायकों विशेष उक्तेत्नना मिली। गुप्त तथा 
हर्षवर्धनके समयतक भारतीय नो व्यवसाय दिन 
दूनी रात चंगुनी उन्नति करता अल गया। यह 
बहो समय द्वै जब कि चोलराज्यक परातलम्रह 
गड़ा तथा ईरावती नदीकोा घेरे रहत॑ थे। कलिह्ू- 
का पूर्वीय राज्य इस समय एक समझ ओर वभव- 
शाली राज्य था। इस राज्यके कई पक शिला- 
लेखास विदित होता है कि पातत्रिद्याका जानना 
सात्कतलिक राजाओको शिक्षाका एक प्रथान अंग 
था। मुसल्मानी समयमें भारतका नो व्यवसाय 
अपनी पूण उच्ततिपर जा पहुँचा। सिन्‍्धका प्रसिद्ध 
बन्द्रगाह दीवाल चीनी तथा ऊमानके व्यापा- 
रियोका केन्द्र था। चीनी जहाज भड़ोच ठहरते 
हुए दीवाल जाते थे। वल्बनने सामुद्रिक पोतोके 
द्वारा ही बंगालका विअय किया था। अकबरके 


३३ 


सिकन्दर को 
सात्ौ 


चन्द्रगुप्त 
कालसे मुस 
लमोनी काल 
तक नो व्यव 
साय 


अकबरके 


समय भारत॑- 
के जो न्मव- 
साथ 


बारको प्रसिद्ध 


झआंग्लोंका 
नौ व्यवसायके 
नाशर्मे यत्र 


राष्ट्रीय आय व्यय 


समयमें निम्नलिखित स्थान बंगालमें नो व्यवसाय- 
के लिए प्रसिद्ध थे | 

(१) सनन्‍्द्रीप । 

(२) दुधाली । 

(३) जद्दाजघाट । 

(७) चाकरनी | 

(५) संडा | 

(६) वढक । 

(9) श्रीपुर । 

(£) सोनारगेचात | 

(&) सम गेयानू । 

(१०) धार । 

घार नगर वचिरकालसे बंगालमें नौ व्यवसाय- 
का केन्द्र था। यहाँते कुछ एक व्यापारियोने 
ब्रपने अपने अहाजोके द्वारा रूसतक यात्रा की 
थी और वर्दों रंशमफा माल बचा था। औरकहू- 
जझेबऋझ समयतक भारतीय नो व्यवसायकों 
जउच्नति नथा उत्तेजना मिलो | आंग्लो का राज्य भारत 
पर आते ही वस्त्र ब्यवसायके सटदश ही नी व्यघ- 
सायका भी लोप हो गया | महाशय टेलरने अपने 
हिन्दोस्तानके इतिहासमें लिखा है 'द्विन्दुस्तानी 
जहाज़ अब लब्दनके नगरमें पहुँचे, उसी समय 
आंगरल कारीगरोंमें हलचल मच गई । उन्होंने भार- 
तीय जहाजौंको देखते ही अपने सत्यानाशको 
ताड़ लिया। उन्द्रोंने कहना प्रारम्भ किया कि अब 


डे 


व्यश्िवाद 


भारतीय जहाजोके कारण झांग्ल नो ब्यवसायियाँ- 
को भूखा मरना पड़ेगा। १८०७ विक्र० में इद लैएड- 
के अन्द्र इस प्रश्नने सयड्ूर रूप चघारण किया। 
उसी समयसे 'आंग्ल 'राज्यने अश्रपनी स्थिर नीति 
बना ली कि आगेसे भारतीय नो व्यवसायियौकों 
किसी प्रकारकी भी सहायता नहीं पहुँचायी 
जायगी | इसका परिणाम यह हुआथा कि कई 
हज़ार वर्षोसे प्रफुल्लित होता दुआ भारतीय नो 
व्यवसाय आंग्ल फालमें सदाके निपे नष्ठ दो गया। 


नो ध्यवसाप तथा वस्प व्यवसायके सदश ही 
भारतीय शिल्प तथा चित्र -यउसाय भी ऑऑॉग्ल 
कालमें नष्ट छुआ है। अशोकके स्तम्भ तथा स्तूपों- 
को जिन कारीगरोंने बनाया था उन्हींके सनन्‍तानों 
तथा वंशजोने मुसल्मानी समयकी बड़ी बड़ी 
इमारतोंकी बनाया था | ताजमहल, हमायूँका 
मकबरा तथा ग्रागरा ओर दिज्ञीके किले भारतीय 
शिल्पियोंके शिल्पके ही नम्नन है। शिल्पके शरश ही 
प्रार्चीनोकालम॑ भारतीय चित्रण व्यवसायने भी 
अपूर्व उन्नति प्राप्त की थी । अ्रकबरके राज्य दर- 
वारम निज्नलिखित चित्रकार प्रसिद्चू थे-- 

(१) ताब्रिजके मीर सय्यदश॒ली, (२) खाजा 
अब्दुक्ृमाद, (३) दष्यन्थ, (७) वसवान, (५) केशु, 
(६) मुकुन्द, (७) जल, (८) मुश्किन, (६) फरूख, 
(१०) कालल्‍्मक, (११) मधु, (१२) जगत, (१३) महेश, 

जप 


चित्र तथा 
शिव्पकलाक। 
लोप 


झेबलकी सम्मति 


चित्रकारोंकी 
प्रतिष्ठा 
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(१४) छ्षेमकरण, (१५) तारा, (१६) सरबुल्लाद, 
(१७) हरिघश, (१४) राम । 


इन चित्रकारोंकी आमदनीका इससे पता 
लगाया जा सकता है कि अफबर ने रज्मनामा 
नामकी पुस्तकको ६००००० रुपयेमें खरीदा था। 
जहाँगीरकी अकबर की अपेक्ता चित्रकल्ार्में अधिक 
शौक था | उसने इस कलाको बहुत उच्नत किया । 
आऑग्लकालमें इस कलाकी भी उपेक्षा की गई और 
यह सबंनाशको ही प्राप्त हो चुकी थी | कुछ 
एक बंगाली उत्साहियोंने इसका पुनरुद्धार 
किया है । 


महाशय है. बी, हैचलकी सम्मति है कि आँग्ल 
महाविद्यालयोंने चित्रण व्यवसायको अत्यन्त 
उपक्षञाकी दृष्टिसे टेखा है। आऑग्ल शासकोने भी 
इस ओर कुछ सी ध्यान नहीं दिया है। अकबर 
जहाँगीर तथा शाहजहाँके कालमे बड़े बे चित्र- 
काराके साथ मुगल सप्नाट्‌ तथा मुसलमानी नवाब 
मित्रोंदे सटश व्यतहार करते थे। हिन्दू राजाओोके 
समयभ राजपूतानेमं भी शिल्पियोँ तथा चित्र- 
कार्रोका अच्छा मान होता था । उन्हें उच्च 
राज्यपद दिये जाते थे। कलकत्ताके राजकीय 
पुस्तकालयमें एक हस्तलिखित परशियन पुस्तक है 


शिल्पियोंक। वेतन जिसमे ताजमहल बनाने वाले भिन्न म्रिन्न शिलिपि- 


योकी वेतने इस प्रकार दी हुई हैं :-- 
जद 


व्यश्ियाद 


दुपया 
प्रथम भेणीके शिल्पीका_ १००० माखिक वेतन 
द्वितीय २ 99 दि्०० ] 
सतीय 9्र 9 छु०० रा 
चतुर्थ ११ तर श्ण० क्र 


मुसल्मानी जमानेमें भ्रनाज बहुत सस्ता था 
अतः ऊपर लिखित रुपयोकी क्रयशक्ति वतमान 
समयसे दुगुनीसे भी कईगुना श्रव्विक थी। परन्तु 
आजकल दशा विचित्र है । श्राज़कल भारतोय 
शिल्पियोौंकी तीससे साठ तककी दृत्ति बहुत समझी 
जाती है । राज्यकी ओरसे यदि उनको कभी कुछ 
प्रदर्शिनीम दिया जाता है तो वह चार या पॉच 
रुपयेका तमगा ही हाता है ।# 

सारांश यह है कि कृषि व्यवसायका राज्यकी 
सहानुभूतिस घनिष्ट सम्बन्ध है । यह वे लताएँ 
है जो राज्यरूपी पेडके सहारे रहती हैं। यदि 
राज्य ही नाशक चिनगागियोँ उगलने लगे तो 
देशकी कृषि व्यवसाय व्यापारका नाश हो जाना 
खाभाविक ही है । 

देशके कृषि व्यवसाय व्यापारके।साथ राष्ट्रीय 
आायव्ययका घनिष्ठ सम्बन्ध हे |! सारत ऊषिप्रधान 


के ऊपर लि।वित सम्प्रण अब रायर 'खकने आने सौरतीय * 


सम्पक्तिशाखन सस्ते रूपसे प्रकाश लाया | वहाँ पर इस िपयका 
विस्तृत रूवस भिन्न भिन्न ग्रत्याक समा दते (ए पर्यौजोचन 
किया गया हे । 
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राज्यपर #ष 
तथा न्यवमाय 
का आधार 


देशकौ आ थक 
दर्शा तब २ 
प्रेम गाय यय 


राष्ट्रीय आयव्यलय 


देश बनाया गया है परन्तु डसपर राज्यका ब्यय 
व्यवस्तायिक देशोके सरश है। इससे भसारतीय 
राज्य ऋणी हो गया दे और अधिक खर्चोंको पूरा 
करने के लिए भारतीय प्रजासे शाज्यकर बडुत ही 
अधिक लेसा है । अब दम इसी विषयको चिस्सत 
रूपसे किस्मनेका यल करंणे। 


जद 


वि नमक, 
पत्चमम पारच्छद 
भारत सरकारकी आर्थिक नीति तथा 
राष्ट्रीय आयव्यय 


१-मारत सरकारकी आर्थिर नीति 


प्रस्तावनाके सातवें तथा आठव प्रकर एम सारत 
खरकारकी शिक्ता कृषि नोव्यवसाय वस्क्ू-धबसाय 
तथा व्यापार सम्बन्धी नीति दिखाया जा चुकी हं। 
इस नीतिका राष्ट्रीय आयय्ययक रा+4 परनिष्ठ 
सम्बन्ध है । सरकारकी नीतिस +पिसम्बन्पी 
पेशे ही भारतम आयधक स्लात है आर प्यावसा 
यिक पेशे सरकारको अधिक झाय दनम सचंया 
ही समर्थ हे। परन्तु भारतमे राष्ट्रीय ज्यय अन्य 
यूरोपीय व्यावसायिक राणोके सरश हा ह।इस 
प्रकार स्पष्ट है कि भारतमें श्राय तथ, राय 
व्ययमें पारस्परिक सतुखन नट्ट। हे। कृषपिप्रधान 
देशोपर व्यवसायिक देशोके स्चोका भार पडना 
अत्यन्त भयडूर है । इससे देशकी उत्पादक शक्ति 
तथा लोगोंकी पदार्थोकी उत्पत्तिमे रुचि घट जाती 
है। देश दरिद्रता तथा दुभिक्षाके पञमे, जा 
कँसता है । 

विचयारक कहते हैं कि भारतसरकारने 
ईंगसें डके सरश स्घतन्त्र ब्यापारकी नीतिका 


3 


क़पक देश 
र ाल्सा 
पक के 


व खरे 


क््प्रव 
क्ता+टो प्रभव 


तन्नताकी उप 
शक शक्ति नथा 
चन्‍यका घटना 


स्वनन्त्र या 
गरकी नीतिका 
ह्स्य 


| 
के - सचि- 
भेंग्नला 


राष्ट्रीय आयध्यय 


अवलम्बन किया था। परन्तु दमको दोनों ही 
देशोकी स्वतन्त्र व्यापारकी नीतिपर सन्देषह् है| 
इ्लेण्डको स्वतन्त्र व्यापारसे व्यावसायिक लाभ 
या इसलिए उसने इस नोतिकों प्रचलित किया 
था। मारतको स्पतन्ज व्यापारसे स्वत चुकसाम 
था, परन्तु इससे अन्य यूरोपीय देशांकों लाभ 
प&व सता था अत भारतपर बलात्‌ स्वतन्त्र 
व्यापारयी नीतिको लादा गया। 

ईस्ट इृगिटया कम्पनीके व्यवहारसे बंगाल 
भद्वास तथा बम्बई आदि प्ररेशोका कृषि अन्त रीय 
व्यापार तथा व्ययसायक्रों जो धक्का पदुचा। वह 
किसास भी छिपा नहीं हे। भारतोय व्यापार 
व्यवथायम राज्यका हतस्सत्तेव विसकालसे एक 
सरश बना दुआ दे। राज्यक्ो यद्द नोति है कि 
सारतवप कृषिप्रधान देश ही रहे । यही कारण है 
कि भारताय व्यापारियों तथा ब्यवद्वायियोकों 
राज्यकी ओरसे वह सद्दायता नहीं मिलती जो 
मिखनी चाहिए। आश्वय ता यद्द है कि विज्ञासीय 
स्वार्याकी सम्मुख रखकर आग्लराज्पने भारत 
के यस्र-्यवसायोपर १८७६ बवि० में -॥) सैकड़ा 
व्यावसायिक कर लगा दिया। उच्चित तो यह 
था कि इन कारखानोको राज्य धन तथा बाघ 
आयातकरके द्वारा सहायता पईुँचाता परन्तु राज्य- 
ने उलटे उनकी उच्नतिको रोक दिया। आजकल 
आंरक्षराज्य भारतमें सापेछ्षिक कर (]07]0८:27 


व्यष्टियाद 


97९(८7८7८८ ) की नीतिकों प्रचलित करना 
चाहता है । इसका परिणाम यह होगा कि 
भारतकी विदेशीय कारखानोसे जो सस्ता माल 
मिल रहा है वह भी न मिलेगा | यदि यह 
कहे कि इससे भारतीयांकों नये नये कारखाने 
खोलनेका मौका मिल ज्ायगा, तो यह ठीक 
नहीं है, क्यांकि यह कौन कठ सकता है कि आंग्ल- 
शाज्य भारतीय कारसानोपर व्यावसायिक 
कर (7 ९०५८ ता) न तगा! 7 आर इग्लैगड 
का यना माल भारतमे अधपिए से प्रिऊ बिके, इसके 
लिए प्र" प्रयल्ल न 7रेंगा । सारांश यह कि 
आंग्ल राज्यका भारतीपोके सापारणसे साधारण 
फाममे हृस्तत्तेप है । यदि यह हृस्तत्तेप भारतीयोंके 
हितम होता तब ता खशीबी वात थी। शोककी 
बात तो यह ह॑ कि यह हस्तक्षेत हमारे स्वार्थ में नहीं 
है। ऐसी दशामे क्या ऊियपा आय ? भारतीयौको 
आधिक स्पराज्य प्राप्त उुरनेका यक्ष करना 
चाहिए। अपनी जातिके आयब्ययपर भारतीयोका 
ही प्रभुत्व हो यही नन्‍्याययुक्त वात है । इसके 
धिना उन्नति करनेका यतल्न करना बालूका भीत 
उठाना हे । 


उपरिलिखित व्यायगारीय तथा व्यवसायिक 
मीतिका भारतके आयव्ययपर वहुत बुरा प्रभाव 
पड़ रहा है । सापेज्षिक करका मुख्य परि- 


दर 


सापेक्षिक कर' 
की नीति 
दोष । 


आयकस्य 
राज्य हो %- 
ज्थिम तकज हे 


«« सपिक्षिकाकर 
को. नीतिसे 
बोजे मेंहगी 
रहेगी भर 
भारतीयों पर 
अप्रत्यक्ष कर 


बढ़ेगा । 


राष्ट्रीय आयव्यय 


णाम भारतपर अप्रत्यक्त करका यढ़ आना 
होगा। सापेतक्षिक सामुद्रिक करकी नीतिके द्वारा 
अमेनी आस्ट्रियाहंगरी रूस जापान आदिका 
माल भारतमें स्वतन्त्र रूपसे न आ सकेगा । 
उसपर बाधक या सापेक्षिक सामुद्रिक करके 
लगनेसे वह भारतवर्षमें महँगा बिकेगा । प्रश्न 
उठता है कि विदेशीय मालको सामुद्रिक करके 
छदारा किस हदुतक भारतमें महंगा किया 
आयगा | उसको भारतके व्यवसायोकों सामने 
रखकर मेंहगा किया जायगा या इग्लैगडके व्यव- 
खाया को ? यदि इंग्लैर्डके व्यवलायोंको सामने 
रखकर विदेशीय मालकों मँहगा किया जायगा 
( जो कि बहुत कुछ सम्भव है ) तो एक प्रकारसे 
यह भारतीयोपर अप्रत्यक्ष करका रूप घारण 
करेगा। दु.खकी बात तो यह हे कि राज्यकर 
भारतीय देंगे और इंग्लैणडके व्यवसाय खुलेंगे तथा 
बढ़ेंगे। यहाँ ही एक प्रश्ष यह भी है कवि भाग्नमें 
जिन चीजोंफे व्यवसाय हैं ही नहीं क्या उन चीज़ों - 
पर भी सापेक्षिक साम्द्विक करका प्रयोग किया 
जायगा या उनको भारतमे खुले तोौरपर आने दिया 
जायगा ? यवि भारत सरकारने ईस्ट इणिडिया 
कम्पनी वाली ही नीतिको पूवेबत्‌ जारी रखा तो 
उन चीज़ोपर भी सापेद्चिक करका प्रयोग किया 
जायगा | क्योंकि इससे उन्हीं चीज़ोंसे इंग्लैर्डके 
कारखानोको साभ पहुँचेगा। अर्थात्‌ भारतीय 


घ्णे 


व्यष्टियाद 


राज्यकर देंगे और मेहगा माल काममे लावंगे। 
यह भी इसीलिए कि स्वदेशीय व्यचसायोके प्रफु- 
ज्लित होनेके स्थानपर इंग्लैण्डके व्यवसाय प्रफुल्लित 
हो। पिछले वर्षोके स्वतन्त्र व्यापारसे भारतको 
बडुत दी श्रधिक धनसम्बन्धी नुकसान रहा ! यदि 
आजसे बहुत समय पूर्ष दी इंग्लेएण्डके कपड़ेके 
कारखानोके मालपर बाधक सामुद्रिक करका 
प्रयोग किया जाता (क्योंकि पक इसी चीज़के 
कारखाने भारतमें हैं जैसा कि पिछले प्रकरणमें 
दिखाया जा चुका है ) तो भारतकी श्रायव्यय- 
सम्बन्धी- समस्या बहुत कुछ हल हो जाती । आंग्ल 
मालपर राज्यकर लगानेसे जो आ्राय होती उससे 
भौमिक लगानकी मात्रा कम कर दी जाती औ्रौर 
भारतसे दुर्भिक्ष सदाके लिए उठ जाता | 

रेल, तार नहर आदिपर भारतमे राज्यका 


भारत सर- 


ही प्रभुत्व हे । भारतमें रेलोका व्यवसाय घाटेका कारकौ रेलवे 
व्यवसाय है। लड़ाईकी मंदगीसे लाभ उठाकर नीति। 


अब बहुत सी रेल लाभपर चलने लगी हैँ । यह 
होते हुए भी इसमें सन्देह नहीं हे कि लड़ाईसे 
पहले जहा रेलोकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी 
राज्यने रेलोको पहुँचा दिया-था। इसका परिणाम 
यह हुआ कि रेलोका वार्षिक खर्चा भारतीयोके 
भौमिक लगानसे पूरा किया जाने लगा । यहीँपर 
बस नहीं है | सरकारने रेलोको गारैश्टी विधिपर 


रैन्टी 
चलाया है | भारतीयोंको इस विधिपर रेलोका विशिका दोष । 


दे 


मरकारकी 
मुद्रानोति । 


राष्ट्रीय भायव्यय 


चलाना पसन्द नहीं है क्योंकि इससे फजूलखर्ची 
बढ़ती है ओर सारीफी सारी भारतकी पूँज्जी व्याज- 
केद्वारा इग्लेरडमें पईँचती है। सबसे बड़ी बात 
तो यह है कि भारतीय राज्यने यह शपथ खायी थी 
कि वह स्घ॒तन्त्र व्यापारी रहगा। व्यापार व्यव- 
सायके काममे जनताको कुछ भी सहायता नहीं 
पहुँचावेगा। प्रश्न तो यह है कि रेलोके मामलेमे 
उसने अपनी निहंस्तक्तेपषकी नीति क्यों तोड़ी हे । 
यदि रेलोको राज्य गारणटी विधिद्वारा नकी 
खहायता पहुँचा सकता था तो भमारतके कपड़ आदि 
के कारयानोकों धनकी सहायता पहुँचानेमें कौन 
खी हानि थो। इसी प्रकार सरकारने नदियाँकी जो 
नहरे बनायी हैँ उनको जंगलोंमे से घुमाकर व्यापार- 
के अयोग्य कर दिया है | इसस भारतीय नो 
ब्ययसायकों बहुत ही धक्का पहुँचा है। मज्लाहों 
तथा मांभियोंकी पुरानी जातियाँ बेकार हो गयी है । 
भारतके नेताओका कथन है कि सरकारका रेले 
बनाना छोड़कर व्यापारीय नहर बनानेदा यत्ष 
करना चाहिए । इसीमें देशका हित है । 

व्यापार व्यवसायकी उद्नलतिमें सिक्केका बड़ा 
भारी भाग है। भारतमें चाँदीका सिक्का रुपया 
है। उसमें युद्धसे पूर्व चाँदी वास्तविक मूल्यसे 
कम*थी। भारतीरयोके लिए टकसालें खुली नहीं हैं। 
सिकोंकी संख्या अधिक निकल जानेसे भारतमें 
पदार्थोकी कीमतें चढ़ गयी हैँ । भारतीयोंकी 


बडे 


ब्यश्विद्‌ 


इ छछा है कि सारतम सोनेका सिक्का चलना चाहिए 
ओर टकसाल सबके लिए खुलनी चाहिए । 

भारतध्ण खजाना इंगलेड में र्वणऋकापनिधि!' 
के नामसे इंगलेंडमे रखा हुआ है। भारतमें कोई 
राष्ट्रीय बेंक नहीं हे जिसमें इस खजानेको रक्‍्खा 
जा सके। इसी प्रकार नोटोके निकालनेझा भी 
काम राज्य ही करता है। भारतीयोंकी इच्छा है 
कि फ्रॉन्सके सदश भारतमें एक राश्बक खोला 
जाना चाहिए और उसीमें भारतके खजानको 
ग्स्वना चाहिए। े 

शञ्राजकल प्रेसीडेन्सी बेंक आपसमे ही 


मिला दिये गये हैं श्रोर उन्होंने साप्राज्यके एदः बडे 


ब्रेंकका रूप धारण कर लियादे। प्रश्न जो कुछ द॑ व६ 
यही दे कि क्या वह आपसमें मिल करके भी राष्ट्र 
बैंक ( 5:90८ ४०७7८ ) का पूरा पूरा काम कर 

सकेंगे ? इन बकौसे जो लाभ होगा क्या बह भी 
आंग्ल पूँजी पतियाके जेबामे ही जायगा या भारत 
में रहेगा भारतकी व्यापारीय तथा व्यावसा 
यिक आपश्यकताको यह बक कहांतक पूरा कर 
सकेगे। कहीं ये बैंक पूर्बचत्‌ यूरोपीयोहीको तो 
रुपयोसे सहायता न देगे ? क्या भारत सरकार 
स्थणंकोषको इस बेंकमे रखेगी ओर लन्दनमें 
न रखेगी ? क्या भारत सरकार अपना नोट 
मिकालनेका अधिकार इन बेकोंको दे देगी ? 
क्या अब आगेसे लड़ाईकी ज़रूरतोके अनुसार 


प्र 


स्वएक ८ नि 


रम्पोरियलव ६ 


स्थिर सेना 


भूमिपर स्वत 
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नोट न निकलकर व्यापारोीय जरूरतोंके अनुसार 
नोट निकाले जायँगे देखें क्या होता है, समय स्वय 
ही सब बातोंकोी खोल देगा । 

राज्यने भारतीयोंको हथियाररहित कर दिया 
है और इस दोषको दूर करनेके लिए स्थिर सेना 
रखना शुरू किया है। इससे राउयका खर्चा बहुत 
ही अधिक बढ यया हे | सारतीयांकी इच्छा है कि 
स्थिर सेना बहुत ही कम कर दी जाय। लोगोंको 
हथियार दे दिये जायें। जनतामे बाधित सैनिक 
विधििको प्रचलित ऊ़िया जाय । सेनाकी ओरसे 
राज्यका जो धन बचे वह लोगोकी शिक्षा तथा 
भारतीय व्यापार यवसायकी उन्नतिमें ख्े किया 
जाय । व्यापारीय नहर बनायी जायें जिससे भारत 
वर्ष खय ही नो शक्ति बन जाय । 

ऊपरलिखित दोषपू्णं सरकारी नीतिका 
परिणाम मारतके लिए दिन पर दिन भयकर हो 
रहा है। सरकारको राष्ट्रके खर्चाको पूरा करना 
है। परन्तु वह कहॉसे धन प्राप्त करे जिससे 
उसके खर्चे चल सक ? इस प्रश्षकोीं हल करनेके 
लिए सरकारने अपने सपूण करोका भार भूमिपर 
लाद दिया है। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता 
है कि भूमिपर राज्यकरका भार किस प्रकार 


' लादा गया। क्योंकि मृमि तो राज्यकी सम्पत्ति 


नहीं है जो वह उसको अपनी सम्पत्ति 
समभमकर उससे जितना धन निचोडना चाहे 


८६ 
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निचोडे ? भारतमें चिरकालसे भौमिक लगान 
उत्पक्तिका रह भाग और युद्धकालमें $ से 5 
भाग तक नियत था # वह बढ़ाया ही कैसे जा 
सकता है ? क्योंकि ऊपरलिखित लगानकी मात्रा 
भारतमें कभी भी बदली न गयी। मैगस्थनीज़ 
हान्त्सांग आदि विदेशीय यात्रियोकी सम्मति भी 
इसी प्रकार है । फाहियानकी सम्मतिम तो (भौमिक 
लगानके तोरपर) कृषिजन्य पदार्थोकी उत्पत्तिका 
ऊुछ भाग उन्हींको देना पड़ता था जो कि राजाकी 
ज़मीनोंको जोतते थे । उसके शब्द हैं कि “केवल 
जो लाग राज्यक्ी जमीनोंको जोतते है, उन्हींको 
भूमिकी उपजका कुछ अंश देना पड़ता है।४व॑ 
यही सम्मति छान्त्सांग की है। उसके भी ये शब्द 
है कि “जो लोग राजाकी भूमिको जोतते हैँ उनको 
उपजका छुटठा भाग करकी भाँति देना पड़ता है ||: 
भारतमे भूमिपर राजाका खत्व कभी भी नहीं 
माना गया । बंगालमें ज़मीदारके जो पुराने हक 
हैंवे इस बातके साक्ती हैं। महर्षि जैमिनिने 





# पण्चाशद भाग आदेयो राजापशुहिर ग्ययो वान्यानामष्टमो भाग 
षष्टो ढादश एवच मनु० शअ० छ झो० १३० 

कृषक राज्यफो उत्पत्तिका (७, ८, ई भाग देवे । गौतम पर्म- 
शास्त्र “०,२६४, पम॑सृत्र नियमोके अनुसार राज्य करनेव ले राज्यको घनका 
ई भाग लेना चाहिए । वशिष्ट परम सत्र १,४२ 

 सेमुयल बीललिखित “पुद्धिष्ठ रिकाइंस आफ्‌ दी वेस्टनं वर्ल्ड 
(१८८४) प्रथम भाग, ७,३२८ 

| उपयेक्त पुस्तक प्रष्ठ ८७-८६ 


सघज 


म्ुलस्मानी 
समयमें भूभिकर 


झोमिक लगान 
की वृद्धि 


राष्ट्रीय आयव्यय 


मीमसांसामे स्पष्ट शब्दों कहा है कि “न भूमिः 
स्थात्‌ सर्वांप्रन्त्यवशिश्त्वात” अर्थात्‌ राज्यका 
भूमिपर खत्व नहीं हे क्योंकि वह तो प्रजाकी 
मलकीयत है ।# 

मुसलमानी कालमें भारतीयोका मूमिपर खत्व 
कुछ कुछ हटा । मुसलमान राजाओने भारतीय 
भूमिपर अपना खत्वस्थाप्रित किया। परन्तु उन्होने 
इस खत्वका कभी भी दुरूपयोग न क्या ओर न 
तो भौमिक करको श्रति सीमा तक बढाया। जाम 
उस्सगीरमे लिखा हैं कि “विजित भूमि चाह 
वह नहर द्वारा सिश्चित हो, चाहे भरना हारा-- 
यदि उसमे अनाज उत्पन्न हो तो उसपर राज्यकर 
खिया जायगा। सम्नाट्‌ अकबरने अधपिकरा अधिक 
कर उपजका + भाग नियत क्याथा परन्तु 
चासस्‍तवम जो कर उसको मिलता था उपज॒का 
$ भागसे कुछ अधिक न था ।”? 

इस्ट इण्डिया कम्प्नीका राज्य जब भाग्तपर 
अ्राया तब उसने बमालके भोमिझ लगानके सशारे 
भारतकों जीतना शुरू किया । युद्धके खर्चोंको 
बूद्धिके साथसाथ उसने भौमिक लगानका बढ़ाना 
शुरू किया | बंगालमे जमींदारोंने जब इस बातका 





सकमूभमि क्‍याव सतांप्र वशिशए् वात भौसास प्र «पाऊ 
अधि १.२ 
देयानवा महाभूमि स्थत्वाद्राजा ददाततास । 
पालनस्येव राज्यातन्न स्थ भूदीवले नरप « । 


१-०] 


व्यष्टियाद 


घिरोध किया तो कसम्पनीने उनक्री जमीनोको 
नीलाम करना शुरू किया | इससे बंगालका बहुत 
भाग उज़ाड़ हो गया । असामी लोग इधर उधर 
भाग गये | इससे लगानके और भी श्रश्विक बढ़ने- 
की जब कम्पनी को कुछ भी आशा न रही तो उसने 
बंगालम स्थिर लगान विधिकी नीतिका 'श्रवलम्बन 
किया | बंगालके सदश ही धीरे धीरे अन्य भारतीय 
प्रान्तौको भी निचोड़ा गया। आपग्लराज्यने अपने 
आपको ही सारीकी सारी भारतीय भूमेका 
मालिक बना लिया और सौमिफ करको तमिक 
व्वगानका रूप देकर मनमाने तोरपर वढाथा |# 
रान्य यह न करता तो करता ही क्या ? भमार्तका 
व्यापार ठयवलाय नष्ट हो चुका था, युरद्धोंक छारा 
भारतके अन्य प्रान्तोंको कैसे जीता जाता ? युद्धों- 
का खर्चा केले पूरा किया जाता? इसके दो हो 
तरीके थे | या ता राज्य भौमिक लगानका #द्वाता 
वा जातीय ऋण लेता। शंग्लराज्यन दान, ही 
सरीकोस काम लिया | यही कारण है कि स.मिक 
लगान तथा तज्लन्य दुर्भिक्तकी वृद्धिके साथहो साथ 
मारतपर जातीय ऋण बढ़ा है। १८७८४ भारत- 
पर जातीय ऋण साढ़े दस करोड़ रुपये थे ओर 
बह धीरे धीरे बढ़ता हुआ १६७०में ४१ अरब १४॥ 
करोड़ रुपये तक जा पहुँचा । 


* लेखकका भारतीय सम्पत्तिशास्र त य॒प्जण्ड, दूसरा परिच्छद । 


८्& 


राष्ट्रीय आयव्यय 


इसी प्रकार भोमिक लगान भी बढ़ते बढ़ते 
३३५३७७५०० रुपयेतक पहुँच गया है। आख्यर्य 
की बात है कि भोमिक लगान तथा जातीय ऋणकी 
इभित्षों की वृद्धि दुद्धिके साथ ही साथ दुर्भित्ञोेकी भी संख्या बढ़ी 
! दृष्टान्तके तौर पर# 
आंग्लराज्यसे पूर्व दुभित्तोंकी संख्या 


सदी दुर्भिक्ष 
१४० विक्र> से शश्ए० तक २ 
रेश्यूण. 2. ४० हेइपू० | २ 
श्केए०... !७ ? शृ्एए० » ३ 
१४५० १9 ७. २३३७० ४ र्‌ 
१५४३० 9१ 2 १६७० 99 डे 
१६५० १! ४. १७५७० ? डर 
१७५० 39 ११ श्द्न्ण्रे ? रु 
आंग्ल राज्यम दुभिक्षोंकी संख्या 
सदी डुर्भिक्ष 
विक्र० १८४०२ से १८४४७ ४ 
वि०१६५७से :&४० ३१ 


वि० १६१ १से १ &५८४ तक २८८२४००० मनुष्य मर गय 

इक वेक भारतीय भूमिके सदश ही राज्यने भारतके 
अम्पत्तिप खत्व रली तथा खानोंको भी दु्दना शुरू किया है। 
+ ,इसकेलिये भारतकी भूमि जंगल तथा खानोपर 





« टिग्बी रखित “'प्रास्परसण खिटिश इणिटयाए, पृष्ट ९२३ 
--रै३१। 


&० 


व्यशिंवाद 


राज्यने अपना प्रभुत्व प्रकट किया है। भारतीयों- 
को राज्यका यह हस्तक्षेप पसन्द नहीं हे | हम लोगों 
की यह इच्छा है कि या तो राज्य उत्तरदायी हो 
जाय और इस प्रकार भारतकी जातीय सम्पत्ति- 
पर अपना प्रभुत्व प्रकट करे या भूमि जंगल खान 
श्रादिपर अपना प्रभुत्व छोड़ दे । जो राज्य 
जआतिका प्रतिनिधि न हो बह जातीय सम्पत्ति- 
को अ्रपनी सम्पत्ति बना ही कैसे सकता है ? इन 
सब ऊपर लिखित राष्ट्रीय हस्तक्षेपोंके विचारने- 
के अनन्तर यही परिणाम निकता कि सागवीयों- 
को आर्थिक स्वराज्य प्राप्त करना चाहिये। इसीमे 
भारतका हित हैं। क्योंकि इसके बिना राष्ट्रीय 
झायव्ययका चक्र भारतके हितके लिए कभी भी 
नहीं घूम सकता | 


२-मारत सरक' रके हस्तक्षेत तथा 
नियन्च्रणका नथा रूप । 


लड़ाई खतम होनेके बाद संसारके सभी राद्द- 
में पड़े रा्ट्रीकी चिन्ता थी कि राज्यके खर्चो- समारक सम्द 
को केसे पूरा किया जाय ओर आमदनी पघाप्त करने. शेका आय 
का क्‍या तरीका ढूंढा जाय | १६-०-२१५ का बजट 
संसारके सभी राष्ट्रोका महत्वपूर्ण है । ,सेको, 
सलाविक तथा इंग्लैंडको छोड़कर सभी सभ्य 
राष्ट्रके बजटमे आमदनीकी अपेक्षा खर्चा 
अधिक है। इटली बैलिजयम पोलेएड आस्ट्रेलिया 


<€१्‌ 


जआयबन्यय- 
संतुलन, 


राज्व-कर 
तथा राजकीय 
एकाविकार 


 सरकारका 
नियन्त्रण तथ 
हकाथिकार 


राष्ट्रीय आयन्यय 


फ्रान्स तथा ग्रीसकी तो यह हालत दे कि इनके 
१६२०-९१ फे बजटमें जितनी आमदनीकी राशि 
है उससे ठुगुनेसे अधिक खत्रोंकी राशि है । 
आ्राश्य्येकी बात तो यह है कि श्रमरीकाकी आ्राम- 
दनी भी खर्बोंसे १० फी सैकड़ा कम है । 
प्रश्न जो ऊछ है वह यही कि इस उलभनकों 
कैसे सुलझाया जायगा? अधिक खर्चोंकों पूरा 
करनेके लिए राज्यकी श्राय किन साधनोंसे 
बढ़ायो जायगी ? यूरोपीय देशोमे राज्य-कर तथा 
राजकीय एकाधिकार इन दोनों ही तरीबासे श्राम- 
दनी प्राप्त की जायगी | जमेनींमे (०० फी सैकड़ा 
आमदनी राज्य-करसे ही बढ़ायी जायगी। इग्लैण्ड- 
में यही संच्या 3३ फी सैकड़ा और फ्रान्समें ७२,६ 
फी सेकड़ा है | इटली बैलिज्यम तथा स्विट जर्लेए्ड 
में यह बात नही है। वहाँ राज्य-करसे आमदनी 
क्रमशः ३४.३,३७.६ तथा ४०,८फी सैकड़ा ही 
प्राप्त की जायगी ।# 
भारतका राष्ट्रीय आयव्यय किस धुरेपर 
घूमेंगा इसका अभी से निर्णय करना फठिन है! 
परन्तु दसमें सन्देद्द भी नहीं है कि सरकारका 
ब्यापार व्यवसायमे दिन पर दिन हस्नछ्षेप्र बढ़ेगा 
ओरू धीरे धीरे बहुतसे पदार्थोक्षो उत्पक्तिपर 











# दि उकानामिसस | शनिबार । जनबरी ८१४२२ -न ० ४०३९। 


धरप्र ८६-०७ । 
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ब्यश्वाद 


उसीका एकाधथिकार हो जायगा मिनपर उसका 
यबकाधिकार अभोतक नहों है। चावल तेलहन 
पदार्थ, गंह जांगलिक पदार्थ तथा खनिज पवार्थ 
आदि अनेकों पदार्थोपर भारत सरकारका कड़ी 
नजर है । इनके नियन्त्रणके द्वारा वह अपनी श्राम- 
दूनी बढ़ाएगी ओर इग्लेग्डको आयको भी सहारा 
पहुँचाएगी । 

सन्‌ १:२० के मार्च महीनकी खबरों से यह 
बात भलकती थी कि भारत सरकारकी आशिक 
नीति झब किसी दुशरे चुरेपर घूमेगो । *&*० फी 
५ मार्च को इंग्लिशमेन पन्के संपादकको जो 
विशेष तार मिला था वह इस प्रकार है |# 

“लाड मिल्नरने खान्नाज्यकों विस्तृत या पूर्ण 
तौरपर उल्लत करनेफ्ा इरादा किया है | साम्राज्य 
के व्यय तथा नीतिके निदेशके लिए उन्हाने एकऋ 
समिति युक्त को है। समिति साम्राज्यके कश्े 
मालको राज्यक द्वारा अधिरू से अधिक मात्रामें 
इथियाने के उपायोपर विचार कर रहो है। 


तारके शब्द यद्यपि साधारण हेँ त+मी उनसे 
बहुतसे परिणाम निकाले जा सकते हँ। जिनको 
पहिली घटनाओका ज्ञान है उनके लिए उन परि. 
खामोका पता लगाना सुगम काम दे दश्टान्त खरूप 





# देखो भारतीयसपत्तिशास्त्र । प्रस्तावना | प्‌ "८ १०६ प० प्राय- 
नाथ विद्यानकार लिखित ।: 
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लाई [मेस्नर 


राष्ट्रीय वाद 


इपीरियल 
इस्टिस् यूट कौ 
उपसमिति 


राष्ट्रीय आवव्यय 


१६१६ की जुलाई तथा अगस्तकी बात है (कि 
टाइस्सपञ्न में बहुत से लेख प्रकाशित हुए थे । 
इन लेखोंपर लाडे मिल्नर बहुत हद्वी मुग्ध हुए 
और उन्होंने उनको एक प्रन्थके रूपमें अपने 
उपक्रमके साथ प्रकाशित किया । भारतके बडे 
बड़े कारखानों खानों तथा लाभदायक पदार्थों- 
पर सरकारका खत्व हो ओर वही उनसे जाम 
उठावे, यही उस ग्रन्थका मुख्य विषय था| इस 
ग्रन्थके प्रकाशित होने के बाद कुछ समयतक 
इंग्लेगडके राज्यसत्रधार छिपे छिपेही सलाहे 
करते रहे । उसके बाद लाडंमिल्नर की उपसमिति 
बैठी । उसन निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया । 
(१ ) भारतवषकी प्राकृतिक संपत्तिपर राज्य 
अपना सखत्व दिन पर दिन अधिक अधिक बढ़ावे। 
(२) विशेष विशेष खाद्य तथा भाज्य पदार्थोके 
व्यापाग्पर सरकार अ्र 4ना नियन्त्रण स्थापित करे । 
इन प्रस्तावोफों काममें लानेके लिए इंग्लैरडके 
अन्द्र इंपीरिपल इंस्टिव्यूट्की डपसमिति बैठायी 
गयी । उसका मुख्य उद्देश्य इस बातपर विचार 
करना था कि सरकार चावल तेलहनद्गव्य जांग- 
लिक पदार्थ आदि अनेकों पदार्थोकी उत्पत्ति तथा 
व्याप्रपर नियन्त्रण स्थापितकर इंग्लैण्डका 
आर्िक लाभ किस प्रकार सुरक्तित रख सकती 
है ओर भारतव्के बढ़े हुए खचोंको किस प्रकार 
पूरा कर सकती है। इंपीरियल इंस्टिस्ट्यूटूकी उप- 


€ड 
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समिविकी रिपोर्टका पद्चिला भाग तेलहन पदार्थों- 
पर दूसरा भाग चावलॉपर और शेष अन्य भाग 
जॉगलिक तथा खनिज पदार्थोपर हैं । 


क--भारत सरकारका नियन्त्रण तथा हस्तक्षप 


(१ ) तेलहन द्ब्यों का नियन्त्रण #% तेखहन 
द्रब्यौके नियन्ञ्णका प्रश्न क्यों उठा ? इसका 
रहस्य यह है कि संसारम तेलहन द॒व्योंका महत्व 
दिन पर दिन बढ़ेगा। साबुन सेन्ट्स आदि 
झनेको व्यावसायिक पदार्थोका आधार तेलहन 
पद्ार्थोपर ही है । तीसी मूँगफली विनोला 
सरसो रंडी तिल गरी महुआ पोस्ता तथा 
काला लिल आदि पदार्थ बहुत दी जरूरी हैं। 
जहाओँ तथा हवाई जहाजोमे॑ भी इनमें से कइयों 
का तेल काम आता है। भारतमें इन पदाथोकी 
उत्पत्ति ५००००० टन है। जिनका मूल्य लगभग 
५० करोड़ रुपयोके है । लड़ाईसे पहिले इनका 
विदेशीय व्यापार जम॑नीके हाथमें था। वही 
इनसे तेल निकालकर सैकड़ों प्रकारके व्यायसा- 
यिक पदार्थ बनाता था । लड़ाई शुरू होनेपर 
धीरे धीरे इन पद्थोका विदेशीय व्यापार दग्लेण्ड- 


के हाथमे चला गया। अब उसको भी इन पदार्थों, 


# देखो । कामर्स तथा कैपिटल नामक साप्तादिक पत्र । दिसम्वरसे 
[फ्वेरीतकका । सन्‌ १६९२० से १९२१ तक । 
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तेलइन द्रब्यो 
का नियस्त्रण 


राष्ट्रीय आयब्यय 


तेलइन द्न्योी- के व्यापार तथा व्यवसायका महत्व मालूम पड़ 
के नियन्जण- गया है । यही कारण है कि इंपीरियल इंस्टिट्यूदू 


का तरोका 


की उपसमितिने भारत सरकारको निम्नलिखित 
खलाद दी है-- 


(१) हिन्दुस्तानी किसानोंकों रुपया देकर 
तेलहन पदा्थोंकी उत्पक्तिषर भारत सरकारको 
नियन्त्रण स्थापित करना चाहिये । 


(२) यदि उचित हो तो तेलहन पदार्थोके 
नियन्त्रणके लिए ठेके तथा लेसेन्सका प्रयोग किया 
जाय । 


(३ ) इंग्लिस्तानके तेल पेरनेके बड़े बड़े काए- 
खानोंकी सहायताके लिए विदेशीय तेल्पर बाधित 
सामुद्रिक करका प्रयोग होना चाहिए ओर उसको 
इंग्लिस्तानमें न आने देना चाहिए । 


(५) इंग्लिस्तानमें तेलहन पदा थो को सस्ते दा मो 
पर पहुँचानेके लिए रेलों तथा जहाजोका किराया 
कम रखना चाहिए। सामुद्रिक करकी मात्रा भी 
उन पदार्थोके लिए बहुत ही कम होनी चाहिए । 

यह नियन्त्रण भारतके लिए कभी भा दितकर 
ज़ होगा। इससे सरकारके सैनिक खर्च पूरे दो 
जायँगे और इकलेएडके उद्योग धन्धे बढ़ जायेंगे 
परन्तु भारतकी द्ररिद्रता दूर होनेके स्थायपर और 
भी भयंकर रुप धारण करेगी | 
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(२) चाबलका नियन्जण--हइं पी रियल इंस्टि- 
ट्यूटूकी उपसमितिक्री रिपोर्टका एक भाग चावलो 
पर है | रिपोर्टमें लिखा है कि संसारके भिन्न भिन्न 
देश चावलोौकी जो राशि विदेशोसे मंगाते थे 
उसका &४फी सैकड़ा एक भाग भारतसे ही जाता 
है । श्रभीतक भारतसे अन्य देशो २४५०००० 
टन # चावल जाता है जो इंग्लैणडके गोरे साम्रा 
ज्यकी जरुरतोंको बड़ी शआसानीसे पूरी कर 
सकता दै। इसी उद्दे श्यसे इम्पीरियल इंस्टिस्यूट्की 
उपसमितिने चायलोपर भी भारत सरकारका 
नियन्त्रण आवश्यक समभा है। उसके विचारम 
चावलके नियन्त्रणके लिए भी तेलहन पदार्थोंक्े 
नियन्त्रणम॑ जो तरीके काममे लाये जाॉँय उन्हीं 
तरीकोको काममें लाना चाहिए। दुःखका विषय 
है कि यह नियन्त्रण भारतके लिए हानिकर होगा 
क्योंकि भारतमं चाचल पहिलेसे ही कम होता है 
और भारतकी बढ़ी हुई आबादीको संभालनेमें 
असमर्थ है। दृष्टान्त स्वरूप चावलोकी रत्पत्तिको 
लौजिए। १६१३--१४ से १६१८-१६ तक वर्मा तथा 
आसाम सद्दित संपूर्ण भारतमें चावलोकी उत्पत्ति 
इस प्रकार थी!-- 








# है टन-२७॥ सेर । 
| हेन्डबुक राव कमशिबल इन्फार्मेशन । सी डवल्यू ० ई० काटन 
लिक्षित । पृ० १३५ 
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चावलका बाह्य 
ब्यापार 


चाबलकद्ठीउ त्पक्ति 
तथा रक्‍तनी 


१६१४ को श्रप्रे 
लसे गेहूपर सर- 
क्री नियन्त्रण 


राष्ट्रीय आयब्यय 


सन्‌ टर्नोमें बाहर भेजा गया 
१&१३-१४ दे० ९३८००० २७ १६८४० 
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ऊपर लिखी सूचीसे स्पष्ट है कि १६१८-१६ 
में भारतमे +॥ करोड़ टन चावल उत्पन्न हुआ था, 
ओ तीस करोड़ जनतामे बाँटा जाकर प्रत्येक 
मलुष्यके पीछे केवल ५ सेर महीनेमे पड़ता है। 
इसमेंसे भी लगभग १ सेर चावल बाहर जाता 
है और इस प्रकार कुल मिलाकर ४ सेर चावत्त 
प्रतिमास भारतीयांको मिलता है । 


(३) गेहूँका नियन्त्रण--१६१५ की अप्रेलसे 
भारत सरकारने गेहूँपर भी नियन्त्रण स्थापित 
किया। इसी दिन गेहूँके बाह्य व्यापारम व्यक्तियाँकी 
स्घठन्त्रताको पददृलित किया गया। इसका मुख्य 
उद्देश्य यही था कि गेहूँके बाह्यज्यापारसे लाभ 
भारत सरकारको मिले ओर यूरपकी जरूरतोंके 
अनुसार मनमानी राशिमे गेहूँ देशले बाहर भेजा 
जा सके | १७१५ के बादसे ह्वीटकमिक्रने अपने 
एजम्टोके द्वारा भारतका गेहूँ खरीदना शुरू किया 


द्द 





ब्यश्यवाद्‌ 


और गेहूँका बाजारी दाम भी स्वयं हो नियत 
किया। यह काय्ये बहुत ही असनन्‍्तोषजनक था। 
क्योंकि सरकार पक ओर शासनका काम करे 
ओर दूसरी ओर व्यापार करे। इससे जनताकी 
स्वतन्त्रताका नष्ट होना स्वाभाविक दी है | दुःख- 
की बात तो यह है कि इससे जनताका हित भी 
सुरक्षित नहीं रहता । पर-राष्ट्रका गुलाम होनेसे 
सरकार स्वदेशके द्ितको भुलाकर गेहूँबाहर भेज 
सकती है। 

इेस्वी १६२० सनके अ्क्टूबरमें भारत खर- 
कारने ४००००० टन गेहूँ बाहर भेजनेकी उद्- 
घोषणा की। इससे देशमे भयंकर शोर मचा | 
पेसे चिन्तज्ननक ॥समयमें, जब कि दे शवासियाो- 
को दुर्भिक्चका डर द्निरात सताता हो, सवाकरोड्ध 
मनके लगभग गहं बाहर भेजनेकी आज्ञा देना और 
साथ ही भेज देनेका यल करना इस बातका सूचक 
है कि सरकार जनताके सुखसे कहद्ाँतक निर- 
पेस्त है ओर क्या करना चाहती है। # सरकारी 
नियन्त्रण तथा हस्तक्षेप कहाँ तक दोषपूर्ण हे 
झोर कितनी हानि पहुँचा सकता है यह भी 
इसीसे स्पष्ट है। 








#दि लोडर, मन्डे, अक्टूबर ४, १९२०। लेख एक्सपर्ट आव्‌ 
होट्‌ । हन्डबुक्‌ आव कमर्शियल इनफार्मेशन फार इडिया | सौ. डबल्यू, 
ई काटन लिखित । भारतीय सपत्तिशास्त्र, प० प्रायनाथ विद्यालकार 
लिखित, पृ, ०२६ से २२८ । 
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चार लाख टन 
गेहूँका बाहर 
भेजना ॥ 


जगलोपर सर 
कारका निय 
खण तथा प्र 
जाके कष्ट 


लन्डनर्मे भार 
बरकी लकड़ीकौ 
प्रदर्शि ]। 


भारतकीश्मपून 
आंगलिक स 
दृत्ति ! 


राष्ट्रीय आयव्यय 


(४) जगलोका नियन्त्रण--जगलो पर भा- 


रतस रकारने चिरकालसे अपना स्वत्व स्थापित 
किया है । यह स्वत्व कहॉतक अन्याययुक्त है 
इसपर पूर्वप्रकरणोम प्रकाश डाला जा चुका है । 
अगलोपर सरकारी नियन्त्रण तथा हस्तक्तेपका 
ही यह फल है कि लोगोंको पशु चरानेके लिए 
चरागाह नहीं मिलले और आग जलानेके लिए 
लक्डियाँ महँगी मिलती हैं। लडाइंके खत्चोंको 
पूरा करनेके लिए अब भारत सरकार जॉगलिफ 
पदार्थोके बाहय व्यापारको उत्तजित कग्ना 
चाहती है । 


पएम्पाथर मेल नामक पत्रम लिखा है कि 
“पारतसरकारन लन्दनमे होनेवाली भारतीय 
लकडियोकी प्रदशिनीम बहुत ही अधिक भाग 
लिया है । तरह तरहकी खूबसूरत लकड़ियाँ 
भारतके जगलोसे इकट्टी जी गयीं और उनकी 
तरह तग्हकी चीज वनायी गयीं।” यह इसी 
लिए कि किसी प्रकारसे जागलिक पदार्थोका 
बाह्य व्यापार यढे । महाशय हावडेने दिनरात 
की अथक मेहनतके साथ अश्रग्नेजलोगोंसे भार 
तीय. लकडियाके महत्वकों प्रगर किया | इन 
लकडियोम॑ सगमरमरकी तरह सफेद रुपहली 
छुनहली गाढ़ी लाल हल्की लाल हरी पौली 
नोली तथा काली रगकी खूबसूरत से खू बसूरत 
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लकडियों थीं जिनको देखकर इग्लेंडण्डयाले 
चकित हो गये । इन लकडियांके खूबसूरतस्े 
खूबसूरत पदार्थ बनाकर प्रदर्शिनोमें रखे गये 
कि झग्मेज उनको देखकर आखश्ये करने 
लगे । 

महाशय हाथडं ने प्रदर्शिनीमे श्राये इुए 
अग्नेजा तथा यूरोपीय लोगोंको जो शब्द कहे वह 
इस प्रकार हें-- 

भारतके जगलोकी बहुमूल्य अनन्त सस्पत्ति 
का यूरपके लोगोंको तनिक भी ज्ञान नहीं 
है। लोग खू बसरतसे खूबसूरत बहुमूल्य लकडीका 
नामतक नहीं जानते हैं । टीक लकडीक़ा 
सबका पता हैं । परन्तु पाठुकका किसीकों भी 
ज्ञान नही है। यद लकडी घरेलू सामानके लिए 
अपने मुफाबिलेमे फिसी लकडीका नहीं रखती। 
श्रन्डेमन द्वापको सगमरमरकी तरह सफेद लकडी 
ससारमे सबसे अधिक खूबसूरत लकडी है। 
पियकदा #जारों खाल तक नहीं गलती। कोकन 
खान सुन्दररगी पिउकदा तथा श्रन्य प्रकारकी सुन 
हरा रुपहली पीली हरी नौली काली तथा लाल 
रंगकी लफ्डियोसे भारतके जगल पटे पड़े हे । 
यूरोपीय लोगोको इनसे लाभ उठाना चाहिए |” 

लकडीकी प्रदर्शनी इस बातकफो सूख्चित 
करती है कि भारतसरकार का राष्ट्रीय आायव्यय 
झागे खलकर केसा रूप धारण करेगा? भारत 
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हावडका ले 
कड़ी प्रदशिनी 
मे न्याख्यान 


लकड़ी प्रदर्शि 
नीषर आक्तप 


राष्ट्रीय आयबव्यय 


खसरकारका नियन्जण तथा हस्तक्षेप दिन पर 
दिन बढ़ेगा इसमें कुछ भी सन्देद नहीं हैं । भारत 
सरकारका परराष्ट्रका सुलाम होना और अप्रेजो- 
के दितोंको सामने रखकर काम करना भारतीयाँ- 
के लिए भयकर है। ऐसे राज्यका हस्तक्षेप 
तथा नियन्त्रण कभी भी देशकी सम्उद्धिको नहीं 
बढ़ा सकता । लकडीकोी प्रद्शिनीके प्रश्नकोी ही 
लीजिए । यदि भारत सरकार इन लकड्ियो तथा 
इनके बने हुए पदार्थोंकी प्रद्शिनी भारतके 
मुख्य मुख्य नगरोम॑ कर चुकती ओर भारतके 
धनाव्थे। ताल्लुकेदारों तथा नामधारो राजा मद्दा 
राजाओको इनके कारखानो खोलनेके लिए उत्ते 
जित कर चुकती ओर इसपर भी यदि कोई 
तैयार न होता तो फिर लब्दनमें भारतीय लक 
डियोकी प्रदर्शिनी की जाती तो भी कोई बात थी ! 

भारत सरकारका नियत्रण तथा हस्तचेप 
कभी भी देशके लिए हितकर नहीं होसकता इसी 
को पुए्ठ करनेवाले ओर भो बहुतसे प्रमाण हैं। 
श्रब उन्हींको दिया जायगा । 


(ख) भारत-सरकारके नियन्त्रण तथा 
हस्तक्षपके दोष । 
“घन प्राप्त करने तथा सैनिक ख्चोंके चलानेके 


लिए भारत सरकार जिन जिन पदार्थोपर 
झोर जिस झोर अपना नियन्त्रण तथा दृस्तक्षेप 


१०२ 


व्यष्टियाद 

करना चाहती है उसका उल्लेख किया जा चुका । 
सआरत सरकारका नियन्त्रण तथा हस्तत्ेप कुछ 
भी बुरा न होता यदि भारत-सरकार हिन्दुस्ता 
नियोके प्रति उत्तरदायी होती और जनताके हित- 
के सम्बन्ध अपनी जिम्मेदारियाँ समझती 
दुःख तो यह है कि यही बात भारत-सरकार में 
नहीं है । इुइलेण्डके महाजनों तथा महाजनी 
राज्योका हित ही भारत-सरकारके नियन्त्रण तथा 
हस्तक्तेपका मुख्य आधार है। भारत-सरकारकी 
नीति है कि भारतवर्ष चाहे तबाह होजाय परन्तु 
इड्लेण्डके स्वार्थपर धक्का न पहुँचना चाहिए । 

अंग्रे जोके प्रति उत्तरदायी होनेसे भारत सर- 
कारका स्वरूप गोरे कालेके भेद भावसे रंगा 
हुआ है। ऊपरसे चाहे उसकी सूर्ति कितनी ही भव्य 
क्यों न हो, परन्तु उसका दिल उन्हीं वासनाओ- 
से परिपूर्ण है जिनके फारण भारत्रीयोंकी दशा 
गुलामीसे भी बुरी है। यदि कोई श्रंग्रेज हिन्दु- 
स्तानीको जानसे मार डाले तो उसकी तिन्नी फट 
जाती है ओर जिगर बढ़ जाता है । परन्तु यदि 
कोई हिन्दुस्तानी अंग्रेजको मार दे तो सारे हिन्दु- 
स्तानके अंग्रेजोंका खून उबल उठता है और यह 
लोग एकके बदले दस पन्‍्द्रह भारतीयोंकों बलि, 
चढ़ाये बिना नहीं रुकते । यही गोरे कालेका भेद 
सरकारकी आर्थिक नीतिमें भी काम करता है। 
पेलसे उपाय किये जाते हैं कि भारतकी खानों 
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भारत-सरकार 

भारतीयोके प्र- 

ति उत्तरदायी 
नहीं हे 


जातीय पक्तपात्त 


राष्ट्रीय ग्रायव्यय 


आमदनीके ठेको जंगलों नहर नदीके पुलोके ठेके अ्रंग्रे जको दी मिल 


में गोरे कालेका 
मेद भाव 


कोयलेके उद्योग 
भन्धेका महत्व 


भारतीयोंका 
साइस 


आंय । अफीम शराब बिजली ट्राम आदि अनेक 
व्यवसाय अंग्रेजोंके ही पास हैं। लड़ाईके दिनोंसे 
भारत-सरकार कोयलेके मामलेमे॑ जो चाले चल 
रही है उससे उसका खरूप अच्छी तरहसे जाना 
जा सकता है । मुद्रा चमड़ा ब्लाकेड आदि अनेकों 
मामले हैं जो भारत-सरकारके नियन्त्रण तथा 
हस्तक्षेपके दोषोपर भलीमभाँति प्रकाश डालते है । 


(१) कोयला तथा भारत सरकारका नियन्त्रण 
कोयला बहुत ही महत्त्वपूर्ण पदार्थ है। रेशकी 
औद्योगिक उप्नतिके साथ ही साथ कोयला खुदाने 
वाले खानके मालिकोकी श्रामदनी बढ़ती जायगी । 
यह आमदनी काफी प्रलोभन है। बंगाल बिहार 
के कोयलेकी खानोपर बंगीय जमींदारोका खत्व 
था । उन्हींको श्राजक॒ल् कोयलेकी खुदाईपर 
राजस्व ( 7२०५७५७)६७ ) मिलता है। शुरू शुरूमे 
भारतकी सोने हीरेकी खानोंके सदश ही कोयलेकी 
खानों पर भी यूरोपीय लोगोने ही हाथ साफ किया। 
रानीगजकी पहिले दर्जकी कोयलेकी खाम 
लगभग उन्हींके स्वत्वमे आ गयीं। इसके बाद 
भरियामे भी उन्होंने प्रवेश किया। देखादेखी 





'बहुतसे कच्छी मारवाड़ी बंगाली तथा पञ्ञा७बियोँ- 


ने भी भरियाके कोयलेकी सख्ानोंको खरीदा और 
उनको खुदाना शुरू किया । १६१७ तक हिन्दुस्तानी 
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कोयलेकी खानौंको खरीदते ही गये । बुखारा 
रामगढ़की नयी खानोंकों भी उन्होंने प्राप्त करना 
चाहा | परन्तु मारत-खरकार तथा शअग्रेज कमि श्षर- 
की कृपा सदा अग्नेजी कंपनियोपर ही बनी रही । 
भारतोय भारत-सरकारके नियन्त्रण तथा हस्तक्षेपसे 
अपनी ही प्रकूत उपजसे लाभ उठानेमे असमर्थ रहे । 
१६१७ तक कोयलेका कारोबार भारतीयोौकी अपनी 
ओर खींचता रहा। इसी कारोबार के सहारे सैकड़ों 
आदमी लुटिया डोरी लेकर गये श्रोर लखपति द्वो 
गये। अंग्रेजों तथा भारत-सरकार को यह बात 
स्वीकृत न हुई । 


सन्‌ १६१७ में जहाजौॉकी कमीके कारण कत- 
कत्तेल जहाजोंके द्वारा कोयला वम्बई न पहुँच 
खसका। इससे व्यापारियाोने रेलोके द्वारा कोयला 
बम्बईम भेजना शुरू क्रिया । वम्बईके उद्योग-धन्धे 
तथा कररखाने लगभग भारतीयोके ही पास हैं। 
जहाजोौके द्वारा कोयलेका आना रूकते ही और 
रेलोके द्वारा बम्बईमे कोयला भेजना शुरू होते ही 
भारत-सरकारने अपने नियन्त्रण तथा हस्तक्तेपका 
अच्छा मोका डूंढ़ा। पहिले पहिल तो भारत- 
सरकारने 'कोलसमितिः नियतकी ओर उसके बाद 
कोयलेका नियन्त्रण कोलअ्रध्यक्त ( (००४]-(007४६- 
०७7 ) के हाथमे दे दिया। यहाँसे ही भारत-खर 
कारका नियन्श्रण तथा हस्तक्षेप भारतीयोके लिए 
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महाजोंकी कम 


भारत सरकार 
का इस्नत्तेप 


कोल भअध्यक्ष- 
की चंतुराई 


कोयलेपर सर 
कारी निमन्त्रण 
और उद्योग घ 
न्धोंकौ हानि 


राष्ट्रीय आयव्यय 


हानिकर होता है ओर उनके गणेपर फॉसीका 
फन्दा फिंकता है । 


पहिले पहिल कोलश्रध्यक्षने यह चाल चली 
कि दूसरे तथा तीसरे दर्जेकी कोयलेकी खानोका 
खुदना ही बन्द कर दिया। क्योंकि इन्हींपर भार- 
तोयोंका स्वत्व था। कोलश्रध्यक्तकी इस चालसे 
भारतीयोका कारोबार शिथिल हो गया और 
अंग्रेजों ने इससे मनमाना धन कमाया। धोौरे धीरे 
कोलअध्यक्ष के नियन्त्रण तथा हस्तक्षेपका अश्रसर 
भारतक उद्योग धन्धौपर पड़ना शुरू हुआ । 
पञ्मावमें इंटो तथा चूनेके भट्टौकी भयंकर नुकसान 
पहुँचा | जूटके कारखानोंमे भी आजकल कोयलेकी 
कमाकी शिकायत है। दृष्टान्त स्वरूप १६२० की 
अक्टूयरमे जूटकी मिलोके पास २७००० टन को यल्ला 
है। पिछले साल इसी महीनेम॑ उनके पास उससे 
पांच गुना कोयला था। संयुक्तप्रान्तकी सर- 
कारने भी अब यह मान लिया है कि प्रान्तके 
उद्योग धन्धोंको क्ोयलेकी कमोके कारण भयंकर 
नुक्सान पहुँचा हे। कोलअध्यक्ष तथा भारत 
सरकारके नियन्त्रण्से वम्बईके कारखानेवाले 
भी परेशान हैं। इंडियन माइनिडः फीडरेशनने 
ठोक कहा है कि “कोल अध्यक्ष तथा भारत-सर- 
कार युरोपीय लोगोंका पक्त करती है। और हिन्दु- 
स्तानी खतानोंके मालिकोक्नो नुकसान पहुँचाती है । 
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इसी भेवभावके कारण जातीय विद्ेष दिन पर 
दिन उग्मरूप धारण कर रहा है । खानमालिको में 
यह बात विशेष तोरपर है।” #१६२१ की जनवरी में 
बैठी रेलवे कमेटीमें महाशय घोषने भी यही बात 
प्रगटकी । उन्होंने अपने पत्तकी पुष्टिमे दृष्टान्त 
दिया कि “डडना खान जबतक भारतीयोके पास 
थी तबतक वहाँ रेलकी लाइन न बनायी गयी। 
यही बात श्र खानोंके साथ हुई। लाचार होकर 
अपनी एक खानका आधा भाग मैंने एक अंगरेजके 
हाथ बेच दिया। बेचते ही वहाँ रेलवेलाइन पहुँच 
गयी .। यहाँ ही बस नहीं! कोलश्रध्यक्त पहिले 
दर्जके कोयलॉको खानोके लिए रेलगाड़ीके डब्बे 
देता था। अँगरेजा का तो घटिया दजका भी को यला 
पहिले दर्जका कोयला बना दिया जाता था। 
और भारतीयोका पहिले दर्जेका कोयला भी घटिया 
दर्जका कोयला समभा जाता था । आजकल 
मग्मा खानका कोयला पहिले दर्ज का कोयला 
समभा जाता है श्रोर जहाजौके लिये भेजा जाता 
है| परन्तु जबतक वह खान हिन्दुस्तानीके पास 
थी तबतक उसका कोयला तीसरे दर्जका कोयला 
बना दिया गयाथा और माल गाड़ीके डब्बे 
इस कोयलेके भेजनेके लिए न मिलते थे ।”+ कोल 





# काम, नवंबर, १६२० पृ० ६०५ 
| इश्डियन रेलवे कमेरीकी कलकत्ते की बेठकमें महाशय घोष का 
डक्शर प्रत्युत्तर । 
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रेलके कमेटी में 
महाशय घोष 
को सम्मिति 


आरन सरकार 
के कहने तथा 


राष्ट्रीय आयव्यय 


अध्यक्ष तथा भारत सरकारके नियन्त्रणसे हिन्दु- 
सस्‍्तानी खानमालिकोको बहुत ही अधिक चुक्सान 
पहुँचा । उनके मेहनती मजदूर टूटकर आऑगरेजोंकी 
स्वानोमें मजदूरी करने लगे और बहुतोको माल 
गाड़ीके डब्बोके न मिलनेसे श्रपनी खाने अँगरेजों 
के हाथ बेचनी पड़ी । 

जनताकोी संपत्तिको हस्तगत करना सुगम 
काम नहीं है | नियन्त्रण तथा हस्तक्षेप खिलवाड़ 
नहीं हैं। परन्तु भारत-सरकार नियन्त्रण तथा 
हस्तक्षेप ही करना चाहती है। इस उद्देश्यसे वह 
जो जो काम करती है उनपर परिस्थिति तथा न्याय 
का स्नेल चढ़ाती है। यही कारण है कि वह जो 
जो बाते कहती है उससे उलट ही करती है। 


करनेमें परस्पर हृष्ट्रान्त खवरूप लड़ाईके कारण बहुतसे हिन्उस्तानी 


ग्गेष 


पह्टिले दर्जेकी 
खानोंकी रक्षा 
का प्रश्न 


कारखानोको बहुत ही अधिक काम करना पट्ठा। 
इसलिए उनको कोयलेकी बहुत ही अधिक जरुरत 
थी । परन्तु सारत सरकार तो कोलश्रध्यक्षके 
द्वारा अपने नियन्जणकी चिल्तामें थी । साथ ही 
उसमें गोरे कालेका भेदभाव भी काम करता था। 
यही कारण है कि उसने दूखरे तथा तीसरे दर्जकी 
कोयलेकी खानोंका खुदना बन्द्‌ कर विया। ओर 
कोयलेका दुर्भित्त डाल दिया | 

. पहले दर्जेकी कोयलेकी खाने कम हैं। श्रतः 
इंग्लैएडसे एक चतुर व्यक्ति बुलाया गया कि वह 
कोई तरीका निकाले कि पदिले दर्जकी फोयलेकी 


श्ष्द् 


व्यष्टियाद 


खाने सुरक्तित रहें । उचित तो यह था छि पहिले 
बर्जेकी कोयलेकी खानोंका खुदना रोका जाता। 
परन्तु इसमें अंगरेजोका सुक्सान था । यही कारण 
है कि कोलश्रध्यच्षने दूसरे तथा तीसरे द्जकी 
कोयलेकी खानोंका खादना रोककर दिन्दुस्ता- 
नियोका गलांधोंटकर अंगरेजोकोी सम्छृंद्धकर 
दिया। प्रश्न जो कुछ है वह यही है कि यदि 
भारत सरकारको यही करना था तो इंग्लैग्डसे 
पक चतुर व्यक्तिको बुलाकर भारतका धन बरुथा 
हीकों फूँका ? # 

सरकारको मालगाड़ी के डब्बोकी कमी की शिका- 
यत है। परन्तु जब सर एलन आशर्थरने कहा कि 
भारत सरकार तथा रेलवेकंपनियोको जितने डब्ये 
चाहिये दम बनाकर देनेके लिए तेंयार हैं। इस 
पर भारत-खरकार सहमत न हुईं । भारत खर- 
कारका नियन्त्रण तथा दृस्तक्तेप भारतीयोंके लिए 
कहाँतक द्वानिकर है यह कोयलेकी कहानीसे अ्रच्छी 
तरह स्पष्ट है। | 


(२ ) चमड़ेपर सरकारी नियन्त्रए---कोय लेके 


सदरश दी चमड़ेका किस्सा है। लडाईके दिनोमे 
सरकारको चमड़ेकी जरुरत थी | अ्रतः सर 





» कामसं, अक्टूबर २८।१६२० पृ० ८घ४ड। 
+ इस सारे प्रकरयक्े लिये कामसं की १९२० तथा १३२५ की 
प्रतियों को देखो । 


१०& 


सरएलन भार्थर 
का चेलेन्ज 


अमड़ेकोी जरूरत 


चम्नढ़ेका निक* 
न्त्र्ण 


चमड़ेका बाहर 
जामेस रोकना 


चमड़ेके व्यापा 
रियो तथा व्यव 
सायियोंकी त- 
बाही 


राष्ट्रीय आयव्यय 


कारने खमड़ेके कारोबारपर अपना नियन्त्रण 
स्थापित किया। खड़ाईके समयतक भारत- 
सरकार कम दाम देकर चमड़ेके ध्यापारियों 
तथा व्यवसायियोंसे चमड़ा तथा चमड़ेका माल 
लेती रही । खास कानूनके द्वारा चमड़ेकी 
उत्पत्ति तथा व्यवसायकों सरकारने उत्तेजित भी 
किया । परन्तु लड़ाई खतम होते ही सरकारका 
नियन्त्रण दूसरे रूपमें प्रगर हुआ। उसने चमड़े 
का बाहर जाना रोक दिया । इससे देशमे चमड़ा 
सस्ता हो गया। कुछ एक व्यापारियोने सस्ते चमड़े 
को खरीद लिया कि आगे आनेवाली महंगीसे 
वह धन कमा सकंगे। परन्तु हुआ क्या? खसर- 
कारके नियन्त्रण तथा हस्तक्षेपसे चमड़ेका व्यापार 
तथा व्यचलाय पू्वंबत्‌ शिथिल रहा । 


लड़ाईके दिनोमे॑ बिचारे चमड़ेके व्यापारियों 
तथा व्यवसायियोको सरकारी दस्तक्षेपसे कुछ भी 
धन कमानेको नहीं मिला। लड़ाईके खतम होने 
के बाद भी सरकारी हस्तत्षेपने उनको धन कमाने 
से रोका । 

(३) सरकारी नियन्त्रणके और दृष्टान्त-- 
१६२० की माचेमे भारत-सरकारने रिवस काउ- 
न्सिल बेचना शुरू किया । इसके बेचते ही भार- 
तके वह वबाहा व्यापारी जो देशसे कच्चा माल 
बाहर भेजते थे दिवालिये हो गये। चमड़ेके बाह्य 


११० 


व्य्िवाद 


व्यापारों भला कब बच सकते थे । उन्होंने 
खसरकारस सहायता माँगी तो सरकारने मुँदद 
मोड लिया#। 

( ० ) सरकारी नियन्त्रणके अन्य दोष-- सव त्‌ 
१६७६३ वुम्भ (फाट्शन) से १७७-व कुमस्भतककी 
आई£्क घटनाओका अध्ययन इस वातको सचित 
करता है कि सरकारी निय-*णके दढने से भारतको 
भयबर नुक्सान पहुँच्ग"” । १८४७ के सालके 
शुरूमे हो सरकारने रिवसकाडन्सिल बेचना 
शुरु किया था | इसपर भयकर शोर मचा । महा 
शय बाोमनजीन क्हा कि “भारत सरकारकी नीति 
भाग्तके व्यवसाय व्यापारकी उन्नति त्था हित 
साधनके अलुद् ल नही है। हमारे देशके हितपर 
तनिव भी ध्यान नहीं दिया जाता । महाशय 
चिन्तामणितक ने यह लिख दिया।क “भारतकी 
पूँजी+ अ्र्वांचीन प्रयोग बहुत ही अन्याययुक्त है। 
सरकारका रिवर्स काउन्सिलका बचना कभी भी 
स्याययुक्त नहीं फह्ा जा सकता है” | महाशय शर्मा- 
ने व्यवस्थापक सभामे कहा कि 'भारतीयोको 
अपन व्यापार व्यवसायकी उश्नतिके लिए इस समय 
एक एक पाईकी जरुरत है। नकली तरीोकोसे 


# देखे ! अफ्तबरसे जनवरीतक्की काम पएत्रक प्रतियुं। सन, 


१६२०-१६२१ । 
नै दिलोहर मार्च ११ १६२० 
+ दि लीलर मार्च ११ १६२० 
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रियल 
उन्‍न्म्न्सिक 
बना 
वोमननी 


नचिच्ताम ए 


शाम 


माशव! जा 


फजल+»' है क- 
रीम गा» 


शिवर्सका5न्सि 
लबा असर 


<पौरियल बक 
टथा सरकारों 
हस्त ३ 


राष्ट्रीय आयब्यय 


भारतकी पूंजीको ऐसे खमयमे विदेश लेजाना पूर्ण 
तोरपर अन्याययुक्त है, # पंडित मदनमोहन 
मालवीयजीने शमाके विचारोंका समर्थन किया । 
सर फजलभाई कऋरीमभाईने तो यहाँतक कद् दिया 
कि करन्लीकमेटीकी रिपोर्ट ही अन्याययुक्त हे । 
क्योंकि सोनेका दाम पुनः अपने स्थानपर आ पहुँ- 
चगा। अब सरकारको विनिमयक्नी दर पू्षंवत्‌ ही 
रखनी चाहिए। 


जिन बातोंका डर था वे १६७६के मध्यसे 
१६७७के कुम्भतक सिर॒पर आ पड़ीं। विदेशले माल 
मंगानेवाले व्यापारी चोपट हो गये ओर भारत 
सरकारने किसी प्रकारकी भी सहायता उनको न 
पहुँचारी । आजकल उद्योगधन्धों तथा व्यापा- 
रोय कार्मोमे जो मन्दापन तथा शिथिनता है वह 
भारत सरकारके हस्तक्षेप तथा नियन्त्रणका ही 
फल है । 

इंपीरियल बंककरी भी इसो लिए स्‌ शिक्री गयी है । 
अब भारत-सरकार हरलाल देशवासियोके प्रत्येक 
डद्योगघन्धे तथा व्यापारमें अयना नियन्त्रण तथा 
इस्तक्षेप बढ़ाती जायगी । इंपोरिएल बकके सहारे 
ही भारत-सरकार संपूर्ण व्यापारीय प्रोद्योगिक 
कामोको स्वयं करेगी । 





# दि रटेट्समैन, मार्च ११, १६२०, 
+ दि स्टेटसमैन, मार्च ११. १९२०, 


श्र 


व्यष्टिधाद 


(३) राष्ट्रीय आयच्ययका नया रूप--लड़ाईसे 


पहलेतक भारत सरकारके संपूर्ण स्चोंका भार 
भारतकी भूमिपर था। अब स्तब सार भारतको सब 
प्रकारकी उडपजपर पड़ेगा। जगल, खान, चावल, 
गेहूँ तथा अन्य खाद्य और उपभोगयोग्य पदार्थों 
ओर प्राकृतिक संपत्तियोंपर भारत सरकारका निय- 
न्वण बढ़ता ज़ायगा ओर सरकार वहाँसे अधिक 
अधिक आमदनी प्राप्त करेगी । ठेका तथा लेख- 
न्खोंका प्रयोग भी बढ़ेगा | 

सरकारके नियन्त्रणसे देशबासियोकी गुलामो 
उश्नरूप धारण करेगी ओर उनका अपनी पुरानों 
स्वतन्ञ्रताकों श्राप्त करना बहुत ही कठिन हो 
जायगा। 

इस विषयपर अब हम अधिक न लिख करके 
सरकारकी वर्तमान दोषपूर्ण नीति क्या है और 
हितकर नीति फ्या हो सकती हैं यह संचक्षेपसे 
देखाना चाहते हैं। जिससे राष्ट्रीय आयव्ययशास्त के 
अध्ययनम सुगमता रहे। 


३--भारतके राष्ट्रीय आयवज्ययपर विचार 


राष्ट्रीयी आयव्यय राष्ट्रीय आयव्यय 
शाख्के अनुसार भारतके शाखके अनु सार भारत- 
लिए सरकारकी दोषके लिए सरकारकी हितकर 
घूरों नीति ये हैं । नीति ये हैं । 
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भौमिक लगाल 


ब्यायसायिक कर 


सापेक्षिक 
करकौ नीति 


राष्ट्रीय आयव्यय 


सरकारकी दोष- 
पू्े नीति 
१-भारतीय सरकार 

भौमिक लगानको दिन 
पर दिन बढ़ा रही है। 
यह बुरा है । 

२-भारतीय व्यवसायो- 
के दितमें सापृुठ्रिक कर- 
का प्रयोग नहीं है । विक्र० 
१८७६ पर जो ३३ व्याव- 
सायिक कर लगाया 
गया है ओर इसी प्रकार- 
की नीति काममे लायी 
जा रही है| इससे स्वदे- 
शीय व्यचलायोपर धक्का 
पहुँचा हैं । 


३-सापेज्ञिक करकी 
नीतिकी ओर भारत-सर 
क्तार पग धर रही है । 
इससे भारतीयोपर कर 
लग सकता है ओर 
इस करसे विदेशीय ब्य- 


श्१्छ 


सरकारकी हितकर 
नीति 
१-भौमिक लगान स्थिर 
कर देना चाहिए और 
आवश्यकतानुसार घटा 
देना चाहिए । 
+-भारतीय व्यवसा- 
योक्तरी सामने रखकर 
डनको बढ़ानेवाले सामु- 
द्विक करका प्रयोग 
करना चाहिए। सामु- 
टिक कर इतना श्रश्रिक 
होना चाहिए कि विदे- 
शीय माल भारतमे न 
बिक सके | वि० १८७६ 
की व्यावसायिक कर 
नीतिकी एकदम छोड़ 
देना चाहिए । 
३-भारतमं सापेक्षिक 
करकी नीछतिको प्रचलित 
करना निरथेक है| भारत- 
को अपने व्यवसायोको 
सामने रखकर स्घतनत्र 


तथा बाधक दोनों ही 


वश्तायपतियोंकी लाभ 
पहुँच सफता है। यह 
नीति इंग्लिस्तानके लिए 
हिलकर है परन्तु भारत- 
को इससे चुकसानके 
सिवाय कुछ भी लाभ 
नहीं । 


४-श्राजकल राज्यको 
सेनापर बहुत धन व्यय 
करना पड़ता है क्योंकि 
वह स्थिर सेना रखता 
है । प्रजाको हथियार 
नहीं दिये गये हैं | 


५४-यूरोपियनोकी तन- 
ख्वाहे अधिक हैं ओर 
उत्तरदायित्वके स्थान- 
पर बहुत कम भारतीय 
नियुक्त किये जाते हैं । 


व्यपष्टिवाद 


प्रकारकी व्यापारनी- 
तिको काममें लाना 
चाहिए । जहाँ स्वतन्त्र 
व्यापारसे लाभ पहुँचे 
वहाँ स्व॒तन्त्र व्यापारकी 
नीति काममें लायी जाय 
और जहाँ बाधित व्या- 
पारकी नीतिसे लाभ हो 
वहाँ बाधित व्यापारकी 
नीतिको काममे लाना 
चाहिए। 

४-स्थिर से ना विधिको 
नहुत कुछ हटा देना 
चाहिए। कुछ थोड़ी सी 
ही स्थिर सेना रखनो 
चाहिए। बाधित सेनिक 
विधिका प्रचार करना 
चाहिए। सबको हथि-/ 
यार मिलना चाहिए। / 
प-यूरो पियनोंकी तन- 
ख्वाहे कम कर देनी 
चाहिए और उत्तरदायि- 
त्वके स्थानपर भारती- 
योफो ही नियुक्त करना 
चाहिए | 


श्श्प 


स्थिरसेना विधि 


अधिक बैतन 


मादक द्र॒व्योंका 
शकाधिक[र 


रेल तथ| नहर 


राष्ट्रीय आयव्यय 


६-मावक द्वव्योका 
फ्काधिकार_ राज्यकी 
आयके लिंए है। इस 
फएकाधिकारमे॑ प्रजाके 
हितका ख्याल नहों है। 


>-नहरोकी अपेक्षा 
रेलोपर अधिक धन व्यय 
किया जा रहा है। नहर 
ऐसी घनायी जा रही हैं 
जिनसे व्यापार व्यव- 
सायको कुछ भी सहा- 
यता नहीं पहुँच सकती। 


| रेलोको गारंटी विधि 
' पर बनाया गया है | 


ज्ग्िक स्वराज 


एछ-भारत सरकार 
अनताके प्रति उत्तरदायी 
नहीं है। आयव्ययके पास 
करने या न करनेमें 
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६-मादक द्वव्योंके 
एकाधिकारसे झाय 
प्राप्त करनेका यत्ष न 
करना चाहिए। इस 
एकाधिकारमे प्रजाके 
हितको ही सामने रखना 
चाहिए | 


७-रेलोकी श्रपेक्षा नहरो 
पर अधिक घन व्यय 
करना चाहिए। नहरें 
ऐसी बनायी जानी 
चाहिए जिनसे व्यापार 
व्यवसायकोी सहायता 
पहुँचे। रेलोके यनाने- 
में गारणी विधिको 
काममे लाना ठीक नहीं 
है। क्यों कि इससे फजूल 
खर्यी बढ़ती है भोर 
भारतका धन विदेशोमे 
पईचता है । 


८-भारत सरकारको 
जनताके प्रति उत्तर- 
दायी होना चाहिए। 
आयव्ययका पास करना 


भारतीयोंका कुछ भी 
अपभिकार नहीं है । 


&-जनताके प्रति अच्ु- 
कस्तरदायी होते हुए भारत 
सरकारका भारतीय 
सम्पत्तिपर स्थत्व हे। 
यह बात ठीक नहीं है । 


१०-जातीय ऋण दिन- 
पर दिन बढ़ रहा है। 
११-भारत जहाजी 


शक्ति नहीं है । 


१२-भारत सरकार 
अब दिनपर दिन अएना 
नियन्त्रण यढ्ाएगी और 
व्यापार ब्यवसायके काम 


व्यप्टियाद 


या न करना एकमात्र 
जनताके ही दाथमें होना 
चाहिए। 


&-जनताके प्रति उत्तर- 
दायी होते हुए ही भारत 
सरकारका भारतीय 
सम्पत्तिपर स्वत्व होना 
चाहिए। यही बात न्‍्याय- 
युक्त है। 


१०-जातीय ऋण दिन- 


पर दिन घटाना चाहिए। 
११-भारतम॑ उस्तर- 
दायी राज्य होना चाहिए 


झोर भारतको जह 


शक्ति यन जाना चो हि 
बिना उत्तरदायी राज्य- 
के भारतका जहाजी 
शक्ति बनना जातीय 
ऋरणको और भी श्रघिक 
बढ़ाना होगा | 
१२-भारत सरकारक? 
व्यापार व्यवसाय करना 
टीक नहीं है। इस गुला- 
मीकी हदालतमे यह 
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जातीय संपत्ति 
बर स्वत 


जातीय ऋगा 


जहानी शक्ति 


सरकारी निरय 
न्त्रण का बढ़ना 


ध्नकों सह! 
यहा 


मुद्र निम णर्म 
स्वृतन्श्रता 


राष्ट्रीय यकविधि 


राष्ट्रीय आयब्यय 


करेगी और उससे आम- 
दनी बढ़ाएगी | 


१३-भारतीयव्यव- 
सायोकी उन्नतिम राज्य 
उदासौन है। वह घनकी 
उचित सहायता नहीं 
पहुँचाता । 


१४-भारतमे जनताको 
सिक्कोके बनानेमे स्वत- 
न्ञ्रता नहीं है | टक्‍्सालें 
लोगोके लिए खुली नहीं 
है। रुपयेमे युद्धले पू् 
चाँदी कम थी। इसकी 
आमदनी स्वर्णकोष 
निश्ििमं थी जो इंग्लि- 
स्तानमें रखा हुआ है। 


१४-भारत-सरकार 
राज्यकोष विधिक्री ओर 


श्श्द्व 


डच्चित है कि भारत सर- 
कारका नियन्त्रण सथा 
हस्तक्षेप जहाँतक कम हो 
सके कम दी । 


१३-भारतीय व्यवसा- 
योकी उन्नतिम राज्यको 
विशेष ध्यान रखना 
चाहिए। व्यवसायोंको 
धनकी उचित सहायता 
पहुँचानी चाहिए । 


१४-भार तमे जनताको 
सिक्काके बनानेमे स्वत- 
न्त्रता होनी चाहिए । 
टकखाले लोगाके लिए 
खुल जानी चाहिए । 
रुपयेको कृत्रिम सिक्का 
करके सोनेका वास्त- 
विक सिका चलाना 
चाहिए | स्वर्णकोष- 
निधिको इंग्लिस्तानमें न 
रखना चाहिप। 


१४-भारत-सरकार - 


को राष्ट्रीय बंक खोलना 


व्यशिवाद 


दिलपर दिन पा धर चाहिए और उसीके 

रही है #। छदारा नोट निकालना 
चाहिए ओर उसीमे 
स्वर्णकोष निधिको 
रखना चाहिए + । 


* बहुतोंका विचार छे कि रिफाम रफोमक णस हो जानेक काररण 
सरकारकी आशिक नीति तवा राशोय आय यय नीतिर्मे परियतेन हा 
जायगा । हो सकता है ऐसा हो । हम हृदयस यही पहनते हैं । द्वतीय 
सम्करणमे उ पन्न परिवत्तनका उत्चय किआ नायगा। उममीस दुट मी 
लिखना कठिन अतात होता हे । 


पृैए छ चाह पशातावग वत्रतघ्च558] [00007 
7*00[€का, ताज संएएस्‍0जा५ के 0 छीपा। 
वाठा॥ प्रशवेशा गछा।ए डिक) वेघाोार वंधता8 या 6 
५ _६0787 8४८०, ऊफझिद्वात॥ 00 70 तठद 8 €।८ 
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दितीय साग 


राष्ट्रीय आय 
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उपक्रम 


राष्ट्रके कोष तीन प्रकारसे धन आता 
है।(१) अप्रत्यक्ष आय ( २) कल्पित आय (३ ) 
प्रत्यक्ष आय । अ्रप्नत्यक्ष आयसे तात्पर्य उस आयसे 
है जो राष्ट्रीय कार्योके करनेके बदले राज्यको नाग- 
रिकोफे आयसे कुछ भाग मिलता है। कल्पित 
आयमे यह बान नहीं है। जातीय ऋण तथा नोटो- 
के द्वारा राज्य जो घन ग्रहण करता है वह कल्पित 
आयके नामसे पुकारा जाता है। आजकत्त राज्य 
व्यापार तथा व्यवसायके काम को भी करता है 
ओर अपनी जमीनोंकी श्रसामियोसे ज्ुनवाता है 
और उनसे लगान लेता है | इस प्रकार राष्ट्रीय संप- 
त्तिसे राज्यको जो आय होती है वह प्रत्यक्ष आयके 
नामसे पुकारी जाती है । 


नागरिकोके आयका कुछ भाग राज्य फीस 
जुर्माना फकल्पित-कर तथा-राज्य करके द्वारा ध्राप्त 
करता है। प्रजाके हितमें राज्य जो व्यावसा- 
यिक या व्यापारीय काम करता हे उसके बदलेमें 
फीस लेता है। जुर्मानेके द्वारा राज्यको धन 
प्राप्त होता है यह सभी जानते हैं। भभी लिखा 
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उपक्रम 


जा चुका है कि प्रजाके द्ितमें जो व्यावसायिक 
या व्यापारीय काम राज्य करता है उसके बदलेमें 
फोस लेता है। बहुथा राज्य प्रजाके हितमें भ्रन्य 
बहुतसे काम करते है जो व्यापारीय या व्याव- 
खसायिक नहीं होते। ऐसे कार्मोके बदले राज्य जो 
घन ग्रहण करते है वह एसेसमन्ट (855९४5- 
7९०४५) या कल्पित करके नामसे पुकारा जाता 
हे। शुरू शुरूमे वगाल्का रोडेस्पस इसी प्रकारका 
कल्पित कर था ! परन्तु राज्यके व्यवहारसे अब 
वह भी शुद्ध राज्य कर वन गया है | 
अप्रत्यक्ष आयऊा झुख्य स्तनोत राज्य कर दै | 
राज्य करका विपय बहुत ही महत्वपूर्ण है । इसके 
नियम तथा सिद्धान्त बहुत ही कठिन है । 
उदिशलिखित विषपयोपर निम्नलिखित तीन 
खगड़ोर द्वारा क्रमशः प्रकाश डाला जायगा | 
प्रथम खणड--श्रप्रत्यक्ष आय या राज्यकर । 
ठिलोय खण्ड--कऋलिपत आय या जातीय ऋरण। 
तृतीय खराड--प्रत्यज्ष आय या लगान तथा 
लाभ | 


१२३ 


पहला खंड 


उकघत्यक्ष आय तथा राण्यकर 


उज़्यकूर शब्द 
का अयोग 


पहला परिच्छेद । 

राज्य-करपर साधारण विचार | 

राज्यकी आय प्राप्तिका मुख्य साधन राज्य-कर 
है । यह तब तक रहेगा जब तक उत्पत्तिके साधनों - 
पर व्यक्तियोका स्वत्व रहगा। यही कारण हे कि 
जातीय खंपत्तिकी प्राप्ति तथा व्ययपर घिचार 
करते हुए करको छोड़ा नहीं जा सकता। इसमें 
सनन्‍्देह नहीं कि इसको इस दृद्दतक मुख्यता नहीं 
दी जा सकती कि इसका सम्बन्ध जातीय आय- 
व्ययके अन्य विभागोंके साथ टूट जाय । यदि 
कोई लेखक ऐसा करे भी तोवद्द कभी भी राष्ट्रीय 
आयब्यय शास्त्रको पू्णता नहीं दे सकता । इस 
शास्त्रमें राज्यकरका भी एक मुख्य स्थान दे परन्तु 
राज्य-कर यही सब कुछ नहीं है। 


१-राज्य-कर का इतिहाख । 


राज्यकर शब्द अति प्राखोन है। हजारों बरख- 
से इसी शब्दका लोग व्यवदार कर रहे हैं । परन्तु 


श्श्प 


छ्क्तेतेवारा 
यन्कर 


सूद यतामाग ना 


च्थ, ३ स्यक्र! 


सद्ायता देना 
गेथा राज्यकर 


राष्ट्रीय आयव्यय 


इसमें सन्देह भी नहीं है कि भिन्न भिन्न समयो 
में लोग इसके श्र्थ भिन्न भिन्न लेते रहे हैं। इस 
समय लोग इस शब्दसे क्या मतलब लेते है इस 
को दिखानेके लिये राज्य-करका इतिहास दे देना 
अत्यन्त आवश्यक प्रतोत होता है । 
पहिला क्रम - शरू शुरूमं यूरोपीय देशोमें 

राज्य-करका स्वरूप दानके धनके सदश था । लैटिन 
भाषाम राज्य-कर के त्विए डोनम (॥0070४7) शब्द 
का प्रयोग है जो संस्कृतके दान शब्दका रूपान्तर 
है | इसी प्रकार आग्ल भाषामे रा|ज्य-करके लिए 
जो बेनीवोलेन्स शब्द आता हैँ उसका भी 'दान' 
हो श्रथं है । 

दूसरा ऋम--दलरे क्रममें राज्यकरका भाव 
दान'से “सहायता माँगने”के अर्थ बदल गया। 
इसी प्रकार लैटिन प्रिकेरियम तथा जमेन बीड 
शब्द भी इसी अर्थको प्रगट करते हैं । जर्मनौमें 
तो अमीतक भोौमिक करके लिए लेणरडबीड (,870 
860८ ) शब्दका प्रयोग होता रहा है। 

तीसरा क्म--तीलरे क्रममें राज्य-करका 
भाव ' सहायता मांगने, अरथसे “ सहायता देने 
अर्थमे » बदल गया । प्रत्येक व्यक्ति कर देते समय 
यह समभता था कि वह एक प्रकारसे राज्यको 
सहायता दे रहा है। लैटिन पड्ज़ुटोरियम (४0]- 
पा०ातपा)) आग्ल एड्‌ (३१0) तथा फ्रान्सीसी ऐड्‌ 
(७१06०) शब्द इसी अर्थेको प्रगट करते हैं। आंग्ल 
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अप्रत्यक्ष आय सथा राज्य-कर 


भाषाके सबसिड़ी (577$१ए) तथा कान्ट्रिव्यूशन 
(८०प्>प(०॥) जमेन भाषाके स्ट्यर (5६८८7) 
झोर स्केन्डिनेवियन भाषाके जरप (८७) शब्द 
इसी अर्थ के प्रकाशक हैं । फ्रान्सम तो अबतक र।ज्प- 
करके लिए कान्ट्रिब्यूशन शब्दका प्रयोग किया 
जाता है। 

चौथा ऋस - चोथे क्रममें राज्य-करके 
अन्दर “ वेयक्तिक स्वार्थत्याग ” का भाव प्रविष्ट 
होता है | “राज्यके लिए राज्य-करके रूपमें व्यक्ति 
स्वार्थ -त्याग करते हैं,” जन झवगेंबा इटेलियन 
डेजियां तथा फरांसीसी गवीला शब्द इसी भाव 
को प्रगट करते हैं । 


पांचवाँ क्रम--पांचय क्रमस राज्य-कर- 
के झआायपर 'करतंव्यपालन! का भाव आया। राज्य- 
कर दूना हमारा कतंव्य है यद सब लोग सपम्रकने 
लगे। आंग्ल भाषाम॑ राज्य-करके लिए ड्घटी 
शब्द भी आता है। आय-कर तथा जायदादप्राप्ति 
करके लिए अबतक इसी शब्दका व्यवहार 
होता है । 
छुठों क्रम--छेठे क्रममें राज्य करमें बाधक- 
ताका भाव प्रविष्टठ हुआ | प्रत्येक व्यक्ति राज्यकर 
देनेमे बाधित है। झाजकल यही समझा जाता है। 


सातवां क्रम--भाजकल राज्य-करके 
झब्दर  रेटका प्रश्न ” डपश्यित हो गया है। राज्य 
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वेयक्तिक स्वाथ 
त्यागझ मरुपमे 
राज्य-करका 
प्रगेट होना 


राज्य-कर क्‌। 
क्तव्यपालनक 
*प्े प्रगट हो न। 


ऱ ज्य-करम वा 
घकतामा भाव 


गन्य-क्र मे 
रेटका प्रश्न 


२ आर उनमें 


र्नस्थ्तना 


नह 


जज्न किए 


बह 


देना 


रज़र लगा 
नेर्मे * मक्तीज 


हान 4 न 


आऋायथच 


तया 


राष्ट्रीय आयब्धय 


प्रत्येक ब्यक्तिफे लिए कर देनेको मात्रा या रेट 
नियत करता है। 

उपरिलिश्ित संपूर्ण क्रमोंको ध्याममें रखते 
इुए राज्य करका झाधुनिक स्थरूप इस प्रकार 
दिखाया जा सकता है [# 


२--राज्य-करका स्वरूप । 


(१) राज्प-ऋरोक्े देनेमे ब्यक्तियौफ्ा स्वातन्त्र्य 
नहीं है। उनको बाधित होकर राज्य-कर देना हो 
पड़ता दे, चादे वह राज्य-ऋकर देना चाह या न देना 
चाहे। यही कारण है कि बाधित होना राज्य-कर का 
मुख्य स्वरूय है। मुख्य शक्ति ही राज्य कर ग्रहण 
करती हैँ । उसको दून प्रार्थना विनिमय तथा 
सेन देनके सदश समभना गल्लतती करना होगा। 
इसको बाधकलाने रोमन शासनमें पूर्ण रूप 
प्राप्त किया था| लैकुन्टियल (३५७ विक्रमीय) का 
कथन ४ कि “जिस समय कर लगानेके लिप 
रामद शासक प्रान्तोीय लागोकों नगरमे एकत्रित 
करते थे उस समयका रश्य विचित्र होता था। 
लागोंसे उतकी संपत्तिके घिषयमें पूंछा जाता 
था ओर उनको काडोसे मारा जाता था। इस 
उद्श्यके लिए उनपर प्रत्येक प्रह्चारके भत्या- 


हक अर अमित कम तक क विल 
# देनरी काटर आइमरजित “दि साइन्स झाफ फाश्नास * 
( 7८६८ ) पृष्ठ २८६--र२६ ३ । 
से,लग्मैन, ' ऐस्लेज इन टेक्सेशन , ० ७-४ 
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आर किये जाते थे। लड़केसे पिताके विगश्ध 
और ख्ीसे पतिके पिशद्ध बाते पूछी जाती थीं।” 
सेक्खम कालमें इंग्लैण्डके अन्दर संपूर्ण राज्य- 
करोंका सम्बन्ध भूमिसे ही था। दुर्ग पुल तथा 
सेना सम्बन्धी काम जमीदारोंकों ही करने पड़ते 
थे । इनका बाधक स्वरूप इसीसे जाना जा 
खकता है कि आंग्लप्रजाको इन बाधक करांसे 
अपने आपको बचानेके लिए प्रबल यले करना 
पड़ा। इस यत्षका ही यह परिणाम इुआ कि उनको 
संपूर्ण जातियोंसे पहले आर्थिक स्थराज्य मिल 
गया। भारतवर्षम अभीतक जनताकों आर्थिक 
स्वराज्य प्राप्त नहीं द्वे। राज्य भोमिक लगानके 
लेनेमे प्रजाकी बाधित करता है। ऐसी ही घटना- 
भोके कारण विघश होकर भद्दात्मा गांधीको लेडा 
जिलेमे निष्क्रिय प्रतिरोध करना पड़ा था। 

(२) राज्य-करका बाधित स्वरूप उस समय 
अप्रत्यक्त हो जाता है जब उससे झपने आपको 
बचानेका जनताकों झबसर मिल जाय । आयको 
न बताना चोरी चोरी नगरमें सामानको ले 
जाना आदि सैकड़ों दंग है जिनसे बडुतसे लोग 
शाज्य-करोंसे अपने आपको बचा लेते हैं। इस 
प्रकारका बचाना ही इस बातको प्रगट करता है 
कि राज्य-कर सद्ाही बाधित होते हैं । 

(३ ) राज्वय-कर बहुत रुपामे प्रशापर प्रगट 
होते हैं। फ्यूडल कालमें यूरपके अस्दर राज- 
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आग्ल प्रजाका 
बाधक बरसे 
अपनेकी बचा- 
नेका यत्न करना 


महात्मा गाषा 
का खेड़ावाला 
सत्याग्रह 


राज्य-करसे ब- 
चनेके लिए लो- 
गोंका यन्‍न के 

ग्ना 


भिज्ञ रूषोमे 
राम्ब करका 


प्रगट शेना ' 


राष्ट्रीय आवव्यय 


पुजके नाइट बननेके समयमे भर राजपुत्रीके 
विवाह कालमें सदायताके तोरपर प्रजा राजा 
को घन देतो थी। सभ्य देशोमें करोका यह 
स्वरूप झब नहीं रहा है। इसमें सन्देह भी नहीं 
है कि भारतमें तहसीलदार तथा थानेदार अपनी 
याध्राओका खचंभार दरितद्‌ भारतीय प्रजापर ही 
डालते हैं। बेगारमें बैलगाड़ो तथा मलुष्योका 
पकडना तो यहां लाधारणसी बात है । 


(४ ) राज्य पजासे अन्य विधियांसे भी बहुत- 
सा धन खींचते हैं जिसको राज्य कर ही कहना 
आहिए। राज्यहारा भिन्न भिन्न पदार्थोका श्रार्थिक 
इपिसे विक्रय ओर उनकी स्पर्धाजन्य कीमतसे 
झधिक कीमत लेना एक प्रकारसे प्रजासे राज्यकर 
ही लेना है भारतवर्षम आंग्ल राज्यको नम कके एका- 
धिकारसे प्राप्त आय इसीका ज्वलन्त उदाहरण है । 

(५ ) जातीय ऋणोके द्वारामी राज्य बहुत 
भ्रन प्राप्त करता है । इसकी भी एक प्रकारका राज्य- 
कर समभना चाहिए । अनेको यार जातीय ऋणोौके 
खैनेम भी राज्य-करका बाधित स्वरूप ज्योका त्यों 
बना रहता है। यही नहीं राज्य जातीय ऋण 
नसेथा उनके व्याजोको करोंके द्वारा घुकाता है। 
इस दशामें जातीय ऋणोकों बाधित भादी 
राज्य-कर समभना चाहिए। 


(६) राज्य-कर भिन्न भिन्न पदार्थोपर ही 
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खगाये जाते हैं अतः उनका सम्बन्ध विशेषतः 
पदार्थोसे ही है। परन्तु प्रोफेसर बेंस्टेबल ऐसा न 
मानकर उसका सम्बन्ध पुरुषोसे ही प्रगट करते 
हैं। उनका कथन है कि संपत्ति तथा पदार्थोका 
'स्वत्व” एक विशेष गुण है। स्वत्वका सम्बन्ध 
मजुष्यांसे हे। राज्य-करद्वारा संपत्तिपर स्वत्वका 
परिवर्तन द्वोता है। वेयक्तिक सपत्तिका कुछ 
भाग राज्य करद्वारा # राजकीय संपत्तिमें परि 
चित हो जाता है। यही कारण है कि भत्येक 
राजकीय करद्वारा वैयक्तिक संपत्ति कुछ न कुछ 
कम हो जाती है | बहुत बार राज्य-फर कुछ एक 
व्यक्तियोंक्री सं पकिको बढ़ा देता है । संरक्तक बाधित 
सामुद्रिक तट करसे प्रायः यही बात द्वोती दे १! 


३-राज्य करका छलक्षण। 
फ्रोफेलर बैस्टेबलकोी सम्मतिम राष्ट्रीय 
कार्यों तथा शक्तियोंके लिए व्यक्तियोंसे बाधित 
तोरपर लिया हुआ घन राज्य कर कदलाता है| 


+ महाशय पलिग्मैनके रमिडेस आफ टयतेशन नामक पुस्तव 
का भाग २ परिच्छर ३ देखो । 

न मद्ाशय निकशसन रचित ब्रिन्सिपिप्स आफ पोलिटिकल 
इकानमी, खण्ड रे पुरतक ५ परिच्छेद ६। 

+ महाशय बैश्टेबलका पब्लिक फाइनास ( १६१७) पृष्ठ 
२६१ २६४ ! 


श्बे१ 


करोंढा सम्बन्ध 


राष्ट्रीय आभ्म्बय 


इस लक्षणका प्रत्येक शब्द गम्भीर अर्थो्से परि- 
पूर्ण तथा महत्वपूर्ण है। रुष्टान्त तौरपर -- 
कम +.. १ सबसे पहले “बाधित तौरपर लिया 
पक हुआ धन?! यह शब्द उपरिलिखित राज्य-करके 
लक्षमें ध्यान देनेके योग्य है | बाधित तौरपर 
इस शब्द्से यह मालूम पड़ता है कि राज्य-करके 
बेनेमे नागरिक स्वतन्ञ् नहीं है। वह चाहे या 
न चाह उनको राज्य-कर देना ही पड़ेगा । 
राज्य-करस ना २ लिया हूआ धन! इस शब्दर्म यह 
गरिरंकी प्रत्य श् 
भाव छिपा हुआ है कि राज्य-करके कारण नाग- 
वाद्दानि 
रिकोको धन सम्बन्धी कुछ न कुछ प्रत्यक्ष हानि 
अवश्य होती है। भ्त्यच् हानिमें प्रत्यक्त शब्द्‌ 
इसीलिए कद्दा कि यहुत बार राज्य-करके कारण 
सागरिकोको अ्रधत्यक्ष तोरपर लाभ भी होजाता है। 
आकानतिेद तथा ; 
अंग झंतिक दो ३ लिया हुआ धन! इस शब्दर्मे घनसे 
नोंही बनौपर तोत्पये प्राकृतिक तथा श्रप्राकृत दोनों ही धनोसे 
गज्वकर लग है। यही कारण है कि बाधित सैनिकसेवा, 
0" हे. राज्यका बाधित तौरपर कार्य लेना तथा बेगरीमे 
पकड़ता आयब्ययशाद्यमें राज्यकर ही समभा 
जाता है। 
« एज्य-बर दन, ४ “्यक्तियेंसे बाधित तौरपर लिया 


028९७ २ हु भा घन? इसमे ध्याक्तियोंसे? गद्द शब्द ध्यान 
देनेके योग्य है | वयाक्तियोंसे? एस शब्दसे दी यह 
मालूम पड़ता है कि राज्य-करका देना न्य कियोका 
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करंव्य है। यहाँ यह ध्यानमें रखना चाहिए 
कि सम्पूर्ण कर अन्ततः ब्यक्तियाँसे ही लिये जाते 


हैं। चाहे वह वास्तविक कर हो चाहे भप्रत्यक्ष 
कर हो । 


५. राष्ट्रीय कार्योके लिए! श्ससे यह 
प्रत्यक्ष है कि राज्य अपने लिए तथा राष्ट्रको मुक 
खान पहुँचानेके लिए राज्य कर नहीं ले सकता । 
यही का रण है कि पराधीन देशोमें व्यवसायव्या 
पारनाशक राज्य कर लगते हुए भी यूरोपीय देश 
उसको राष्ट्रीय द्ितकारक ही प्रगट करते है। 
राज्य करके लक्षणमें यह शब्द बहुतरी महत्वपूर्ण 
हैं। इनको धुलानान चादिए। इनकी विस्तत 
इ्याख्या आगे चलकर पुन की जायगी। 


श् 


< राष्ट्रीय शक्तियोक लिए! यद शब्द 
बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीसे यह प्रगट होता है 
कि सुझ्य तथा स्थानीय राज्यके द्वारा लिया हुआ 
घन राज्य फर है। ब्रामोसे स्थानिक व्ययके लिए 
जो धन राज्य लेता है वह भी राज्य कर है । 

७ राज्य-करका स्रोत 'स्वत्व” है। यदि 
संपूर्ापदा थों तथा व्यक्तियौपर राज्यका द्वी स्वत्व 
कहातवे तो राज्य-करकी कोई जरूरतही न रहे। 
झ्ायः ऐसा भी होता है कि जिन स्थिर पदार्थोौपर 
राज्य लगातार राज्यकर लगा रहा हो ये पदार्थ 
दी राजकी य स्वत्यमें भा जाते हैं। भारतवर्ष में भूमि- 


श१३रे 


रथ सघन 

का 
लिएत4 र 
का नक्सल 
पटच नेक लिए 
र॒ 3 करनसट 
ते छकत 


मख्य तय स्थ 
नीय २ न्यक 
द्वाग लियाहुषप 
पघनर यन्‍ओर 


डे 


राज्य करक 
स्त्रात स्व व्‌ ड्द 


आग्ल राज्यका 
भारतीय भूमि 
पर अपना स्व 

ह प्रगट परना 


आजकल कर 
कौ बा६घकला का 
आधार वेयक्ति 
कसमानता त 
या न्याय है 


राष्रीय आवध्यय 


पर प्रजाका स्व॒त्व था। राष्ट्रीय कार्यो तथा शक्ति- 
योके लिए राज्य जिमींदारोसे राज्य-करके तौर- 
पर भोमिक लगान लेता था। आंग्ल राज्यने इस 
भोमिक लगानको राज्य-करका रूप न वेकरके 
झपनी दी आयका रूप दे दिया हे ओर भमिपर 
झपनाही स्वत्व प्रगट करना शुरू किया है। यह 
फहाँतक न्याययुक्त है ? भारतीय भौमिक लगान- 
के प्रकरणमें इसका निर्णय किया जा चुका है। 
अभी लिखा जा चुका दै कि राष्ट्रीय काय्यों तथा 
शक्तियॉके लिए बाधित तोरपर लिया शुआ 
घन राज्य-कर कहलाता है | इसमें बाधित तोरपर 
यदद शब्द ध्यान देने योग्य है। क्योकि आजकल 
राज्य-करमें बाघकतको एक आवश्यक गुण 
समझा जाता है । प्राचीनकालमे भी राज्य-कर 
बाधित थे परन्तु उनके बाघचऋपनका वद आधार 
न था, जो कि आजकल है । आजकल इसका 
आधार वेयक्तिक समानता तथा न्यायपर रख्वा 
जाता है । यदि कोई ब्यक्ति कर देनमें अपना 
करंब्य पालन न करे तो राज्य उससे जबरदस्ती 
कर ले सकता है। यह इसीलिए कि सबपर 
राज्यकर समान रुपसे पड़े झोर फिसी एकपर 
कर-भारके कारण अन्याय न होसके | 
आजकल राज्य-करफे लदच्ण॒पर बड़ा भारी 
मतभेद है। जितने लेखक है उतने दी राज्य-करके 
लक्धारा हैं । यद्द होते इुए भी संपूर्ण विचारकोंको दो 
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अप्रत्यक्ष आय तथा राज्य-कर 


औेणीमे विभक्त किया जा सकता है। एक उस 
श्रेयीके लोग हैं जो राज्यनियमोके अनुलार राज्य- 
करका लक्षण करते हैं आर दूसरे उस श्रेणीके 
लोग हैं जो भिन्न भिन्न सिद्धान्तो के श्रलुसार राज्य 
करका लक्षण करते है । श्रव पृथक प्रथक भ्रणीके 
विचारकोॉके विचारोकोी आलोचना की जायगी । 

राज्यनियम-ज्ञाताओं के अनुसार राज्य- 

करका लक्षण । 

राज्य-क् रके लक्ष्मण करनेम॑ सबसे बडी कठि- 
नाई यह है कि कोई भी लक्षण संप्र्णं सामाजिक 
परिस्थितियोंफे अनुकूल नहीं बन सकता। 
कोई किसी अचस्थाके लिए टीक होता हे और 
कोई क्सो अवस्थाके लिए । राज्यनियमोक्रे 
अनुसार राज्य करका जो लक्षण किया जांता है, 
सबसे पहिले हम उसीकी आलोचना करेगे। 
अमेरिकन राज्यनतियमोके अनुसार राज्य करमें 
निम्ललिक्षित तीन गुणोका होना अत्यन्त आव 
श्यक है । 

(१ ) राष्ट्रीय क्रार्योक लिए ही राज्य-करके 
तोरपर घन लिया जाना चाहिए । आजकल संपूर्ण 
समय देशोमें प्रतिनिधितन्त्र राज्य है। जनताको 
आध्िक खराज्य मिला हुआ है | बजटके विषयपर 
लिखते हुए इस विषयपर प्रकाश डाला जा चुका 
है। यही कारण है कि स्कीय कार्योके लिए जन- 


श्शे५ 


गे य कार्द ल- 
छलगापर तेचाः 
4 वीक रपा 


॥+ई०» लत्तख 
से साम जज 
करम्वित्य्क 

अनुकूल सहां 

्र्ल 


र्4 
तिइार व 
यर लय न न 
चाईिए , 


महाशय झाद 
म्के ज़िचार 


ओऔमानू गेोखह। 


राष्ट्रीय आयब्यय 


तासे घन लेना और जनता को आर्थिक खराज्य 
न देना झ्राजकल श्रत्याचारका एक रूप समभा 
जाता है। यही नहीं राज्यका आवश्यक व्ययसे 
अधिक घन लेना एक प्रकारसे राज्य-नियमोकी 
ओटमें डाका मारना है। महाशय आरदम ने टी क कद्दा 
है कि राज्य-कर तथा श्रधीनतासूचक करमें यही 
भेद है कि जहाँ प्रथम जनताकी खीकृतिके अ्रतु सार 
आवश्यक व्ययोंकों सन्‍्मुख रखकर लिया जाता है 
वहाँ द्वितीय जनताकी बिना स्वीकृतिके आवश्यक 
ब्ययोसे किसी सीमातक अधिक लिया जाता है। 
अधीन राज्योम प्रायः यही घटना काम कर्ती है। 
जो राज्य अपनी प्रजादे साथ अपनी करीय शक्ति 

का दुरुपयोग करते हैं वे एक प्रकारसे अपनी प्रजा 

के साथ आधीन प्रज्ञाके सदश व्यवहार करते हैं । 
याषिक व्ययसे अधिक धन लेना डाका मारना 
तथा प्रजाक्ो राज्यनियमोंके सहारे लूटना है। * 
शोकसे कहना पडता है कि भारतमे यही घटना 
कई वर्षोसे काम कर रहीं है। श्रीमान गोखले 
१६०२ को २६ मार्चके दिन यह शब्द भारतीय 
व्यवस्थापक सभामें कहे थे कि “लगातार टेकखके 
बढ़ानेका मुख्य परिणाम यह हुआ है कि जितने धन- 
की सरकारको झावश्यकता है. उससे कहीं अधिक 
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टैक्स यसूल किया जा रहा है। इसी तरह जबर- 
दस्‍्ती बढ़ाये बुए करोंके ठारा सरकारने बहुत 
बड़ी रकमकी बचत कर ली है ।” # भारतीय सर- 
कारको दस मामलेम बडी सावधानी करनी चाहिए 
क्योंकि हमारे बजट तथा व्ययसे अधिक आयको 
देखकर अमेरिका आदि सभ्य देशोके विचारक 
भारतीय सरकारको किसी भश्रच्छी दृष्टिसे नहीं 
देख सकते । जो बाते इस नवीन युगमे अत्याचार 
तथा स्वेच्छाचारका परिणाम समभी जाती हूँ 
अच्छा है कि उन बातोफे करनेसे भारतीय सरकार 
अपने आपको बचावे | प्रजा तथा राज्यका द्वित 
इसीमें है । 


राज्यनियम बनाना ओर बात है और उसको 
काममें लाना ओझोर बात है। प्रश्न तो यह है कि 
यदि कोई राज्य हर साल प्रजासे श्रधिक अधिक 
घ्रन करके तोरपर मांगे तो इसका क्‍या उपाय 
किया जाय ? गाज्य राष्ट्रीय कामोके नामपर प्रजा 
से घन मांगते हैं जब कि कौनसे काम राण्रीय है 
और कोनसे काम राष्ट्रीय नही हैं ? इसका निर्णय 
न्वायाधोशोके दाथमे न रखकर राज्योंने अपनेही 
हाथमे रख लिया दे । भारतमें तो राज्य पूर्ण तौर- 
पर स्वतन्त्र है। दूसरी जातियोंके खर्चोंको भो 
यह भारतीयोके सिरपर मढ़ सकता है। भार- 
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राज्य-करमे स 
मानता नथा 
न्याय 


समानता श्रम 

मानता का नि 

रपये प्रतिनिधि- 
सभा करे 


राष्ट्रीय आयव्यय 


सीय जातीय ऋणके इतिहासकी प्रत्येक पंक्ति 
इसी सचाईको दिखाती है। जो कुछ हो, 
इस बुराईका राजनीतिके साथ सम्बन्ध है अतः 
यहां हम उसपर कुछ भी नहीं लिखकर अपने 
राजनीति शास्त्रमे ही इसपर प्रकश डालेंगे । # 
(२) राज्य कर समान तथा न्याययुक्त द्वोना 
चाहिये। राज्य कर ऐसा होना चाहिए जिससे 
समानता तथा न्यायका भकह्ू न हो। यास्‍्तविक 
बात तो यह है कि राज्यके प्रत्येक काम में इन 
दोनों बातोंका होना अत्यन्त श्रावश्यक है । 
राज्यके सन्मुख प्रत्येक नागरिक समान है अतः 
डसको अपने प्रत्येक काममें निष्पक्ष तथा न्याययुक्त 
होना चाहिए । जो राज्य असमानताका व्पधद्दार 
करने हैं झोर झ्रसमान राज्य-ऋर लगाते हैं घष्ट 
जातिको धोखा देत हैँ । उनसे जो पविन्न काम 
करनेकी आशा फी जातो है, उस झाशापर वह 
पानी फेरते हैं। राज्य-करका समान होता पक 
आवश्यक बात है । इसके साथ ही साथ हम यह 
लिख देना भा आवश्यक समभते हैं कि *कौनसा 
कर समान है, कोन सा नहीं? ? इसका निरणणेय 
करना न्‍्यायाघीशोंका काम नहीं है। प्रतिनिधि- 
सभा दी इसका निर्णंयकर सकती है । यही कारण 
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है कि प्रतिनिधियोंका बुद्धिमान तथा विचारवान 
होना नितानत आवश्यक है । 

) राज्य कर तथा राजकीय धनकी 
मांगका राज्य नियमानुकुल होना आवश्यक है-- 
इसका राज्य-कर के सिद्धान्तोंके साथ विशेष सम्य 
न न होते हुए भी कार्य रूपमें श्राना अत्यन्त आव- 
श्यक है। यद फ्यों ? यह इसोलिप कि राज्य 
नियम भिन्न भिन्न समयमे मिन्न भिम्न मनुप्य 
बनाते रहते हे । होसकता है और अधिकतर यह 
हो भी जाता है कि बजट बनाने समय किसी 
पक विशेष राज्यनियमका ध्यान नहीं ग्हरता है। 
ऐसी दशामें नियामक सभाके अन्दर इसका 
राज्यनियमालुकूल प्रत्येक वष टहराया जाना 
अत्यन्त जरूरी है। यही नहीं। अमेरिकार्मे तो 
मुख्य न्यायान्नयक्रों यह अधिकार हे कि वह फिसी 
राज्यद्वारा गृहीत धनको राज्य फर्रका नाम न दे, 
यदि उसको यह मालूम पड़े कि अमुक धनका 
ग्रहण करना राज्यनियमोके अनुकृत्त नहीं है। 
यह द्वोनाही चाहिए। क्याकि इसो पक नियमके 
ढारा जनता राज्यके कर सम्बन्पी स्वेच्छा चारसे 
अपने श्रापको बचा सकती है और व्यापारी व्यव- 
सायी निर्मय होते हुए अपने काम धन्धेको बढा 
लकते हैं । जिन देशांमें १६१६ विक्रमीय के ३ 
भारतीय व्याचसायिक करके सदृश काम धघन्धेके 
माशक राजकोय कर आपड़ते दा भौर ज़नताको 
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यता पहुँचाना 
नप्गरिकोका 
ग्ल्न्य है 
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उन करोकी स्वेच्छा-चारितासे|झपने आपको बचा - 
नेका अवसर न दो वहाँ झार्थिक उन्नति, पदार्थों- 
की उत्पत्तिम॑ रुचि तथा उत्साही जीवनका मर 
होना स्वाभाविक ही है। # 


संपस्तिशास्श्नज्ञोंके अनुसार राज्य 
फरका लक्षण 

सपस्ितिशाख्श राज्य-करपर किसी अन्यही 
विधिसे विचार करते दे | वह भिन्न भिन्न सिद्धा- 
न्तोंका सहारा लेकर इस बातकों सिद्ध करते हैं 
कि राज्यको सहायता पहुँचाना नागरिफोका 
कक्तंव्य है । इनके सिद्धान्ताके अध्ययनसे यह 
पता लगता है कि श्राजकल भिन्न भिष्न देशों जन- 
ताका राज्यके साथ क्‍या आर्थिक सम्बन्ध हे और 
वह अ्रब किस श्रोर कुक रहा है। करके सं पूर्ण 
लक्षणोपर बिचार करना पुस्तककों बहुत 'बड़ा 


फरक मुख्यनीन बना देना होगा अतः करके मुख्य मुख्य तीन लक्ष- 


लक्षगा 


णाको दे देना हो उचित प्रतोत होता दहै। भिन्न भिन्न 
विचारक करको निम्नलिखित तीन प्रकारसे प्रगट 
करते हैं । 


(क) राज्यकरका मूल्य सिद्धान्त। राज्य- 
कर, राजकीय सेवाका सूल्य दे 
(ख) राज्य करका लाभ सिद्धान्त | राज्य- 
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फर राज्यको उसी अनुपातसे मिलते हैं. जिस 
अलुपातमें प्रजाको राज्यसे लाभ पहुँचता है। 
(ग) राज्य करका साहाय्य सिद्धान्त। जन- 
समाज सम्मिलित होकर ( झपने एक ढद्देश्यके 
तौर पर ) राज्यको सद्दायता पहुँचाता है । 
अब प्रत्येक लक्षणपर पृथक पृथक विचार 
करनेका यत्न किया जायगा। 


(क) राज्य-करका सूल्य सिद्धान्त । 

राज्य करके मूल्य सिद्धान्त-बादी राज्य करको 
राजकीय सेवा का मल्य समभते हें। राज्यको 
राज्य करके तौरपर उतनाही धन मिलना चाहिए 
जितना कि राज्यने काय किया है। इस सि 
द्वान्तके दूषण तबतक सामने नही आते हैं जबतक 
करदाएता सारे राष्रके लाभोकों सन्मुस्त रखकरके 
ही राज्य कर देते हैं | जहां उन्होंने अपने लाभौको 
पृथक तोरपर देखाना शुरू किया कि इस सिद्धान्त- 
की त्रुटियां सामने आरा पडती है । राज्य तथा प्रजा- 
का सम्बन्ध बनियोका सम्बन्ध नहीं है। राज्य 
समाजका ही एक भक्ञ हे शोर उसोके दितमे 
सम्पूर्ण काम करता हे । 

इस सिद्धान्तके निम्नलिखित तीन दोष हैं 
जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता । 


(१) राज्य-करके सूल्यसिद्धान्तके भदुसार 
राज्य शाष्ट्रका अंग नहीं रहता | उसको वही स्थिति 
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होती है जो एक विदेशीकी | राज्य तथा राष्ट्रका 
पारस्परिक सम्बन्ध क्रता विक्रेताका सम्बन्ध नहीं 
है। उनका पारस्परिक सम्बन्ध वही है जो शरीर- 
का एक अ्रगके साथ होता है । 

(२) इसी सिद्धान्तका अप्रत्यक्ष परिणाम 
यद्द भी है कि नागरिक जब चाहे राज्यकी सेवा 
इल्कार कर द ओर इस प्रकार खय भी राज्य 
कर देनेसे मुक्त हो जायें । यह किसको मजूर हो 
सकता है? 

(३) इसी सिद्धान्तका यह भी मतलब है 
कि नागरिको को राज्यको उसी श्रनु पातमें राज्य- 
कर देना चाहिए जिस अलुपातमे राज्यह्ारा 
उनका लाभ मिलता हां । पर-तु इसको केसे माना 
जा सकता है । यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने 
लाभोका देखकरके राजाकी कर देनेका यत्न करे 
तो इससे राष्ट्राय एकता तथा राष्ट्रकी पवित्र 
म्र॒क्तिका भम्न हा जाना स्वाभाविक हा हे । 


(ख) राज्य-स्रका लामसिद्धान्त । 


लामसिद्धान्त वादियाका कथन है कि राज्य को 
कर उसी अनुपातमें मिलते है जिस अनुपातमे 
प्रजाकों राज्यसे लाभ पहुँचता हैं । आजकल लाभ 
सिद्धान्तकों बीमा सिद्धान्तके नामसे भी पुकारा 
जाता है। मुल्य सिद्धान्तके सद॒श ही लाभ सिद्धा- 
न्तका आधार व्यश्विादपर है। दोनों हो सिद्धान्त 
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समान हैं। फरक्‌ केवल यही है कि पहला जहाँ पराधीन राष्ट्र 
राज्य करको राजकीय व्ययकी दृष्टि से देखता है। यद मिंदात 
वहाँ दूसरा उसीको नागरिक लाभकी दृष्ठिसे [मम तब 
देखता है। वास्तविक बात यह है कि राज्य कर | 
इसलिए नहीं दिया जाता कि राज्यको सामाजकी 
रक्ाके लिए जो खच्चे करना पडता है वह मिल 
जाय और न इसीलिए कि कार्य करनेमें राज्यसे 
लाभ मिलता है । 
जिन देशामे राज्यका सम्पक्ति तथा ज्ञीवनकी 
रक्ता करनेके सिवाय और कोई भी काम नही है 
वहां राज्य करका लाभ सिद्धान्त किसी हृदतक 
ठीक हो सकता है । भारतीय राज्य भारतीय 
जनताका श्रग नही है, अ्रत यहाँ राज्य क्रका लाभ 
सिद्धान्त तथा सब्यसिद्धान्त दोनो ही काममे 
लाये जा सकते हैं। परन्तु यूरोपीय देशोके रा 
बहुत उन्नत हैं। वह नागरिकोकी उच्नतिमे॑ँं अपनी 
उम्नति और नागरिकोकी सम्रृद्धिमे अपनी समृद्धि 
समभते है। उनके व्यय भी सरत्तण सम्बन्धी 
कार्योमे उतने अधिक नहीं है जितने कि राष्टीय 
कार्यामे। भारतमे राज्यका व्यय सरक्षण 
सम्बन्धी कार्योमे बहुत ही अधिक है ओर यह 
राज्यकी निरूष्टताका चिन्ह है। आजसे बहुत 
समय पूर्च यूरोपकी दशा भी ऐसी ही थी। उस 
समय जनताको लाभ सिद्धान्त भारतीयोके 
सदश दी प्रिय था। मान्टरक्‍्यूने भी शुरू शुरू 


शेडर३े 
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में इसी सिद्धास्तकों पुष्ठ किया था। उसका कथन 
है कि “जन समाज अपनी सम्पत्ति तथा जीवनके 
संरक्षणके लिए राज्यको करके तोरपर कुछ 
धन दे देता है।? इसीको आधार बनाकर अन्य 
बहुतसे लेखकोंने भी राज्य-करकी पुष्टि की है 
महाशय देय से तो राज्य-करकों बीमा कराई- 
के धनसे ही उपमा दे दी है। वास्तविक 
बात तो यह है कि सब गलतियाँ राष्ट्रके स्वरूपकी 
ठीक ढंगपर न समभनेके कारण हो उत्पन्न हुईं 
हैं। इस गलतोंके साथ साथ सम्पत्ति सम्बन्धी 
विचारमें उल्लकन पड़ जाती है। क्योंकि राज्य- 
करको यदि बीमा कराईका धन माना जाय तो 
सम्पक्तिकी उत्पत्तिमें एक मात्र व्यक्तिको ही 
कारण मानना आवश्यक है। परन्तु ग्राजकल 
सम्पत्तिकी उत्पत्तिमं राजनेतिक तथा खामा- 
जिक परिणितिका जो भाग है उसको कोन भुला 
सकता है। इस दशामे राज्य-करका बीमासिद्धान्त 
कैसे सत्य हो सकता है? क्योंकि उसका आधार 
सम्पत्तिको वैयक्तिक श्रमका परिणाम माननेपर 
है। को माना नहीं जा सकता | 


(ग) राज्य-करका साहाय्य सिद्धान्त 


साहाय्य-सिद्धान्त-बादियोंका मत है कि राष्ट्रकी 
सहायताके लिए नागरिक लोग राज्य-कर देते हैं । 
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'राष्ट्रके सहायताके लिए! इसके अन्दर बहुतसे 
विचार सम्मिलित हैं। दृष्टान्त तौरपर-- 


(१) सहायता उसको दी जाती है जिससे 
कोई श्रर्थ सिद्ध होता हो। इस प्रकार सहा- 
यताके साथ साथ ज़न-समाजका सामुहिक स्वार्थ 
जुड़ा हुआ है इसीको स्पष्ट तोरपर यो भी कहा 
जा सकता है कि राज्यको वे काम करने चाहिए 
जिनसे सामूहिक स्वार्थ पूरा हो । वैयक्तिक 
दृष्टिसे उसका काम करना निरर्थक तथा राज्य- 
करके मोलिक विचारसे विरुद्ध है। सारांश यह 
है कि साहाय्यसिद्धान्तके आधारमें सामूद्दिक- 
बाद तथा राष्ट्रका ऐेन्द्रिकबाद है न कि व्यप्टिवाद । 


(२)साहाय्यसिद्धान्तसे यहभी भाव निकलता 


राज्यको सामू- 
हिक स्वायं पूरा 
करनेक्ला काम 
करना चाहिए 


समानता त्था 


है कि राज्यको न्याय तथा समानता अधि निय- सायक न्यिम। 
मोका ख्यालकरके ही कर लेना चादहिए। क्योंकि | 


राज्य सामाजिक खाथेकों संगठित रूपसे पूरा 
करनेके लिए बाधित है । अतः उसको पटेसा काम 
न करना चाहिए जिससे व्यक्तियाँमे अ्रसमानता 
उत्पन्न हो और व्यक्तियोपर अ्रन्याय हो । 
सारांश यह है कि व्यक्तियांसे उनकी सापेत्षिक 
शक्तियोक्रे अनुसार राज्य-कर लिया जाना 
, चाहिए#। 


# आाडम रचित “फाश्नान्त? (१८६६८) पृष्ठ २९७-३०२ 
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४ राज्यकर-शाक्तिका वर्गीकरण 

इस प्रकरणके लिखनेका मुख्य तात्पय यह है 
कि किसी तरीकेसे राज्य-करके स्वरूपको बिल्कुल 
स्पष्ट किया जा सके। प्रत्येक राज्यके पास करीय 
शक्ति (८५४४९ 7०छ८7/) है जिसके अनुसार 
यह प्रजासे जबद॑स्ती धन ले सकता है। प्रश्न 
उपस्थित होता है कि राज्यको करीय शक्ति किसने 
वी ? नियामक शासक तथा निर्णायक विभागमे 
कौन सा विभाग है जो राज्यको करीय शक्ति देता 
है। कौनसा विभाग इस शक्तिकों काममें लाता 
है। प्रतिनिधितन्त्र तथा आर्थिक खराज्यबाले 
उत्तरदायी राज्यों करीय शक्तिका मुख्य स्रोत 
नियामक सभा है । राज्य-करोंको नियमपूर्ण्क 
ठहराना आ्रावश्यक है, ओर यह काम नियामक 
सभाका है | इस प्रकार करीय शक्ति भी श्राजकल 
नियामक सभाश्रोके पास है । वही इस शक्तिको 
शासकोको प्रतिवष देतो है। इंग्लिस्तानका राज- 
नेतिक इतिहास इसी बातका साक्षी है कि किस 
प्रकार जनताने राजकीय शक्तिका मदेन किया 
ओर करीय शक्तिको अपने हाथमे ले लिया। भारत- 
वर्षमे करीय शक्ति भारतीय जनताके पास नहीं 
है । सरकारी शासक भारीसे भारी कर जनता 
पर खगा सकते हैं, परन्तु भारतीयोंको वह 
कर सहना दी पड़ेगा। चाहे देश सभ्य हो ओर 
चाहे अझसभ्य, करोय शक्तिका जनताके पास 
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होना ही आवश्यक है। इसीको दूसरे शब्दामे 
इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि आर्थिक 
खराज्यका प्राप्त करना जनताका जन्‍्मसिद्ध 
कतेव्य है। बिना आर्थिक खराज्यके किसी प्रकार- 
की भी आर्थिक उन्नति संभव नहीं है। राजाको 
कर लगानेमे खतन्‍्त्रता देना एक प्रकारसे असभ्य- 
ताका चिन्ह है। करोीय शक्तिको शासक तथा 
नियामक शक्तिसे उत्कृष्ट नही कहा जा सकता हे | 
यही कारण है कि करीय शक्ति किसी भी समय- 
में नियम तथा शासनकी उपेक्षा नहीं कर सकती 
है। करोय शक्तिके विषयमें दो प्रश्न उठते हैं 
जिनका दे देना आवश्यक प्रतीत होता है । 


(क) करीय शक्तिका प्रयोग किस प्रकार किया 
जाता है? 


(व) करीय शक्तिके प्रयोगकी कौन कौन सी 
परिमितियाँ है ? 


( के ) करीय शाक्तिका प्रयोग किस प्रकार किया 
जाता है ? 


कराय शक्तिके 
बिबयमें टो प्रश्न 


करीय शक्तिका मुख्य स्रोत जन समाज या ,करीय शक्तिकी 
नियामक सभा है, इसपर प्रकाश डाला जा चुका है। भ्रप्ति ओर उस- 
करीय शक्तिका प्रयोग किस प्रकार होना चाहिए *' *ट्वारा 


अब इसोपर कुछ प्रकाश डाला जायगा। आज 
१४७ 


इनक प्रनुच्ित 
उपयागसे जन- 
लाको भ्रयकर 
नुकसान पहुं- 
खत हे 


राष्ट्रीय आयवब्यय 


कल शासकसभाएँ जनतासे करीय शक्तिको प्राप्त 
करके पान्तीय राष्ट्रीय तथा नागरिक शासक 
सभाभोमे करीय शक्तिको बाँट देती हैं। साथ ही 
उनको इस बातसे भी सूचित करती हैं कि वह 
इस शक्तिको राजकीय काय्योंके लिए घन प्राप्त 
करनेके श्रतिरिक्त अन्य किसी भी कार्यके लिए 
काममें नहीं ला सकतो हैं। यह क्यों ? यह इस 
लिए कि करीय शक्ति वह एक महाशक्ति है जिस- 
के द्वारा जनताको भयंकर लुकसान पहुँच सकता 
है। इसी विचारसे जज कूलेने यह बात कही थी 
कि राजकीय आवश्यकताओंकों पूरा फरनेके 
लिए राज्यको करीय शक्ति जनताने दी है। यदि 
इस शक्तिको वह किखी अश्रन्य मतलबके लिए 
काममें लाता है तो उस शक्तिका दुरुपयोग करता 
है और जनताके अ्रधिकारोंको कुचलता है # । 
यहां एक और बात न भूलनी चाहिए कि राज्य 
अनताद्वारा प्राप्त करीय शक्तियाँके अनुसार ही 
करीय शक्तिको काममें ला सकता है । राज्य-बाघक 
सामुद्रिक कर! अन्य शक्तियोंके अनुसार लगा 
सकता है और इस प्रकार राज्य नियमोके अलु लार 
भी चल सकता है | परन्तु इसमें सन्देह भी नहीं 
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शव 


अप्रत्यक्ष आय तथा राज्य कर 


कि यदि राज्यको करोय शक्ति रूपी एक ही शक्ति 
मिली हो ओर वह इस दशामें बाघक सामु 
द्विक करका प्रयोग करे तो वह जनताके प्रति 
अपराधी ठहर सकता हे | 


करीय शक्तिका प्रयोग क्रते समय राज्यकों जनता ला+ 
दा बातोंका ध्यान रखना चाहिए। एक तो यह भोरकरीयशफि 
कि जहॉतक हो सके वह करीय शक्तिका /7 
प्रयोग इस प्रकार करे जिससे जनताको क्मस कम 
जुपसान पहुँचे ओर अधिक्से श्रधिक लाभ 
पहुँच । दुसरे यह कि क्रीय शक्ति तथा कराय शक्ति 
क्रीय शक्तिके प्रयोगमें क्या भेद है। क्योकि अऑरउसक 4 
शक्तिका प्रयोग बीसो मतलबसे किया जा सकता गम नाक 
दे । पुलिस विभागवाले नागरिक प्रबन्ध करने 
वाले तथा व्यापारका नियन्त्रण करनेवाले खास 
खास घुराइयोकों रोकनेके लिए इसका प्रयोग 
कर सकते है परन्तु दल समय उस करका करीय 
शक्तिसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं हो खकता 
क्योकि उस करका खरूप एक दरण्डका स्वरूप दे 
न कि राज्य करका | सराश यह है कि करीय 
शक्ति वह शक्ति हैं जिसके द्वारा राष्ट्रीय कार्योके 
लिए राज्य करद्वारा धन प्राप्त कर सके। और 
इसी प्रकार करीय शक्तिका प्रयोग वह प्रयौग है 
जिसके द्वारा भिन्न भिन्न कार्योंके करनेमे राज्य 
सहायता प्राप्त कर सके । 


१४<& 


यउरीय श क्तिके 
ग्रयोगको पाँच 
प्ररेमिनियाँ 


मय शक्ति 
सा यहई परे 
मत सर्दी ने 


गएरिन्थितियाक 
अनुसार कर 
के प्रयोग करना 
आइिए 


राष्ट्रीय आग्रव्यय 


(ख) करीय शक्तिके प्रयोगकी कौन कौनसी 
परिमितियों हैं ? 


इस शअश्ञका उत्तर देते समय करीय शक्ति तथा 
करीय शक्तिके प्रयोगमें क्या भेद है इसको सदा 
ही सन्मुख रखना चाहिए। सम्पत्ति शास्त्रश्ञौंके 
विचारमें करोय शक्तिके प्रयोगकी निम्नलिखित 
५ परिमितियाँ हैं ? 


( १) करीय शक्तिका स्त्रोत नियामक सभा 
है। उसीमें राष्ट्रको प्रभुत्व शक्ति है श्रतः प्रभुन्व 
शक्तिके सदश ही करीय शक्तिको स्वतः कोई भी 
परिमिति नहीं दै। युद्ध तथा शान्तिके समयमें 
राज्यकी खिरताके लिए यह अ्रत्यन्त आवश्यक भी 
है। इस दशामें करीय शक्तिके प्रयोगमें ही परिमि- 
तिया लगायी जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो 
यह है कि करीय शक्तिकरा प्रयोग कौन करता है ? 
ध्रान्तीय राज्य राष्ट्रीय राज्य तथा नागरिक राज्यो- 
मेंसे किसके पास कितनी करीय शक्ति है? ओर 
वह उसको किस प्रकार काममें लाते है ? इसपर 
विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योकि यह राज्य 
नही है । यद्द तो मुख्य राज्यकी एक शाखा है 
अतः दनको करीय शक्तिक्रे प्रयोगमं बाधित करना 
ही चाहिए | किसको कितना बाधित किया जाय 
इसका सिन्न भिन्न सामाजिक परिस्थितियांसे 


१५० 


अग्रत्यच्षा आय तथा राज्य-कर 


सम्बन्ध है भतः इसको यहाँ छोड़ देना ही 
उचित है । 


(२) करीय शक्तिके द्वारा राष्ट्रीय कार्योके 
लिए ही घन प्राप्त करना चाहिए । कौनसा काये 
राष्ट्रीय है ओर कौनसा नहीं, यद्यपि इसका निर्येय 
एक मात्र नियामक सभाके हाथ में हे तोभी विशेष 
विशेष स्थानोपर न्यायालय अपना मत प्रगयट कर 
सकते हैं। फ्यौो कि बहुत बार नियामक सभाओको 
ख्याल नहीं रहता और वह गरती कर जाती हैं । 
पसी दशामें राजकीय यंत्रको उत्तमतापूर्वक चलने- 
के लिए स्यायालयका हाथ बटोना श्रावश्यक है। 
सारांश यह दे कि साधारण जनोके सम्मिलित या 
संगठित स्वार्थकों सन्मुख रखकर ही करीय शक्ति- 
का प्रयोग होना चाहिए.। यदि किसी स्थानपर 
नियामक सभा अपना नियम भग करती हो तो 
न्यायालय विभागका कत्तव्य हे कि उसको वहाँ 
सहायता पहुँचावे | 


(३ ) करीय शक्तिक्े प्रयोगमें उपराज्योकी 
शक्ति परिमित होनी चाहिए, इसपर लिखा जा 
चुका है। उपराज्योके राष्ट्रीय निएंय तथा राष्ट्रीय 
कार्य भी परिमित होने चाहिए ओर उनको उन 
कार्योके लिए परिमित धन लेनेकी ही श्राज्ञा होनी 
चाहिए । यह इसी लिए कि सभी राष्ट्रीय कार्योकों 
आवश्यकतानुसार घन मिल सके | 


१५१ 


राष्ट्रीय कायाके 
लिए ही करीय 
शक्तिका ध्योग 
होना चाहिए 


न्वयालयका रा- 
ड्रोय कायाने 
सहायक बनना 


उपर, योकी 
करीय शक्तिके 
प्रयोगका अधि- 
कार 


नागरिकोंकी 
स्वत्तत्रता नष्ट 
न ब्श 


ते बग प्रजणपतन्र 
थे स य+द्वार 
प्र कोशन न 
ले चल जपमक 


बिदगा र ज्य 
के कर दना ना 
गग्क शा के 

तन्य नहीं है 


राष्ट्रीय आयव्यय 


(४ ) इस हृदतक करीय शक्तिका प्रयोग 
कभी नहीं किया जा सकता जिससे नागरिकों 
की खतनन्‍्त्रता तथा अधिकार पददलित हो 
जाँय । राष्ट्र्मरू शासन पद्धतिवाले देशोके लिए 
यह नियम श्रत्यन्त आ्रावश्यक है। फ्योंकि बहुधा 
एक राष्ट्र दूसरे राज़्के नागरिकपर ऐस[ कर लगा 
देता है जिससे उसकी स्वतन्त्रता नष्ट होजाती 
है। अत यह आवश्यक हे ऊ्लि मुख्य रायय गाप्ीय 
राज्यौको करीय शक्ति उसी हृदतकफ द जिस हदृद्‌ 
तक वह दूसरे राफ्शके नागरिकोपर अत्याचार न 
कर सके । 


(५ ) पुराने प्रणपषया या सम्यवद्दारपत्रोकी 
शर्ताको कुचलने वाल राज्य कर अनुबचिन है। 
करीय शक्तिका प्रयोग वहॉतक ही ठीक है जहाँ 
तक वह उन शर्तोकी न तोड # । 

५४-राज्य-कर देनेका क्तेब्य ! 
नागरिकोका ऊत्तव्य है कि वह अपने राज्यको 
कर दें। अपने राज्यको! यह शब्द्‌ इसलिए कहा 
कि विदेशीय राज्यको करदेना नागरिकोका कत्तंव्य 
नहीं है । जो राप्य श्राजजल दूसरी जातिपर कर 
लगाकर अपनी जातिका खर्चा चलाते है वे अच्छे 


नहीं समभे जाते । क्योंकि ऐसा करना महापाप 
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श्र 


सप्रस्यक्ष आय तथा राज्य कर 


है। इसी प्रकार किसी जातिकी करीय शक्ति तथा 
प्रभुत्व शक्तिको अपने हाथमे ले लेनेका किसी भी 
जातिको यल्ल न करना चाहिए | जो राप्य कर द्‌, 
उन्हींके प्रतिनिधियोंके ढ्वारा राज्य करका निय 
न्त्जण होना चाहिए। आर्थिक स्वराज्यका भोग 
वरना नागरिकोंका जन्मसिद्ध ग्रधिकार है। इस 
अधिकारको छीननेका नाम ही श्रत्याचार है। 
क्योंकि किसी जातिके लिए इससे बढ़कर दासता 
ओर क्या हो सकती है कि उसको अपनी आयके 
खर्च करनेका भी श्रधिकार न प्राप्त हो | 


नागरिकौका कर दान सम्बन्धी अधिकार उस 
समय करे एक भमेलोको उत्पन्न करता हे जब 
एक नागरिक अपने देशको छोडक्र किसी दूसरे 
देशमें रहता हो | जोकि एक ओर जहाॉ वह बिल 
कुल ही करसे भुक्त हो सकता है वहा दसरी ओर 
उसपर हविग॒ण कर भी लग सकता है। इस प्रश्नपर 
विचार करनेके लिए इसे दो भागोमे विभक्त करना 
झन्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है । 


( के) नागरिकके विदेश रहनेके कारण 
कठिनता । 

( ख ) नागरिकके विदेशम व्यापारीय तथा 
व्यावसायिक कार्योके होनेके कारण कठिनता । 

अब इनमेंसे एक एकपर पृथक पृथक तौरपर 
बिचार किया जाता है| 


रपरे 


रा य कर देन॑ 
वालोक प्रति 
निधियोंकी ही 
राज्य करका 
प्रबध. मरन 
चाहिए 


अथक स्वर 
ज्य छीनन 
अयाच र हे 


प्र*श निव से 
तथा पूय छर 
के सम 3 


द्विगुण परकी 
सभावन 


नागरिकका 
ववराष््रसे नि- 
चस तथा रा 
ये कर 


र्खट्रमें निया 
नतथाराज्य 
क्र्‌ 


राष्ट्रीय आयव्यय 


(क ) नागरिकके विदेशमें रहनेके कारण 
कठिनवा--- 


यह कठिनता तीन प्रकारसे उत्पन्न होती हे । 


(१) पक नागरिक अपने ही राष्ट्रम रहते 
हुए व्यापार तथा व्यवसाय करता है ओर वहाँसे 
ही सम्पूर्ण आय प्राप्त करता है। इस दशामें विचार- 
के अन्दर कुछ भो भमेला नहीं पड़ता । क्यांकि 
उसको अपने राष्ट्रको सम्पूर्ण पोरुपेय कर (परस- 
नल टैक्स) तथा सम्पत्तिकर देना चाहिए। यदि वह 
अपने आपको क्रठ बोलकर इन करोंसे बचा लेता 
है तो इसमें किसी भी कर प्रणालीका दोष नहीं 
कहा जा सकता । 


(२) कोई नागरिक यदि परराष्ट्रमे रहता 
हो तो उसपर सम्पत्ति कर वहाँ द्वी लगेगा जहाँ 
कि उसकी सम्पत्ति हैे। ओर उसपर पौरुषेय कर 
वहाँ ही लगेगा जहाँ वह स्वयं रहता है। यह साबे- 
भौम नियम नहीं है, इसके अ्रपवाद भी हैं। यह 
होते हुए भी प्रायः यही नियम है कि जिस राष्ट्रमे 
उसकी भोमिक सम्पत्ति हो उसका कर उसी 
राष्ट्रको देना पड़ता है। इसी प्रकार जिस गएटमें 
किसी कम्पनी या व्यवसायके अन्दर उसका धन 
लगा दो उस घनपर राज्य-कर उद्ची राष्ट्रको देना 
पड़ता है । 


शप४ 


अग्रत्यक्ष आय वथा राज्य-कर । 


(३ ) यदि कोई परराष्ट्रीय किसी राष्ट्रके राज- 
कीय कार्योसे लाभ उठावे तो उसे उसोीको कर- 
देना चाहिए जिससे कि उसको लाभ मिलता हो। 
दृष्टान्त तौरपर यदि किसी आऑग्लका भारतमे 
मुकह मा हो तो उसको न्यायालयकी फीस तथा 
स्टाम्प आ्रदिका कर भारतीय रा|ज्यको ही देना 
चाहिए | इसी प्रकार यदि किसी श्लॉग्लको किसी 
ऑग्लकी भारतीय सम्पत्तिपर (म्॒त्युके कारण ) 
हवत्व मिले तो उसपर जायदादप्राप्तिकर न 
लगाना चाहिए । क्योकि भारतमें ऐसा नहीं हे । 


(ख ) नागरिकक विदेशम व्यापारीय तथा व्याव 
सायिक कायाक हाोनके कारण कठिनता--- 


आजकल व्यक्तियाके व्यापारीय तथा व्यायसा 
यिक सम्बन्ध दूर दृरतक फेले हुए हैं । व्यवसायों 
तथा बाजारोंके अ्रन्तजोतीय होगके कारण ही यह 
घटना उन्पन्न हुई है। श्रमरीका राष्ट्रत्मक प्रति- 
निधितन्त्र राज्य है। शअ्रतः एक ही कम्पनीकी रेल 
कई एक रियासतामे पार होती है। यदि अमरीका- 
का आर्थिक प्रबन्ध ठीक न हो ओर सम्पूर्ण रिया- 
सतोके लिए कुछ एक विषयोमे कर सम्बन्धी नियम 
एक सदश न हो तो परिणाम इसका यह होगा कि 
कहीं तो ऐेसी कम्पनियोंके का्मोपर बिलकुल ही 
कर न होगा श्रौर कहीं दूना कर लग जायगा | 


१५५ 


जिस राज्यम 

जोव्यक्तिल 

भे उठानश् दे 

उसे उसी रा5 

का राधह्य कर 

दना चढ़ि 
श 


| चूक के 

अन्य र तज ते 

था अन्तर ? 
नंय 


राष्ट्रीय आयब्यय 


वीमाकम्पनी, बक तथा अन्य ऐसी समितियों 
के मामलेमें उपरिलिखित दी कमेले आकर पडते 
हैं। इस विषयपर हम 'समिति तथा कम्पनी 
कर! के प्रकरणमें ही प्रकाश डालेंगे। अत डसको 
हम यहाँ छोड देना उचित समभते हैं # । 


६-राज्य-कर-सुक्त हानेका सिद्धान्त 


करे झाजकल राज्य करसे वेयक्तिक प्रतिष्टाके 
पर समानरू करण कोई भी मुक्त नहीं किया जाता । गाज्य 
पसः लगना करका सबपर समान तोरपर लगना अश्रत्यन्« 
जोक आवश्यक है । फेवल निम्नलिखित तीन ही अरव 
7 ज्य-करमे मुक्त स्थाएँ है जिनमें कोई नागरिक राज्य करसे मुक्त 
४ नेक कारण किया जा सकता है। 


राष््या अपने (१) राष्ट्र अपने ऊपर आय कर नहीं लगाता दे। 

ऊपर राय सम्पूर्ण राष्ट्रीय व्यवसाय तथा सम्पत्ति राज्य 

7 नतााना इरसेमुक्त हे। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि 

राजकोय सेव. राजकीय सेवकोौकी तनखाहोपर भी आय कर न 

को पर राज्य क्लगमा चांहिए क्योंकि राजकीय सेवक अपने घरलू 

के खर्चोके लिए तनखाद लेते है । उनकी तनखाहका 
राष्ट्रीय कार्यके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है अत 
डसपर राज्य-कर लगना आवश्यक ही है। 


# ग्राइ्मरचित फाश्नास १८४८ १ ३१२-३१६ 
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अप्रत्यक्ष आय तथा राज्य-कर 


जब कोई राष्ट्रीय व्यवसाय वैयक्तिक ब्यवलाय- 
का मुकाबला करने लगता है उस समय कठिनता 
उपश्थित हो जाती है। क्योंकि राष्ट्रीय व्यवसाय 
राज्य करसे मुक्त होता है जब कि वैयक्तिक 
व्यवसायके साथ यह बात नहीं होती । ठीक 
परन्तु यहां पर यद न भूलना चाहिए कि आज- 
कल सभ्य देशोमे प्रतिनिधितन्त्र राज्य है। ऐसे 
राज्य अपने हितको पीछे देखत हैं और नागरिकों 
के हितको पहले देखते हे अत ऐसे देशोके 
वेयक्तिक व्यवसायोका राष्ट्रीय व्यवसायोसे डरना 
फजूल दे इसमे सन्देह भा नहीं है कि भारतोयों 
को इस मामलेमे बहुत ही तकलीफ है। भारतीय 
राज्य श्रॉग्ल जनताका उत्तरदायी है श्रत उसको 
भारतीय जनताफे हितका बहुत कम ख्याल है। 
परिणाम इसका यह है कि दूसरी जातियोके हितके 
लिए हमे दिनपर दिन व्यावसायिक कामोको 
छीडकर फषिमे जाना पड रहा है। हमारी दरि 
द्ृताका भी एक मात्र यही कारण है। 

(२) शिक्षा धर्म तथा राष्ट्रीय कार्योम॑ लगी 
भूमि तथा मकान झआादिपर राज्य कर न लगना 
चाहिए । ब्योंकि यह कार्य भी एक प्रकार से 
राष्ट्रीय काय ही दे। सारांश यद है कि जिन जिन 
राष्ट्रीय कार्योके करनेमें जनता राज्यको सहदा- 
थयता पहुँचाए उन उन कार्योपर राज्य-कर न 
खगना चाहिए । 
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राशंय ब्यव 
सायवा बन्य 
किक वन्‍्यव 
सायोंने स्पा 


उत्तदयौ रा 
यप्रता हत 

को सामने र 

खडऊ 


भारताथ + ता 
थे श्र 


2 लू 7 ये 
तया « रनो 
योकी ?रिद्र ता 


शिला बमत 
था राष्टीय व 
यामे ले] भू 


मि तथा से 
क्वानपर राज्य 


कर न लगना 
चाहिए 


राष्ट्रीय श्रायव्यय 


“मजे (३) राज्य को कर इस प्रकार लगाना चाहिए 
क्ततथा र 
हि जिससे जनताकी भी उत्पादक शक्ति नष्ट न हो । 


मासतर्म मलय भारतमें भूमिपर राग्यने इस हृदतक लगान 

जारीका श्र 4 बढ़ा दिया है कि भूमिकी उत्पादक शक्ति दिन 
पर दिन नष्ट होनी जाती है और किसान द्रिठ 
होते जा रहे हे। १६३६ का ३३६ प्रति शतक व्याव 
सायिक कर सी इसी प्रकारका है। इससे जनता 
की व्यावसायिक शक्ति नष्ट हो रही है श्रोर सारत 
वासी पिदेशी कारखानोंसे मुकाबला करनमें 
अशक्त हो गयेह । 


# हनरोी काटर आडम रचित दिसाइन्स आ्राफ फ़श्नास (१-१८) 
२२१६ ३०। वी०न० काये रचित श्टियन इकानमो परिच्छेद । आर 
सी दत्त लिखित फमिस श्स शगरिट्या और इणिडिया अण्डर अली 
डिटिश सरल 
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_. 
द्वितीय परिच्छेद । 
राज्य-करके नियम 

(॥क्6€ ट्ख्यातता 0 8६४900॥) 


१-समानता 


सपत्ति शास्रम आदमस्मिथके राज्य कर आवमस्मियक्रे 
सम्बन्धी चार नियम शअ्रति प्रसिद्ध है * | उनको राज्य करस 
पूर्ण तीरपर समभ लेनेपर शासकोंका राय्य कर तचार शिमय 
सम्बन्धी- सुधारोके करनेमे बड़ी भारी सहायता 
पहुँच सकती है। उसके समानता सम्बन्धी नियममे 
बहुतस कर सम्बन्धी सिद्धान्तोका बीज है। उन 
सिद्धान्ताको प्रकट करनेसे पूर्व उसका करपा 


# गाय कर निभयौका पता लगना अति अयश्यक *॑ कग 
भय न षयाक चाय्स क के सं्घोवन्तर्म बी भारा उहायता 
पहय सवती ई। खुल्ली का यट तथा विलने प्र यक्ष तारपर रा थ 
कर+ वयशंका न दते हुए भो विचार करत ससय उन नियम कक 
अप्रत्यक्षरुपर प्रगेश किया। महाशय जबन ( ए७७:।७० ) _त 7 
(33 ५ ) तथा बरी ( ५ ८ा्तय ) ने शु शुरुम राज्यनक के नयमाक 
प्रक श क्‍्या वा। अनन्तर महाशय आदम स्मियने र न्यू करके 
नियमफ पृणता दी। बर्तसे सपति शास््रणोके विचारों ध्यत्मस्मिय 
ने रा य करक॑ नियमोको मोरियो रि व्यूमा टसे और बहत क विचएुस 
ट्रगोसि लिया हैं । 

इग्लिश इन्डस्टी एण”ट कामस ४३१ । सी एफ वेस्वल 
पण्लिक फ्राशनान्स २ (१६१७) पृष्ठ ४११---४१ ३ 


१५७ 
११ 


ऋादसस्मिथका 
समानता स 
«थीर!ज्य कर 
का नियम 


>.प्रग्यक्ष करका 
ऊसमान होना 


राष्ट्रीय आयब्यय शास्त्र 


समानता सम्षन्धी नियम दे देना आवश्यक प्रतीत 
होता है । आदमस्मिथका कथन है किः-- 

“प्रत्येक राष्ट्ओे जनसमाजको अपने राज्य- 
की खसहा यताके लिए श्रपनी अपनी सापेक्षिक 
योग्यताके अनुपातलसे यथासंभव यथाशक्ति अब- 
श्यमेव राज्य-कर देना चाहिए। अर्थात्‌ उस 
आमदनीके अनुपातसे उनको राज्य फर देना 
चाहिए जो कि राष्ट्रीय लरक्तण॒के प्राप्त होनेसे उन 
को पृथक प्थक तारपर प्राप्त होती ह। राज्यको 
अपनो प्रजापर उल्ली प्रकार खर्चा करना पडता 
है जिस प्रकार कि एक तालु फेदा रको अपने असा- 
मियोपर । इस विचारक्रममं गड़बड़ पड़ते द्वी 
राज्य-कर की समानता था असमानता नष्ट हा 
जाती है । लगान भ्ृत्ति तथा लाभमेंसे किसी 
एकपर लगा हुश्ा राज्य-कर अवश्य ही अलमान 
होगा यदि वह श्रन्याॉपर न पड़ेगा? | # 

इस उपरि लिखित सूतसे र/ज्य-करके बहुत 
से सिद्धान्त निकलते हैं जो इस प्रकार दिखाये 
जा सकते हैं । 

(क) कि 

समनता तथा राजकाय प्रसुत्वच । 

झादम स्मिथके उपरिलिखित समानता सूजमें 
'ब्रत्येक राष्ट्रके जन समाजको अवश्यमेष राज्य-कर 


# भादमस्थिमका वलय आब नेशन किकल्सन रूस प्रिन्सिपर्स 
आादू प्रलिटिकल दब का नयी भाग ३ । 
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राज्य करके नियम 


देना चाहिए! यह शब्द ध्यान योग्य है | क्योंकि इस 
से दो बाते प्रगट होती है। एक तो यह कि राज्य 

कर देना प्रजाका कत्तंव्य है और यदि प्रजा अ्रपना 
कर्सब्य पालन न करे तो दूसरे यद कि राज्य प्रजाको 
झपने कर्तव्य पालनके लिए बाधित कर सकता 
है आर उससे याधित तॉरपर कर ले सकता दे | 
राज्य अपने इस अधिकारका दुरुपयोग भी कर 
चुके हैं | उन्होने केवल अपरी शक्ति को दिखानेके 
लिये ही कर लगाये जब कि उस करके प्राप्त करने 
फा खर्च भी उस करस् न प्राप्त होता था | ३ग्लैगड 
ने अमेरिकन यस्तियोपर इस प्रकारका श्रधिकार 
प्रगट किया था । परिणाम इसका यह हुआ कि 
१८२ १से १८२७वि० तक दोनों देशोमे भयकर लडाई 
हुई और अमेरिका सखतन्‍त्र हो गया। आजकल 
सभी सभ्य देशोकी प्रजाश्रन राज्य षर लगान 
का श्रधिकार राज्यसे छीनकर अपने हाथम कर 
लिया है। उपरिलिखित शब्दोपर ध्यान देनेस 
पता लगेगा कि उसमे इस बातका कहींपर 
इशारा नहीं है कि राज्य करकी मात्रा कौन निश्चित 
करे। इसमें सन्देह भी नहीं हे कि यथा सभव 
यथा शक्ति अधघश्यमेव कर देना चाहिये! इसमें 
यथा शक्ति तथा यथा सभव शब्द! यह सूचित 
करते हैं कि कशर्की मात्नाको नियत करना प्रञाके 
ही हाथ होना चाहिए। वह जितनी करकी 
आजा देनेमे ह्पमो शक्ति समझे उतना ही कर 


श्र 


र ज्य कर देना 


पका कर 


ये 


र॒य कर देने 


द 


बाधित है 


यथ]«२+ १ 
ययाशत्ति अब 
अ्यमेव कर ?ेना 


हि 


ह्ए 


आधिक स्व 
राज्य तथ 
राज्य कर 


आधथक स्वर 
ज्य होते हु २ + 
गाज्य कर ध्य 
न्ययय युक्त 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


दें। श्र्थात्‌ जनताको आध्िक स्वराज्य प्राप्त होना 
चाहिए। यूरपमे इंग्लैरड फ्रान्स जर्मनी स्विट- 
जरलैण्ड आदि सभी देशोको आर्थिक स्वराज्य 
प्राप्त है। ऐसी दशामें भारतकों भी आर्थिक 
स्व॒राज्य प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिए । 
श्रार्थिक स्व॒राज्य मिलते ही संपूर्ण राज्य-कर 
न्याययुक्त हो जात हैं यह कहना कटिन है। इंग्लेण्ड- 
को आशिक स्वराज्य मिले बहुत समय हो गया 
तो भो श्रभीतक वहां राज्य-कर प्र॒रण न्यायपर 
आश्रित नहीं है। यह क्यो ? यह इसी लिए कि 
इग्लेर्डकी प्रतिनिधि सभामे भिन्न भिन्न स्थानोंके 
विचारसे प्रतिनिधि आते हैं न कि पुरुषोंके 
विचारसे | आयर्लेएडके उतने प्रतिनिधि नहीं 
हैं जितने होने चादिण। जो देश राजधानीसे 
जितने अधिक दूर हो उनके उतने ही अधिक प्रति- 
निधि होने चाहिए। इस प्रक्कार भारतकों आगर्ल 
प्रतिनिधि सभामें सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने- 
चाहिए । परन्तु भारत को अ्भीतक यह सोभाग्य 
प्राप्त नहीं है। प्रतिनिधिद्वारा राज्य-कर निय- 
न्त्णके सदश ही एक और बात है जिससे राज्य 
को प्रधुत्वशक्तिको कम किया गया है। मकुलक 
०००)]०००) की सम्मति है कि राज्य या प्रति- 
निधिसभाको वेही कर लेने चाहिए जो सुगमतासे 
लगाये और एकजित किये जा सक | यह एक ऐसा 
स्वाभायिक नियम है जिससे प्रायः सभी सहमत 
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हैं। इसी प्रकार सभी विचारक यह मानते हैं कि 
राख्यकों वे ही कर लगाने चाहिए जिससे प्रजाको 
अधिकसे अधिक लाभ पहुँचे । भारतमें यद बात भी 
नहीं है। दूसरे देशोके हितको ध्यानमें रखकरके भार 
तीय राज्य भारतीयोौपर कर लगता है। विक्रमी 
/&३६& में ३१ प्रति शतक व्यवसायिक कर जो भार 
तीय कारखानोपर लगाया गया था उसका मुख्य 
कारण यही था कि वह आंग्ल व्यवसायोका मुका- 
बला न कर सके | इसी प्रकार की घटनाएँ यह 
सूचित करती हैं कि भारत को आ्िक स्वराषस्य ,<मस्मियके 
की कितनी ज़रूरत है । आदमस्मिथर् उपरित्ति- याशक्ति शब्द 
खित सूत्रके 'यथाशक्ति' शब्दपर बड़ा भारी विवाद उदाद 
है । जातीय विचारसे जिस प्रकार उससे आर्थिक 
स्वराज्य निकलता है उस्री प्रकार वेयक्तिक 
विचारस उससे यह निकलता है कि अपनी अपनी 
आयके अज्ुसार व्यक्तियाका राज्य-कर देना 
चाहिए | यह कहांतक स्वीकरणीय हे श्रब इसपर 
प्रकाश डाला जावेगा | # 
( जा) 
समानता तथा स्वा्थ त्याग सिद्धान्त 

करकी समानता सूतञ्रम 'यथाशक्ति' शब्द ध्यान “वरक्तिश 
देने योग्य हैं। यथा-शक्ति शम्दका क्या तास्पये है? | 
क्या इसका यह अर्थ हे कि करदको।जो मानसिक 

# निकत्मन रचित “प्रिन्सिपल्स आफ पोलिटिकल श्कानभा नाग 
है, (१४८८) पृष्ट २६७--र ६८ । 


व्याव त्ायिक कर 





श्ध्रे 


क्या साना|स्क 
कष्ट सम्प्स्ति 
शथा श्रयश 

क्तिके मापक हैं 


स्थाथ थे ग से 
कून्त जा है । छा 
क्तासद्वर 


रक्ति शब्द +ा 
ठठपकुय 


मबा राय मल 


राष्ट्रीय आयव्यय शाल्य 


कष्ट होता है उसके विचारसे अथवा करद्की संपत्ति 
तथा आय प्राप्त करनेकी शक्तिके विचारसेऋर लेना 
चाहिये ? इस प्रकार शक्ति शब्दके भन्तरीय 
तथा वाह्म शअर्थमं कोनसा अर्थ ठीक है । प्रथम 
अथेके अनुसार स्वार्थ त्याग सिद्धान्त और द्वितीय 
अर्थके अनुसार शक्ति सिद्धान्त गि4200ए धा९0- 
7५) निकलता हे। इस प्रकरणमें स्वाथत्याग 
सिद्धान्त पर ही प्रकाश डाला जायगा ! 


() शक्ति शब्द का अन्तरीय अथे | 


यथा शक्ति शब्दका अन्‍्तरीय श्रथं लेते 
हुए महाशय मिल कहते हैं कि ' राजनीतिका 
मुख्य आधार जब हम करकी समानता रखते 
है तो उसका यह मतलब हाता है कि राज्य 
ख्चोंको संभालनेके लिए प्रजापर इस मात्रामें 
में कर लगाये जिसके देनेमे प्रत्येक व्यक्तिका 
समान कष्ट हो? परन्तु मिल महाशयका यह 
अथ हमको स्वीकृत नहीं दे। क्योंकि ऐसा कोई 
भी कर नहीं हो सकता जिसके विषयमे यह कहा 
जा सके कि उससे संपूर्ण व्यक्तियोंकोी एक सडश 
कष्ट होता है। कष्टकों केसे मापा जाय? क्या 
प्रत्येक व्यक्तिपरर सम्यम कर _ लगानेसे सबको 
समान कष्ट होगा? क्‍या दरिद्र तथा श्रनाव्य 
खमान कर राशिसे एक सदरश कष्ट उठायेंगे ! 
यदि एक लखपतिपर दस रुपया कर लगा दिया 
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जाय ओर इसी प्रकार यदि एक दस रुपये महीने 

की आमदनीयवाले मजदूरपर भी दस रुपया कर 

खगा दिया जाय तो क्या दोनोको समान कष्ट 

पहुँचेगा ? कभी नहीं। क्योंकि जहां प्रथमका 

झत्यन्त कम उपयोगी धन राज्य करमे जायगा वहां 

दूसरेका जोवनोपयोगी धन राज्य करमे जायगा। 

इस दशामें दोनोंका कष्ट समान केसे हो सकता 

है? सारांश यह है कि समन कर राशि तभी 

किसी हद्तक समान कष्ठ उत्पन्न कर सकती समान कर तथ 
हे जब कि सबके पास धन समान हो । छिसी मान पत 
हृददतक शब्द यहां इसी लिए कहा है कि व्यक्तियों 

में खुख दुःखके अनुभव करनेकी मात्रा भिन्न भिन्न 

होती है । एक ही सदश धन होते हुए ओर एक 

ही। खटश घन करमे देते हुए प्रत्येक व्यक्तिमे सुख 

दु खकी मात्रा भिन्न भिन्न हो ता हैं। कृपण को 

अधिक कष्ट ओर उदारकों बहुत ही कम कष्ट 

होता है |# 


( के ) आवश्यक आयका परित्याग | 


इन संपूर्ण बातोंका विचार कर बहुतसे 
बिचारकोंने यह कहा है कि जीवनोपयोगी झाव- जौवनोबयोगो 
श्यकता मात्र जिस आयसे पूर्ण होती हो उस आय- भायको छोड़ 


पर राज्य-कर न लगना चाहिए। प्रश्नतों यह है हक कगना * 
जन तप अल न्‍्- चाहिए 
>प!९005५00 0?792763 0 ९0!70708 ऊ्ी०0४6प्रा पर 
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कि यह कैसे जाना जाय कि कितनी आय जोवनोप- 
योगी है और कितनी श्राय जीवनपयोगी नहीं है ? 
महाशय आदम स्मिथकी सम्मतिम उदच्चनतिशील 
जन समाजमें यह प्रायः होता है कि अनावश्यक 
आय समयानन्‍्तरमे जीवनीपयोगी श्रावश्यकताका 

ऐे.टल्यान। का रूपधारण करलेती है। महाशव पैन्टलियानी 

ऋआमत. तो इस हहतक पहुँच गये क्नि उन्होंने यह कह 
दिया कि जीवनपयोगी तथा अनावश्यक आयमें 
किसी नरीकेस भी भेद नहीं किया जासकता है । 
एक व्यक्ति जिन वस्तुओका भोग विज्ञासकी सम- 
भता है वही वस्तुएं दूसराके लिए अत्यन्त आवब- 
श्यक हो सकती हैं। यही नहीं। आावश्यकोय 
बाते घटती बढ़ती रहती हैं। संपत्तिके बढ़नेपर 
सेकड़ो आवश्यकतायें बढ़ जाती हैं और लोग 
उनको छोड़ नहीं सकते फ्यांकि उनका सम्बन्ध 
उस सपत्ति तथा उस दैसियतके साथ होता है । 
यही कारण है कि अनेकों बार श्रायकरके कारण 
लोगोंको तकलीफ उठानी पड़ती है ओर उनको 
अपनी ज़रूरी आवश्यकताओंकों भी घटाना 
पड़ता है | # 

भारत तथा ६ यह सब होते हुए भी प्रायः श्रायकर सभी 


इल गढर्म आय राज्य लेते हे । भारतमे २००० की और इंग्लैण्डमे 
करकी सीमा 


2न्की- ५ कफ लनभ>मनअसण 
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२३८४ रुपयेकी वार्षिक आय को छोड़ कर आय 
कर लगते हैं। इससे कम आय वालोकों आय 
कर नहीं देना पड़ता है । 


(ख ) क्रम व्रद्ध कर । 


कई एक संपत्तिशास्थ्ज्ञ स्वार्थ त्याग सिद्धान्त 
द्वारा क्रम वृद्धकरको पुष्ट करते है। सीमान्तिक 
उपयोगता सिद्धान्त द्वारा यह स्पष्ट हे कि जितना 
रूपया किसीके पास बढ़ता हैं उसके लिये रुपये 
की उतनी ही डप्योगिता घट जाती है। इससे 
स्पष्ट है कि राज्य कष्ट की समानताके लिये 
धनाढ्य पुरुषले अधिक धन ओर दरिट्र पुरूषसे 
बहुत ही कम घन करके तेरपर लेवे । इस विचा- 
ग्से हम सहमत नहीं है | क्योंकि उपयोगिता सिद्धान्त 
द्वारा व्यक्तियोंके कष्टोकों कभी भी मापा नही जा 
सकता | बड़ेसे बड़े घनाव्य पुरुषोंका ऐसा स्वभाव 
होसकता है कि कर देनेसे उनको बहुत ही अ्रधिक 
कष्ट पहुँच जावे ओर वह श्रपनी खतन्त्नताका 
क्रमवुद्ध करको घातक समभ लेवं। ओर यह भी 
हो सकता है कि साधारण आयवाल्ला भी विशेष 
विचारोसे प्रेरित होकर करकी अधिक राशि देते 
हुए भी बहुत ही प्रसन्न रहे। सारांश यद है कि 
बाद्य मापकोंद्वारा मनुष्यके अन्तरीय गुण तथा 
 छुख दुःखकों मापना स्वंथा भूल करना होगा। 
पमिस्सन्देह क्रियात्मिक जगतमें क्रम वृद्धकरके 


१६७ 


सा ह्प्रगसि 
ग्रन्त तथा क्रम 
दृद्ध पर 


सोमान्तिक उ 

एयेीमिता सि- 

द्वान्त को भर 
सफलता 


क्रम बृद्ध करका 
किया मर ज॑ 
गतमें महृत् 


स्वर सपति पर 


गाज्य करका श्र 
विक दोना 


राष्ट्रीय श्रायययय शास्त्र 


बिना काम भी नहीं चल सकता। यदि बहुतसे 
राज्य करोंमें बहुत ही श्रसमानता हो तो उसको 
दूर करना चाहिये ओर समानता लानेका यत्ष 
करना चाहिये। फरांसीसी श्रक्रान्तिका मुख्य 
कारण एक यह भी था। एक ताल्लुकैदारके मरने 
पर उसकी सपत्तिको अगहण करने वालोको स्वार्थ 
त्यागकी सम्रानताके आधार पर ही क्रम वृद्ध 
कर देना पडता है। वास्तबिक बात तो यह है 
कि विचारकोंका यह सिद्धान्त कितना ही अपूर्णे 
क्या न हो, प्रत्येक राज्यको कर लगाने समय इस 
सिद्धान्तका सहारा लना ही पडता है | * 


( ग ) स्वायत्याग तथा आयक साधन । 


क्रम वुद्धकर के सदश ही स्याथंत्याग सिद्धाम्त 
को अन्य स्थानमें भी लगाया जाता है। आजकल 
राज्यकर लगानेसे पूव॑ं आयके साधनोंशो सप 
स पहिले देख लेते है। यदि आयके साधन भूमि 
मकानके सटदश स्थिर हो नो कर अधिक लगाया 
जाता दै और जब रि आयके साधन डाकूरी 
वकीली झआदिके सदश श्रस्थिर हो तो करकी 
मात्रा कम रखी जाती है, यद्द क्यों ? यह इसी लिये 
कि वकील झादिकों अपने परिवारके वीमा कराई 
झादिका अधिक खर्च उठाना पड़ता है। स्वर 


$ लिकल्‍सन रखित प्रिस्सिपस नझ्राफ पोलिटिकल इकानमी 
भाग ३ (१६०८) पृष्ठ २७१ २७३ 
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आयके साधन वालोको यह बात नहों करनी 
पड़ती है। इग्लेण्डमें वीमेफके धनपर कर नहीं 
लिया जाता है। इसका कारण यही है कि राज्य 
अनताम॑ इल कार्यदी ओर प्रवृत्ति बढ़ाना 
चाहता है| # 


[[ शक्ति छाब्दका बाह्य अथे | 


यदि शात्ति शब्दका श्रथ वाद्य अ्र्थोर्मे लिया 
जाय ओर संपत्ति तथा आय आदि को ही शक्ति सम- 
भा जाय तो इससे श क्तासद्धान्त निकलता है। 
पह सिद्धान्त बहुत ही पुराना है। अति प्राचीन 
काल्नमे शक्तिसे तात्वय भौमिक संपत्ति तथा दास 
आदिसे होता था परन्तु मध्यकालमें यह बात न 
गही। इंग्लेए्डमें पलीजवेधूके अनन्तर इसका 
झरथ श्रायसे लिया जाने लगा | यदि इस सिद्धान्त 
का स्वार्थत्याग सिद्धान्तस मुकाबला कर तो 
प्रतीत होगा कि यह सिद्धान्त उससे बहुत ही 
उत्तम है। उसमें जहां कोई शक्तिका मापक्त न 
था वहां इसमें शक्तिका मापक है | इस सिद्धास्तके 
अनुसार राज्य घनाठ्योसे राज्यकर इल लिये 
अधिक नहीं लेता है कि उनको देते हुण थोड़ा 
ऋष्ठ होता है परश्च इस कारण कि वह अधिक दे 
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शक्ति सिद्धान्त 

की स्वा्थत्याथ 

सिद्धान्तसे सू 
जना 


शक्ति खिद्धान्त 
कौ उलसरन 


शक्ति समान 
डोते डुए भो 
रुन्य कर का 
अममान होंना 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


सकते हैं । त्याग सिद्धान्त की श्रपेत्ञा सरल होते 
हुए भी इस सिद्धान्तमें बहुतसे भमेले हैं जिनको 
भ्ुलाया नहीं जा सकता है। दृष्टान्‍्त तोरपर 
शक्तिका श्र्थ आय लेते हुए भी निम्न लिग्वित सम- 
स्याओंका हल करना बहुत ही कठिन है। 

क्या अपनी अपनी आयके अ्रनुपातले कर देने- 
को शक्ति प्रत्येक मनुष्य में हे? दो पुरु्षो्मेस 
यदि एककी आय ५०० रुपये ओर दुसरेकीं आय 
१००० रुपये हो। दोनोका ही यदि 4०० रूपये 
खर्च दो तो इस हालत में पहिले के पास जहां 
१०० बचते हैं वहां दूसरेके पाल ६०० रुपये बचते 
हैं। ऐसी दशामें यदि राज्य आयके अजुपातसे 
पहिलेपर ५० रू० और दूसरेपर १०० कर लगा 
दं तो क्या यह कर शक्तिके श्रदुपातस लगा हुआ 
कहा ज्ञा सकता हे? कभी भी नहीं। क्‍योंकि 
अधिक आय वालो की श्रपेक्ता न्‍्यून आय वालोको 
स्श्लायका अधिक भाग खर्च करना पड़ता है। 
यही कारण है कि आयके अनुपातसे कर लगाना 
कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता । यही नहीं । 
कल्पना करो कि दो पुरुष आयरूपी शक्तिमें समान 
है। पहिलेका अपनी आयके प्राप्त करनेमें श्रधिक श्रम 
करना पड़ता दै जब कि दूसरेकों अपनी श्रायके 
प्राप्त करनेमें कुछ भी क्रम नहीं करना करना पडता 
है। ऐसी दशामें शक्तिके समान होते हुए भी राज्य 
करमे समानता नहीं रही । क्योंकि इसका परि- 
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जाम यह होगा कि लोगोमें श्रम करने की ओर 
रूचि कम हो जावेगी । # 


(क) आवश्यक आय तथा शाक्ति सिद्धान्त 

उपरिलिखित दूषण॒कों हटानेके लिये बहुतसे 
संपत्ति शाख्रश आवश्यक आयको छोड़कर शेष 
अ्रयपर राज्यकर लगाना उचित ठहराते हैं। इसका 
एक श्रारथिक कारण भी है। राज्य कर देनेसे यदि 
श्रमियों मूमियोंकी आवश्यक श्राय कम होजावे 
तो थाई समयमे ही श्रमियोकी संख्या कम हो 
जावेगी ओर उनकी भृति बढ़ जावगी और व्यव- 
खाय-पतियोंक्ी श्रमियोकों भ्तिके तोरपर श्रश्िक 
घन देना पड़ेगा | परिणाम यह होवेगा कि व्यव- 
साय पतियोक्े लाभ कम ठटोनेसे देशकी उत्पादक 
शक्तिको वड़ा भारी श्रक्का पहुँचेगा। यदि देवी 
घारणासे श्रम्ियोकी संख्या श्रावश्यक आयके 
करके कारण ) कम होते हुए भी पूववत बनी 
गहे ओर उनकी भ्रति भों न बढ़े तो उनकी कार्य 
कमता कम होज्ञावेगी ओर इस प्रकारभी देशकी 
उत्पादक शक्ति कम हो जावेगी और देश दरिद्र॒ताके 
भयंकर पकमम जा फसेगा | द्रिद्र नियमोके अ्रनु- 
सार राज्यको सहायताके तोरपर दरिद्र श्रमियो- 
को ध्रन देना पड़ेगा। इस प्रकार राज्य एक हाशसे 
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आवश्यक आय 
के छोड़नेमें अा- 
थिक कारण 


शक्तिका अथ 
यदि पत्नी ह। 
ली उलमन 
सह सलभता 


शक्ति सिद्धान्त 
ओझ क्रम वृद्ढ 
कंरका विकास 


राष्ट्रीय आयब्ययशार्त्र 


करके तौरपर धन लेगा और दूसरे हाथसे 
सहायताके तोरपर दरिद्र श्रमियौको धन बांटंगा । 
इसलिये सब परिणामोसे यही निकलता है कि 
आवश्यक आ्रायपर राज्य-कर न लगना चाहिये। 

यदि शक्तिका श्र्थ आय न रखकर पूजी रखा 
जावे तो भी पूंजीपर राज्य-करका लगाना उचित 
कभी भी नहीं कहा जा सकता है। क्योकि इससे 
तलोगोम धन बचाने की आदत कम होजावेगोीं । 
योरूपीय देशोमें लोग पहिलेही बह॒तही अधिक 
फजू लखचे है । वहां पूज्जीपर राज्य कर लगनेस 
बहुत ही अधिक नुफ्सान पहुँचा सकता है। सारांश 
यह है कि आय या पूजीके अल्लुपातसे कर लगाना 
अत्यन्त ह्ानिकर तथा अन्याय युक्त है । यदि 
आयपर कर लगाये बिना किसी राज्यका काम न 
चलता हो तो भी आवश्यक आयको छोडकर 
ही राज्यकर लगाना चाहिये । # 

(ख) क्रमवृद्ध कर 

शक्तिसिद्धान्तकेद्वारा क्रवृद्धकरका पोष ण॒ इस 
आधारपर किया जाता है कि व्यावसायथिऊ उत्पत्तिमें 
क्रमागत घृद्धिनियम लगता है। जो धनादढ्य हैं वे 
अ्रधिक २ घनाड्य होते जाते हैं। क्योंकि न्‍्यून व्ययपर 
ही पदार्थ अ्रधिक उत्पन्न होजाते हैं। झतः धनाव्य 
व्यवसाय पतियोपर क्रमबुद्धकर लगना चाहिये । 
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क्रमबृद्धकश्के लगाभमेके कु लोग बहुतही 
पक्षमें हैं और कुछ लोग बहुत ही विपक्तमे हैं। 
प्रथम दल जहाँ यह कहता है कि धनाव्योपर 
राज्यक्र तथबतक न्याय युक्त होही नहीं सकता 
है जब तक वह क्रमवृद्धकर न हो वहां दूसरा 
दल इसको अन्याचार तथालूट मार समझता 
है। सोलनने एथंजम १०५०, तथा, १६०५ की 
शआफान्तिके समय फ़ान्समें ऋमबृद्धकरकां ही 
घनाद्धोपर प्रयोग किया गया था। ज्यों ज्यों 
श्रमियों तथा द्व॒रिद्रोक्ती गाज्यमं शक्ति बढ़ती 
जायगी त्यों त्यों क्रमचृद्धकरका अधिक प्रयोग 
शिया ज्ायगा । समणिवादों इस कर+क अनन्य 
भक्त हैं । अस्तु जो कुछ भी हो । यह पूर्वमें ही 
लिखा जा चुका है कि लोगोंसे समपप्ति भावकों 
प्रदृत्तिका मूल कारण धर्म तथा न्याय नहीं हैं । 
किस प्रकार उनमें ईर्ष्या द्वंषक भाव भरे हुए हैं 
यह किखीसे भी छिपा नहीं है। एसी दशामें ऋम 
चृद्धकरका प्रयोग न्यायशन्य तथा राष्ट्र नाशक 
होआय तो आश्चर्य करना वृथा है । इसपर चार 
अ्सिद्ध आक्षेप हैं जिनको भुलाना न चाहिये। 

(१ ) क्रमचुछ करमे करकी मात्रा मन घड़न्‍्त 
होगी | यदि समाज न्यायको आधार बनाकर 
और न्यायके विचारसे ऋमवृद्धकफरका प्रयोग 
करेगा तो इससे उतनी भयंकर हानियाँ उत्पन्न न 
डोगी जिन हानियोकी आशा को जातो है। इसमें 
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कम दुद्ध कूर 
को मात्राकी ज- 
श्षर्टा 


ऋन बैद्ध करस 
लगे का अपने 
अर का बनान्य 


कम वृद्ध कर 
सथा पजों का 
विदेश में जान 
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सनन्‍्देद भी नहीं है कि यदि समाजके कुछ लोग 
इंप्या तथा देषसे प्ररित होकर क्रमवृद्ध करका 
प्रयोग करंगेतो इससे राष्ट्र नाशकी, भी बडी 


भारी सभाचना है| | 
( ख ) क्रमचुद्धकरसे बचनेके लिये लोग जो 


जो डपाय करेंगे उनको भी न भुलाना चाहिये। 
यहुत संभव है कि इसके एकत्रित करनेमें राज्यकों 
अन्यत्र कठिनाइयाँ भेलनी पड़। इससे लोगोका 
जो आचार गिरेण उसको भी न भूलाना चाहिये। 
इसमें सन्देह नही है कि ऐसी घटनाये शुरू शुरूम ही 
उपस्थित होगी । जब जातिको क्रमवृद्धकर सहन 
करनेकी आदत पड़ जायगी तब उन उन घटनाओं 
की सख्या बहुतदी कम होजायगी। इग्लण्डमें 
उत्तराधिकार का कर फ्रमबुद्ध है इसके विरोधी 
यह कहते है जि धनाद्य लोग क्रमवृद्धकरस 
बचनके उद्देशसे अपने जीवन कालमें हीं अपना 
घन दें जाया करण । हमारी सम्मतिमें यह कोई 
बुर! बात नहीं है व्धोकि अ्रपने जीते जी जो वह 
अपना धन किसीको दंगे तो वह जातीय संस्थाओं 
को ही देग। इससे बढ़कर और उत्तम बात क्या 
हो सकती हैं? 

(ग) क्रमवृद्धकरपर वह श्राक्तेप सत्य है 
कि जिन देशोंमें ऋमवृुद्धकर लगेगा वहाँसे पूञ्जी 
पति भाग जावेंगे और उन देशोमे जा बसंगे जहां 
ऐसे करका प्रयोग न होगा। इसमे सन्देह भी 
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नहीं है कि यह दोष सभी करोंके साथ है | उन्नति- 
शील जन समाजमे यह दोष प्रत्यक्ष नहीं होता 
यदि राज्यकर लगानेमें सावधानी करे और कर 
की राशि उस सीमातक न बढ़ाये जो किसीको 
भी भारु होसके । 

(घ ) कईयोंके विचारम ऋरमवृद्धकरका प्रभाव 
आयको घटाना है। यदि किसी देशमें सचमुच ऐसा 
होथे तो वहाँ ऐसा व.र न लगाना चाहिये। यह 
क्या ? यह इसी लिये कि जातीय उन्नतिको सामने रख 
करके ही संपूर्ण प्रकारके करोंको लगाना चाहिये । 
जाकर जातिकी उन्नति तथा उत्पादक शक्तिकों 
बढ़नेस रोक उन करोका न लगाना ही उचित है | 
काकि राज्य जातिको उन्नति तथा उत्पादक शक्ति 
को बढ़ानेके लिये ही कर लेता है। यदि करका 
प्रभाव उत्ठा हो तो ऐसे करसे लाभ हो क्या है ?+ 

(गे) शक्ति सिद्धान्त यथा अरय स्थपन 


ऊपर यद्द दिखाया जा चुका है कि राज्य कर 
आय पर लगाना चाहिये या पूछ्जी पर ? उसको 
समान्ुपाती होना चाहिये या क्रमचुद्ध ? अब केवल 
यही दिखाना है कि यदि आय पर कर लगाना 
हो तो किस प्रकारकी आय पर कर लगाना 
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क्रमदुद्धूकर 
संथा आयका 


घना 


किस र्‌ गको भा 
ये पर रास्यकर 
लगे 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख 


चाहिये | बहुत सी आय अनर्जित होती है। नूमि- 
गृह व्यवसाय कृषिमें ओ श्रार्थिक लगान है 
उसको दिखाया जा चुका है| इस पर लगा हुआ 
कर कुछ भी नुक्सान नहीं पहुँचा सकता हे | 
क्योकि इससे किसीके भी भ्रमका बदला नहों 
लीना जाता है। इसी प्रकार एकाधिकारसे उत्पन्न 
प्रथें लगानों पर राज्य कर लगाना चाहिये | 
इससे जातिको लाभ ही लाभ है। # 
(ग) 
समानता तथा लाभ सिद्धान्त 
4॥॥७ 0707 04 ५50278] 0ए70९790 (॥60१% 
ए8>ध६09) 

आझादम स्मिथने अपने प्रथम खूजमे कहा € कि 
' उस श्रामद्नीके श्रनुपातसे जन समाजको रानन्‍्य 
कर दना चाहिए जो राष्ट्रीय सरच्षण हानसे 
डउसरो पृथक पृथक्‌ तौरपर प्राप्त होती €। उसके 
इन शज्दास राज्यकरका ज्ञाभ सिद्धान्त निकाला 
ना सकता है। लाभ सिद्धान्तके अनुसार जन 
समाजको राज्यकी सहायताके लिए उन उन 
लाभाके अनुपातसे राज्यकर देना चाहिए जो 
चाभ उल् हो राज्य संरक्षससे प्राप्त होते हैं । राज्य 
का ऑआरसे पत्येक व्यक्तिके लिए जो लाभदायक 
रयापोँ की जाती हैं उनके बदलेमे कर दंना 
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चाहिप। महाशय वाकर इसका संक्षिप्त रूप यह 
देते हैं कि राजकीय रक्ताके अनुपातसे राज्यकर 
देना चाहिए । यह सिद्धान्त ज्रुटिपूर्ण है। क्योकि 
शाज्यकी रक्तासे अधिकतम लाम उठानेवाले 
निर्धनी नथा दुर्बल लोग होते है। स्त्रियों, बालकों, 
वृद्धों, दीन दुखियोंको ही राज्य सरक्षणकी विशेष 
श्रावश्यकता होती हैँ ! इस सिद्धान्तके श्रतुसार 
तो यह परिखाम निकलता है कि धनिक लोगोंकों 
राज्यकर न देना चाहिए। क्योंकि धनिक लोगोको 
राज्य संरद्रणकी बहुत आवश्यकता नहीं होती | 
वे लोग श्रपनी रक्ताके लिए नौकर आदि रख 
सकते है। इसी विचाग्से परित होकर महाशय 
निकद्सनने लाभ सिद्धान्तकों यट नवीन रूप 
दिया है. व्यक्तिगत कारय्योंमे राज्य हिस्सेदार है 
क्योंकि वह संरक्तणका काम करते हुए व्यक्तियोफे 
लिए भ्न्य लाभदायक काम करता है । इसीलिए 
राज्यकों अपने उपकारों तथा लाभदायक कार्योके 
बदलेम व्यक्तियाँस कर लेना चाहिए । आजकल 
इस सिद्धान्तके द्वारा एकाकी कफरको पुष्ट किया 
जाता है। कहांतक यह सिद्धान्त एकाकी करको 
पुष्ट कर सकता है। इसपर हम आगे चलकर 
विस्तृत रुपले विचार करंगे। अतः हम इस प्रक- 
रणको यहाँपर ही छोड़ देते हैं ।# 

# मिकल्सन--प्रिन्सिपरल श्राक पॉलिटिकल इकानोमी भाग ३ 
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महाशंय वा- 
फरका लाने 
स्द्धान्ट 


सहाशय निक 
स्सन॒व। कलाम 
सिद्धान्त 


चाबन्द्धात्त 
तथा धप्वाका 


क्र 


स्प्रिषिका 
ग्स छठ 


स्मिथक। सुब- 
मत! संत 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


२--स्थिर ता 

झादम स्मिथके शेष तीन सूत्र केवल इसी 
बातको प्रकट करते हैं कि राज्यकरोंम॑ समानता 
तथा उत्पादकता लानेकी उत्तमसे उत्तम विधि 
क्या है ? यह सूत्र इतने स्पष्ट हैं कि इनकी 
अइ्याख्या करनेकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं 
है। इसमें सन्देह भी नहीं कि इन सूत्रोपर चलना 
यहुत ही कठिन है । उसकी स्थिरता सम्बन्धी 
द्वितीय सूत्र इस प्रकार है । 

“प्रत्येक व्यक्तिको तथा कर देनेवाले पुरुषको 
राज्यकर देनेका समय, राज्यकर देनेकी विधि 
ओर राज्यकरकी राशि पूर्ण तोरपर तथा स्पष्ट 
तोरपर पता होना चाहिए ।” 

इस सूत्रका तात्पय यह है कि राज्यकर सब 
पर प्रत्यक्ष हो और उसकी मात्रा नियत हो। 
इसीसे दूसरा परिणाम यह निकलता है कि 
राज्यौको अत्याचार तथा छिपे छिपे व्यक्तियाँसे 
रुपया न लेना चाहिए। उपहारके तोरपर भी रुपया 
लेना राज्योंके लिए उच्चित नहीं है। राज्यकर यदि 
अस्थिर तथा श्रनियत हो तो उससे देशको यहुत 
ही अधिक श्रार्थिक नुकसान उठाना पड़ता है । 


| ३--सुगमता 
करकी स्ुगमताका तृतीय सूत्र यद्द है किः-- 
“राज्यको कर देनेवाले पुरुषोकी सुगमताकों 


श्ञ्छ 


राज्य-करके नियम 


देख करके ही राज्य कर ऐसे समयमें तथा ऐसे 
शरीकेसे लगाना चाहिए जिससे किसी भी करद- 
को असुभिधा न हो ।” 

इस सूत्रका महत्व इसीसे समभना चांदिए 
कि सुंगमताका तत्त्व राज्यक्री उत्पादकता तथा 
डउत्तमताको प्रकट करता है। पदार्थोपर राज्यकर 
लगाया जा सकता है परन्तु उनपर अधिकतर 
इसीलिए नहीं लगाया जाता है कि उस करका 
पकन्नित करना यहुत कठिन हो जाता है| 

४--मितव्ययता 

मितब्ययताका सूत्र इस प्रकार है | 

“प्रत्येक राज्यकर इल प्रकारसते और इस 
राशिमे लेना चाहिए कि उसका जो भाग राज्य- 
कोषमें आये वह अधिकतम होवे | अर्थात्‌ इसके 
एकत्रित करनेमें जहाँतक सम्भव हो न्यूनतम 
घन सगे (९? 

यदि कर एकत्रित करनेवाले बहुत अधिक 
राज्य कमंचारी होवे तो मितव्ययता सूजका भक्ठ 
होना आचश्यक ही है | व्यापार, उत्पत्ति आदिको 
रोकनेवाले अ्रत्याचारपूर्ण राज्यकरोमं भी यही 
घटना प्रायः उपस्थित होती हे। 

इन ऊपर लिखित चार सूक्षोके सदश दी कुछ 
छधक कर विधिके और भी सूत्र हैं. जिनका प्राय 
अयोग होता है ओर जो कि इस प्रकार हैं । 

(क) अति उत्पादक करोके द्वारा राज्यको 


७ 


स्मिथ्वा मर 
सव्ययत्ग ऊृत्र 


गनय करके 


सौर सत्र 


7'न्यू कर थोड़े 


स्व नास है 
अंत करना 
॥ 9 ६ 


7 करकी 
जलचकोज डु 
सच [छ 


अ्र4 उरत 
नुमर गाय 
कर बढाया 
ज्ञ्मसक 


रा यकर नये 
नये न्‍्यनों 
पर लगन 
चें 3५ 
करऊ सनम 
यठ उक्र दी 
ते! मुरय स्तरों 
कूद ख्याल 
* करन व हिए 


राष्ट्रीय श्रायव्यय शास्त्र 


आयमे स्थिर धनको राशि अ्रति छुगमतासे प्राप्त 
हो सकती है। यदि छोटे छोटे कर बहुत स्थानों 
पर लगे हुए हा तो करके एकञित करनेमे बहुत 
ही कठिनता होती है । 

(ख) राज्यकरकी सबसे उत्तम विधि वही 
है जो जनसख्या तथा उन्नतिके साथ साथ राज्य 
करोंको लचकदार वना दवे । देशके उन्नतिके 
साथ राज्य कर खय टी श्रधिक हो जाबे और 
देशक्री अवनतिके साथ राज्यकर स्वय ही कम 
दो जावे | आयऊरमें यही पिशेष गुण है । 

(ग) आवश्यकताके अनुसार ज्ञिन कररोंको 
शीघ्र ही बिना किसी प्रकारके विशेष व्यय तथा 
प्रबन्धके सुगमतासे ही बढाया जा सके चषट कर 
श्रति उत्तम है | 

(घ) उदन्नतिशील जनसमाजम कर लगानेके 
पुराने स्थानोकों छोड देना चाहिए ओर नये नये 
स्थानोपर कर लगाना चाहिए । 

(डऊः) यदि किसी स्थानपर कर लगानेसे लाभ 
होनेका सन्देह हो ओर करके ऊपर लिखित सूत्रों 
की टक्कर पडे तो वहाँ परस्थितिको देख करके 
तथा विचार करके ही काम करना चाहिए। 
करके गौण सूतोका ध्यान छोडकर मुख्य सूत्नोका 
ही विचार करना चाहिए । समानता तथा 
स्थिरता सृत्रका यदि कहद्दीं विरोध हो तो स्थिरता 
सूत्रकों मुख्यता देना चाहिए। इस प्रकार यदि 


श्द्च० 


राज्य-करके नियम 


ज्ातिकी उत्पादक शक्ति किसी राज्यकरसे बढ़ती 
हो और राज्य प्रबन्धके उत्तम होनेकी सम्भावना 
हो ता गाज्य कर एकत्रित करनेमे >»खुगमता 
होत छहुएए भी राज्यकर लगा देना चाहिए । 
उन्पा दकौके सस्सुख खुगमताका परित्याग क्र 
दना ही उचित है । वास्तविक बाल तो यह 
है! कि राय्यकरफे मामलेमें सम्पूर्ण ऊँतच नीचका 
ख्याल कर लेना चाहिए | अनेकों बार कर प्रच्तेपण 
छारा समान कर असमान कर बन जाता ४ ॑ और 
अस्यझ्नायग करका रूप घारण कर लेता है । इसी 
प्रका- क रघियालन तथा करसरोगरणाया भी 
विशबत ध्यान कर लेना चाश्ण | 
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श्ष्टरे 


र|ज्य वर 
समान तथा 
याययुक्त हो 
ना चाहिए 


र| यक्‍र वि 
» गक॑ तोन 
मिद्धा स 


तृयीय परिच्छेद 
राज्य कर विसागके नियम 


राज्यकर विभागका प्रश्न नागरिकोंके कर 
देनेके कत्तव्यसे सम्बद्ध है। राज्यकर इस प्रकार 
लगना चाहिये जिससे समानता तथा न्‍्यायका 
भकह्न न हो। ऐसा क्यों ? यह इसीलिए कि राज्य 
कर एक प्रकारका भार है। इस भारकों देनेमे 
यदि राज्य किसी भी नागरिकसे पक्तपात न करे 
तो इससे सन्‍्तोष नथा शान्तिका स्थिर रहना 
स्वाभाविक ही हे। एसे करसे ही समाजकी उत्पा 
दक शक्ति तथा समृद्धि बढ़ती है। श्रय प्रश्ष उप 
स्थित होता है कि वे कौनसे नियम है जिनके 
द्वारा नागरिकापर राज्यकरका विभाग समानता 
तथा न्यायके नियमोंका भक्न न फरे | 


१--राज्य कर विभागके सिद्धान्त 

आजकल राज्य कर विभागके मुख्यतया तीन 
सिद्धान्त प्रचलित है, जिनपर प्रकाश डालनेसे 
बहुत कुछ इस प्रश्चपर भी प्रकाश पड सकता है | 

(१) राज्यकर विभाग तथा राज्यकरका मूल्य 


सिद्धान्त# राजकीय सेवाओका राज्यकर मूल्य 
बी "के तर उस + - आडह जल शिव 


# बसस्‍्टेदुल, पण्निक फाइस्स (१६१७) पृष्ठ २९८-१८६ 


छ ७० 


राज्य करपचिभागके नियम 


नहीं है इसपर विस्तृत सौरपर लिखा जा राज्यकर राज- 
चुका है। राज्य राष्ट्रका संरक्तण करता है और कीय सेवाओं- 
इस काममें बहुतता धन खर्च करता है। इस हक 32 
दशामें यह जानना बहुत कठिन है कि किस व्यक्ति- 
को कितना संरक्षण प्राप्त इआ तथा राज्यकर 
स्वरूपभे कितना धन देना चाहिये। यदि किसी 
देशमें नागरिक लोग यह करनेका यल्ञ करे तो 
उसका परिणाम श्रराजकताके सिवाय ओर क्या 
हो सकता है ?# यहीं पर बस नहीं । सब सम्पत्ति 
पक सरश नहीं है| अ्रतः सबके संरक्तणम राज्यका 
घन व्यय एक सदृश नहीं हो सकता है | संरच्तणके 
अनुपातसे सम्पत्तियोपर राज्यकर लगाना श्रत्या- 
चार होगा। पेटैन्ट्स , कापी राइट्स ट्रेड मार्क 
आदिके नियमोके द्वारा राज्य-राष्ट्रमे आविष्कार 
तथा विज्ञानकी उच्नति करता है। यदि इनपर 
अधिक कर मूल्य सिद्धान्तके अ्रनुसार लगा दिया 
जावे तो परिणाम यह होगा कि राष्ट्रकी वैशानिक 
तथा आधिक उन्नति सदाके लिए रुक जायगी। 
इसी प्रकार सीमा प्रान्तीय राष्ट्रोप करका भार 
अनन्त सीमातक बढ़ जायगा | क्योंकि विदेशीय 
राज्योके श्राक्रमणसे सबसे ज्यादा खतरा उन्हींको 
होता है ओर इसोलिए सबसे ज्यादा राजकीय 


हि नह न्अ््चाइज5 
# वाकर, पोलिटिकनल इकाने मी पृष्ठ £६० 


रशैघ्रे 
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राष्ट्रीय आयब्यय शास्त्र 


प्रान्तीय राष्ट्रोके सदश ही दुर्बल तथा निर्धन 
मनुष्योपर (सूल्य सिद्धान्तके अनुसार) राज्यकर 
यढ़ जायगा क्योकि उन्हीको सबलों तथा धनियांके 
अत्याचारोंसे राज्यको अ्रश्विततर बचाना पडता है। 

ऊपर लिखित दोषोके होते हुए भी कई एक 
राज्य भिन्न निन्न परिखितियणसे प्रेरित हो करके 
कर ग्रहणम मूल्य सिद्धान्तका सहारा लेते दी है ' 
इग्लेण्डमे अब फ्यूउलिज्मका कुछ भी श्रश नहीं 
है ग्रत वहाँ म्रल्य सिद्धान्तका भी श्र प्रयोग 
नहीं है | परन्तु यह बात जर्मनीके सा नहीं है ' 
जमेनीमे अभीतक पयडलिज्मका कुछ कुछ अश 
बचा हुआ है अत चहा कर ग्रहगप्रे मुल्य सिद्धान्त 
का सहारा लिया जाता है। भारतमें ताल्लुकेदारों 
को राजा की उपाधि देकरफऊे राज्यका घन ग्रहण 
करना इसीका एक ज्वलन्त उदाहरण है : 

(२) राज्यकर विभाग तथा राज्यकर लाभ 
सिद्धान्त --वहुतसे विचारकोके मतमें नागरिकों 
पर राज्यकर लगानेमे लाभ सिद्धाग्तका सहारा 
लेना चाहिए | यह सिद्धान्त भी मूल्य सिद्धान्तके 
सरश ही दोपपूर्ण हे । बालकोा बुद्धों बेकार 
भ्रमियों तथा मखोकोी ही धनाद्यां तथा विद्वानों 
की श्रपेत्चया राजकीय सहायताकी श्रथ्िक 

कि नह 
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आचवश्य कता है अतः लाभ सिद्धान्तके अनुसार 
तो इन्हींपर सबसे ज्यादा राज्यकर लगना 
चआहिय परन्तु इसमे कदाचित्‌ ही कोई विचा- 
गरक सहमत हो । आजकल राज्याने शिक्षा 
छुछ कर दी है और बेकारोंको काम देनके लिये 
शाजकीय वर्कशाप खोले है। लाभ सिद्धान्तके 
अनुखार तो राज्यके ये काम कभी भी उचित नहीं 
ठहर।ये जा सकते हैं। 

(३) राज्यकर चिभाग तथा सखाहाय्य 
सिद्धान्त:--ऊपर लिखित सिद्धान्तोंके दोषोसे 
स्प्ए्ठ है कि आजफल राज्य समाजका साम्रहिक 
तोरपर द्वितका न कि समाजगत व्यक्तियोके 
प्रथक्‌ पृथक्‌ हितका ख्याल करते है । प्रत्येक व्यक्ति- 
को अपनी अपनी शक्तिके अनुसार राज्यकोी सहा 
यता करना चाहिए। मन्द्िरों तथा समाजोके 
लिए दान देनेम॑ भी यही नियम काम करता है 
ज्ो अ्रप्रिक कमाते है वे अधिक दान देते है और 
ज्ञों कम कमाते हैं घे कम दान देते है। वास्तविक 
बात तो यह है कि जो काम सब मनुष्योंके लिए 
किए गये हो उन कार्योकोी इसी सिद्धान्तकेद्वारा 
घनकी सद्दायता पहुँचना चाहिए। जो जितना 
घन देसके वह उतना घन देवे । 

राज्यकरके शक्ति सिद्धान्त पर निम्न लिखित 
प्रश्न उठते हैं जिनका विचार करना अत्यन्त 
आवश्यक है | 


श्ष्र 


र[ज्यूसमप्त न 
कहितका न 
मते रख? 
जग में करने हि 


शक्तिसदु' 
न्तेशेदो सम 
स्याय 


राज्य करके 
क्यान 


शद्ध आवपर 
९ यकर 
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] कर देनेकी शक्तिका मापक आय है या 
सम्पत्ति ? 

क्या यह शक्ति आय सम्पत्तिकी वृद्धिके समा 
जुपातमें बढ़ती है या किसी अन्य अज्ञुपातमें ? 

| शक्ति सिद्धान्त के अनुसार क्या समालु- 
पाती कर लगाना चाहिए या क्रमवुद्ध ? 


२-राज्यकर प्राप्तिका स्थान 

राज्यकरके नियमोंकोी सनभनेसे पूर्वा यह 
जानना श्र यन्‍त आवश्यक है कि राज्यकर किस 
स्थानसे प्रापकर किया जाता है। सम्पत्ति तथा 
आय दो ही चस्तुएँ हैं जिनके श्राधारपर राज्य 
कर ग्रहण करता है| 

(१। आयका खरूप --सम्पूर्णकर शुद्ध आय 
से ही लिये जाने चाहिएँ। लगान, रायलिटी, 
व्याज, लाभ, वेतन, भति, हिस्‍्सोसे प्राप आम 
दनी आदि ही शुद्ध आय माने जाते हैं। आ्रास 
आय या कल्पित गआ्रायपर कर लगाना देशकी 
उत्पादक शक्तिको नाश करना है। इस प्रकार 
सम्पूण कर चाददे उनकी प्राप्तिका स्थान सम्पत्ति 
हो, चाहे आय हो श्र चाहे कोई और चीज हो, 
शुद्ध आयमेंसे दी प्राप्त करने चाहिएँ । कर लगाते 
समय दरिद्र मनुष्योका विशेष ध्यान करना 
चाहिए । क्योकि उनके पाल तो इतना घन भी 
नहीं होता है कि घह अपने शरीरका तथा अपने 
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बालबश्यौतकका पोषण कर सकक भारतमे भीमिक भारतमें माल 
लगानकी वततेमानकालीन राशि राज्यकर के नियर्मों- जारीकी राशि 
के विरुद्ध है। एक तो वह ग्रास सभ्पत्तिसे ली “पम॒क्त हे 
जाती है और दूसरे वह इतनी अधिक है कि 

भारतीय किसान करमदार हो गये हैं । भूमि 

पर राज्यकरका भार कदाचबित्‌ ही किसी देशमे 

में इतना हो जितना कि आजकल भारतमे हैं। 

इसका मुख्य कारण यही है कि भारतमें जनताको 

अधिक स्वराज्य तथा उत्तरदायी गाज्य नही 

मिला हुआ है । 

(०) सम्पत्तिका आपके साथ सम्बन्ध:-- स्‍चितव भध्य 
कमबुद्धकर तथा समानुप्तती करपर विचार 
करनेसे पूर्व यह दिखा देना श्रावश्यक प्रतीत होता 
€ कि सम्पत्ति तथा आयका पारस्परिक सम्बन्ध 
क्या हैं? सब प्रकारकी सम्पत्तियों ले ए + सदश आय 
नहीं होती है। भंमिक सम्पकत्तिकी आय तथा 
वेतनकी आयमें बड़ा भेद हैं । क्योंकि पहली जहाँ 
स्थिर है वहाँ दुसरी अस्थिर है। भूमि सदा बनी 
रहती हैं झतः उसकी आय भी सदा बनी है। 
परन्तु पुरुषोका खास्थ्य तथा खामोक साथ वतनपर करके 
सम्बन्ध नश्वर है अतः वेतनकी आय अश्रत्यन्त मत्राकमहोन 
अस्थिर है। ऐसी दशामें भूमि तथा वेतनकी "हि 


*# कोहनका दी साधन्स भ्राफ फाइनन्स पृष्ठ ३३२ । सलिग्मनकी दी 
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आयपर एक सदश कर लगाना भयड्डर अत्याचार 
करना होगा। यहीं नहीं, बहुतसी सम्पस्तिसे 
किसी प्रकारकी भी श्राय नहीं होती हे । दृष्टान्त 
तोरपर गहने कपड़े तथा घरका सामान सम्पत्ति 
है परन्तु उससे उनके मालिकको किसी प्रकारकी 
भी आमदनी नहा होती है। इसलिए एसी 
सम्पतिपर राज्यकर लगाना सवंधा निरथक 
तथ। हानिकर हे। उ्योकि इससे लोगांता ग्हन 
सहन खराब हां जायगा। 


३-समानुपाली तथा ऋमबृद्धकरका स्वूप 


गाज्यकर प्रापिका स्थान शुद्ध आय है इस्तपर 
प्रकाश डाला जा चुका है। अब यह दिखानका 
यल्ल किया जायगा कि राज्यकर नागरिकाकी 
शक्तिकों सामने गयते हुए समान्ुपाती हाना 
चअआाहिए या क्रमवुद्ध ? समाजुपाती तथा क्रमबृद्ध 
करमे भेद यह हे कि जहाँ प्रथमक्की प्रत 
शतक ऊकण मात्रा नियत होती है और आयी 
वृद्धिके साथ करकी घति शतक मात्रामे कुछ सां 
भेद नहीं किया जाता है वहाँ छितीय की प्रति शनक 
रःर मात्रा बदलती रहती हे ओर आयकी चूद्धिक 
साथ साय करदी प्रति शनक मात्रामे भी ठृद्धि कर 
दी जाती है। व्यापारीय तथा व्यय योग्य पदार्थोपर 
प्राय, समानुपासी कर और म्ठूत पुरुषकी जयदाद 
अहण करनेघवालेपर प्राय कमवृद्धकर लगाया 


श्ध्द 
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जाता है । पिछले सदियोसे झायव्यय शाझुमें 
कमथुद्धकरको या तो खाभ खिद्धान्तकेद्वारा 
या शक्ति सिद्धान्तके द्वारा पुष्ट करते हैं। इसी 
विषयपर हम 'राज्य करके नियम” नामक 
परिच्छेदर्म प्रकाश डालंगे अतः इसको यहॉपर 
ही छोड़ देना उचित है । यहॉपर जो कुछ बिचार 
करना है बह यही है कि उचित क्या हैं? राज्यों 
का ऋमवृद्ध करकी नीतिका अधलमस्बन करना 
चाहिए या समानुपाती करकी नीतिका ? इस 
प्रश्षके उत्तरपर ही राजकीय कर प्रणाल्रीका 
आधार है। इसी कारणसे अब इसके पक्त करनेवाले 
तथा विशेध करनेवाले दोनों पतन्नोकी युक्तियो- 
की आलोचना करनी आपयश्यक प्रतीत होती है । 


१ समप्रिवादी तथा कमवृद्धकर--बहुतसे 
विचारक देशमें धनकी समानताकों लानेके लिए 
प्रमचुद्ध करको उचित प्रकट करते है। उनके 
विचारमे इस उद्दशको पूरा करनेफा ऋ्रमबुद्धकर 
एक बहुत उत्तम सावन है। इसी प्रतार कुछ 
घक लेखक समप्टिवादी न होते हुए भी धन- 
विभागकी समानताकों सामाजिक सद्भठनके लिए 
नितानत आवश्यक समभते है श्रोर इसीलिए 
क्रमबुद्धकरका उचित बताते है । प्रोफेसर बैम्नर 
इसी श्रेणीके हैं। उनका मत है कि प्रजातन्ञाँ 
राष्ट्रोम नागरिकोको पारस्परिक असमानता राष्ट्र 


श्घ्& 


समानुयाटा कर 
तथ उमरवृद्ध+र 
नॉननस कर 


ज चसम ऋ्रै / 


फ्मवृद्ध करस 
बनप। समानता 
होती है 
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शरीरकी श्रस्वस्थताका चिह्न है। श्रतः आतिकी 
व्यायसायि ऋ, व्यापारीय, सामाजिक तथा राज- 
नैतिक अवस्थाको सामने रखते हुए जहाँतक हो 
सके क्रमबूद्ध करका ही प्रयाग करना चाहिए। 
ब्रकरझ मत महाशय वाकर नागरिकोकी धन-सम्बन्धी अस- 
मानताका मुस्य कारण राज्यको समभते हैं। 
उनकी सम्मति है कि राज्यने व्यापारीय सन्धि 
बाधकसा पुद्रिक कर, मुद्रा सम्बन्धी नियम 
झादि बातोंसे ओर जालसाजी तथा अत्याचारो- 
को ठीक ढड्लपर न रोककर नागरिकोम धनकी 
असमानताकी प्रव्नत्तिकों बहुत ही श्रधिक बढ़ा 
दिया है श्रतः राज्यकों इन कार्योशोे छोड़ना 
चाहिए ओर इनके हारा अ्रत्यन्त बुरे फलको क्रम- 
वृद्धकरके द्वारा दूर करना चाहिए । इसी युक्तिको 
महाशय रायरने पसन्द किया है और वाकरके 
सदश ही अपना मत प्रकट किया है । 
ते अंक डेबेट मे हमारे विचारमें सामूहिक समष्टिवादियोंका 
#म हाई तो क्रमबृद्ध करको पुष्ठ करना खस्ंधथा। निर- 
$ 44, 4 थक है। क्योंकि इससे उनका अभीष्ट कभी भी 
ह सिद्ध नहीं हो सकता है। वह उत्पत्तिके साधनों- 
पर राज्यका प्रभुत्व चाहते है| क्रमव॒ुद्ध करके 
हारा उत्पत्तिके साधन सम्पूर्ण नागरिकोर्में समान 
तोरपर बेंट जावेगे। श्रर्थात्‌ उनका जो अन्तिम 
उद्देश्य है वह क्रमवृद्धकरके द्वारा कभी भी पूरा 
नहीं किया जा सकता है । सामूदिक समष्टि- 
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वादियोंकी अपेक्षा प्रोफेसर बैग्नका विचार 
बहुत ही युक्तियुक्त है। उनके विचारपर हमको 
यहाँपर कुछ भी कहना नहीं है | इसी प्रकार महा- 
शय वाकर का विचार भी बहुत उत्तम है। निस्सख- 
स्देह राज्यके नियमोके कारण धनकी असमानता 
किसी हृद्तक उत्पन्न हुई है परन्तु उसको एक मात्र 
मुख्य कारण प्रगट करना ठीक नही है। गाज्यफे 
अतिरिक्त अन्य बहुतसे फारण हैं जो ध्रनक्री 
असमानताकों उत्पन्न करने है इस दशामे एक 
मात्र राज्पके सगर्पर सारे दोषका मढ़ देना किसी 
हदतक ठीक नहीं कहा जा सकता है । इस 
अत्युक्तिकों छोड़ कर शेष सर्वाशर्में महाशय 
बाक ग्का मत आदरणीय है । 


( >) रबाथथे त्याग सिद्धान्त तथा क्रमच्ुद्धकर-- 
बहुतसे विचारक करकी समानताके लिए क्रमवृद्ध 
करका लगाना शायश्यक समभते हैं ! दष्टान्त तौर 
पर भोगविलासके विवेशीय पदार्थोपर सामुद्रिक 
कर ऋमसुद्ध होना चाहिए । क्‍योंकि इसका प्रयोग 
अमीर लोग शी करते है और वह राज्यकर भी 
अधिक दे सकते हैं श्रतः उन पदार्थोपर क्रमबुद्ध 
कर ही लगाना चाहिए। इसी प्रकार कर देनेमे सब 
ब्यक्तियका स्वार्थ त्याग होना चाहिए इसको पूरा 
कर्नेके लिए भी अमीरों तथा गरीबोपर एक 
सरश समासुपाती कर न लगना चांहिए। इस 
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घिषयपर झागे चल करके विचार किया जायगा 
झतः इसको यहाँपर ही छोड़ दिया जाता है । 
(३) क्रम वृद्ध कर तथा व्यवसायिक उन्नति-- 
शांग्ल सम्पत्तिशाराक्ष प्रायः क्रमवृद्धकरफे विरूद्ध 
हैं। उनके विचारमें फ्रमचृद्धकरसे व्यायसांयिक 
उन्नति रुक जाती है। महाशय मिलफा कथन है 
कि “धनाक्य पूँजीपतियोपर तथा श्रध्रिक आय- 
पर क्रमबुद्धकर लगाना एक प्रकारल देशके 
ब्यवसायों तथा नागरिकोकी मितव्ययतापर कर 
लगाना है? | यदि यह सत्य हो तो क्रमचुझ कर- 
को कभी कभी स्वीकृत नहीं किया जा सकता है । 
वास्तविक बात तो यह है फक्रमवृद्धकरके लगानेमें 
सावधानीकी जरूरत है। देशके सम्पूर्ण ब्यवसायों- 
की एक सरश दशा नहीं होती है। कई पक्‍ाधि- 
कारी होते है और कई बहुत थोड़े लाभपर चल 
रहे होते हैं । कम लाभपर चलनेवाले ब्यवसायों 
पर जहाँ क्रमचुद्धफर न लगाना चाहिए चहाॉ 
एकाधिकारी व्यवसायोको इससे छोड़ना भी न 
चाहिए | यही कारण है कि शुद्ध आयपर प्रायः 
क्रमवृद्ध कर का प्रयोग डचित बताया जाता हे। 
यदि किसो व्यवसायकी आय थोडी हैं तो उस 
पर क्रमवृद्धकर अपने आप ही न लगेगा। प्रजा- 
नतन्‍्त्र देशोमें धनादुध लोग राज्यकी बाग्डोर अपने 
हाथेमें करनेका यत्ञष करते हैं। परिणाम इसका 
यद्द है कि जनता इनसे सदा भय खाती रहती हैं 
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और उनकी शक्तिको बहुत बढ़ने नहीं देना चाहती 
है। प्रजातन्‍्त्र देश इसलिए भी क्रम वृद्ध करको 
दिन पर दिन पसन्द कर रहे हैं ।% 


४-राज्यकरका वर्गीकरण 


राज्यकरपर जितने लेखक है उतने ही वर्गी 
करण हैं। यह क्यों ? इसीलिए कि राज्यकरपर 
भिन्न विचारोंसे विचार किया जा सकता है। 
जिस लेखकने जो उद्देश सामने रखकर विचार 
करना शुरू किया उसने उस्तरी उद्देशके अनुसार 
उसका वर्गी करण कर दिया। 

राज्य कर लगानेका मुख्य उद्देश्य यही है कि 
राष्ट्रीय कार्यो तथा प्रवन्धोके लिए राज्यकों घन 
मिल जाय | इस काये में राज्य प्रत्येक व्यक्तिको बाधित 
कर सकता है। महाशय आदम स्मिथने करका 
वर्गीकरण करते समय लाभ, भृत्ति, लगान आदि 
के क्रमको ही लिया है । परन्तु कश्योकी सम्मतिमे 
यह उचित नहीं है क्योंकि राज्य करके लगाते 
समय इस बात का कभी भी ध्यान नहीं करते कि 
कहाँ आर्थिक लगान है कद्ोँ आर्थिक लगान नहों 
है। और न तो राज्य इस बातका ही ध्यान रखते हैं 


कि लाभ भृक्ति लगानके क्रमके अचुखार ही कर 


# एडमस फायनस्स (१८६८) पृष्ठ २४१-२५३ बोस्टेबुल 
पब्लिक फायनस्स (१४१७) पृष्ठ २०१-र२२२ 


१&३ 


प्रजातन 4 «जा 
कांत्रमवृद्धऊर 
मे फ्रेम 


राज्यौकरका व 
गकिररण व्हल 
भप्रकार कय 

जाल हई 


गयकरमना 


उछम्ण्य 


आदम स्मयक 
वंग कर णएका 
आभार 


यू करक 
प्राचौल वर्गा 
कर रू 


मिलक तत्रा 


प्रत्यक्षकर ह 
जनेनें कांठनाई 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


लगायें | परन्तु इसमें सन्देह भी नहीं है कि राज्य 
कर इन्हीं चीज़ों पर पडता है। आदम स्मिथके 
क्रमाछुसार राज्यकरपर विचार करनेसे कर 
प्रक्षेणण के नियम अ्रति सुगमतासे जाने जा 
सकते हैं। बहुतसे राज्यकर पदार्थोपर लगाये 
जाते हैं और बह अन्त पुरुषोपर जा पड़ते हैं। 
कई बार राज्य कर लगा देते हैं उनका उससे 
कुछ मतलब नहीं होता है कि चह कहां जा करके 
पडेगा और कहां जा करके न पडेगा | 


4 प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षकर । 


राज्यकरोंका सबसे पुराना वर्गीकरण प्रत्यक्ष 
तथा श्रप्रत्यक्षके विचारसें है। महाशय मिलके 
घिचारमें प्रत्यक्ष कर वह राज्यकर है जो उन्हीं 
पुरुषोसे लिया जाये जिनपर राज्यकर लगाना 
अभीष्ठ हो । उस लक्षणके अनुसार भामिक तथा 
ग्रह सपत्ति, कंपनीके हिस्से, जायदाद, घोड़ा गार्ड 
आदि पदार्थके विचारसे उनके खामियो पर लगाये 
गये राज्यकर प्रत्यक्ष करके उदाहरण है। प्रत्यक्ष 
करकी व्याख्या बहुत ही कठिन है। क्योंकि बहुत 
बार राज्यकर लगता किसी पर है ओर जाकरके 
प्रडता किसी ओर पर है । श्रमियोंकी भक्तिपर 
लगा हुआ राज्यकर बहुत यार व्यवसाय पतियों 
के लाभपर जा पड़ता है। यदि वब्यवसायपति 
उस करसे झपने आपको बचा ले गये तो वह 
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व्ययियोपर जा पड़ता है। अ्रप्रत्यक्ष करोमें तो 
इस घटनाका बहुत ही बड़ा महत्व है । कई बार 
राज्य पदार्थोपर इसी उद्देश्यसे कर लगा देता 
है कि वह व्ययियोपर जा पड़े। इस प्रकारका 
कर प्रक्तेपण मांग तथा उपलब्धि, स्पर्धा तथा 
एकाधिकार, पूँजी तथा श्रमका भ्रमण आदि आदि 
अनेक फारणोसे सम्बद्ध हे जिसपर आगे चत्त 
कर प्रकाश डाला जायगा | 

बहुत विचारक वास्तविक घटनाके अनुसार 
प्रत्यक्ष तथा अ्रप्रन्यक्त करका लक्षण करना उडच्िन 
प्रगट करते हैं। परन्तु इसका तो एक प्रकारसे 
यह तात्पये होगा कि कर प्रच्तेषणके नियम पहिले 
बता दिये जाबव ओर करका वर्गीकरण पीछे किया 
जावे । यह क्रम कभी भी स्वीकार नहीं किया 


अ्रप्रत्मछ्कर में 
कप्प्रच्े पणका 
भागा 


जा सकता हे । महाशय मकुलककी सम्मतिमे निलकक। प्रत्य 


प्रत्यक्ष तोरपर आय तथा पूँजी पर लगे हुए करको 
ही प्रत्यक्ष कर कहना चाहिये। व्ययद्वारा आय 
रूपी पूंजीपर अ्रप्रत्यक्ष तोरपर लगे हुए राज्यकरको 


जाकर का हश्रर् 


थ्रत्यक्ष कर कहना ठीक नहीं है । इस प्रकार मिल मेल तया मक्‌ 


तथा मकुलकके लक्षणप बड़ाभेद हे। मिलके 
विचारमे व्ययपर लगा हुआ राज्यकर यदि वह 
दूसरे पर जा करके न पड़े तोप्रत्यक्ष कर है परन्तु, 


जकरः जय 


नेद 


मकुलकके विचारमें यही श्रप्रत्यक्ष कर है। कोसा ,....) सम्महि 


भी इसी विचारसे सहमत हैं ।उन्होंने भी पुरुष. 
आय, संपक्तिपर लगे हुए करको प्रत्यक्ष कर प्रगर 
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किया है और व्यय तथा विनिमयपर लगे हुए 
राज्य करको अप्रत्यक्षकर प्रगट किया है। प्रत्यक्त 
करके सबश ही अप्रत्यक्ष करका मिल महाशय यह 
लक्षण देते हैं कि “अप्रत्यक्ष कर वहकर है जो कि 
एक पुरुषसे इस आशासे लिया जाता है कि वह 
किसी दूसरेपर फेक दबे | चुंगी तथा सामुद्रिक 
कर इसके उदाहरण हैं । 

उपरिलिखित दोनों लक्षणोर्में विचारके लिये 
मिलका लक्षण उत्तम है और शासन तथा प्रवन्ध 
के लिये मकुलक तथा कोसाके लक्षण प्रशंसनीय 
हैं। क्योंकि राज्य कर्मचारी किसो एक लिस्टफे 
अनुसार आय तथा पंजीपर कर खगा देते हैं 
ओर इनको प्रत्यक्ष करकी श्रेणीमें रख देते हैं । 
इसमें उनको सुगमता रहतीं है। यदि उनको 
यह विचारना पड़ा कि फौनसा कर कहां फेकना 
है तो उनको बहुतसी कठिनाइयोको भेलना 
पड्टे। इसी प्रकार वह लोग विनिमय तथा 
झस्थिर आर्थिक घटनाओपर कर लगा देते हें 
और उनको अप्रत्यक्ष करकी श्रेणीमें रख देते है । 
इससे होता क्‍या है। अ्रप्रत्यत्ञ कर की राशि सदा 
स्थिर हो जाती है ओर अप्रत्यक्ष करकी राशि 
अस्थिर। इससे बजटके बनानेमे॑ कोई कठिनता 
डठानी नहीं पड़ती है । # 
# जे० पस० भिल० प्रिन्सिपल्स, पॉचवी पुस्तक, तनौय परिच्छेद, प्रक * 
पृष्ठ २१ वेस्टेबलका पब्लिक फायनास्स (१६१७) पृष्ट २७१ | 
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7( रेद्स तथा राज्यकर | 

राज्यकर लगानेके समयमें प्रायः धनकी 
राशि पूर्वस ही निश्चित करली जाती है। इसके 
अनन्तर यह निश्चित किया जाता है कि क्तिनी कर 
मात्रा फिससे लेनी है। इसी कर मात्रा या कर 
राशिकों खम्पत्तिशासत्रमे रेट्सके नामस और प्रो० 
वस्टेयल अनुपानीयकर के नामस पुकारत हैं। परतु #ततार म 
उत्तम ता यहा है कि रेट्स शब्दको न बदला जाव। भठ 
अनुपातन्त जो करकी मात्रा नियत हां उसको 
गेटल कह। जावे श्र इससे विपरीतका क्र ही कहा , क 4 कर 
ज्ञाय इसी प्रकार शुक्ल या (फीस) आर राज्य करमें में 
बढ़ा भागी अन्तर है ओर जो कि इस प्रकार है। 

(। शुल्फ या फीस तथा राज्यकर 

झआधिक लाभके स्थानपर जन समाज तथा शक वार॒स 
दशक हितको मुख्यतया ध्यानमें रखकर राज्य जो 
काम प्रारम्भ करते हैं श्रोर उत कामके बदले जो 
धन अझहण करते है उसको शुल्क या फीसके नामसे 
पुकरा आता है। बहुतसे विचारक विशेष विशेष 
पदार्था सवाओं तथा भ्रमोकोी कीमतोंका नाम सेवाओका मूल्य 
ही शुल्क प्रगट करते हैं और शुक्र तथा कीमतमें शस्‍्क नहीं * 
भेद दिखाना बहुतही कठिन समभते है। अस्तु , 
जो कुछ भी हो । इस विचारसे हम सहमत नहीं 
निक सनकत प्रिन्सिपत्सम आफ पोलिटिकल इक नोमी ततोय भाग 
(२ )प्रश्ठ २६३ २६६ 
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हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों सेवाओं तथा श्ररमोकी 
कीमतका नाम शुर्क नहीं है | हम लोग इंग्लैरडसे 
कपड़ा और जमेनीसे रंग मंगाते हैं । उन चीजोके 
लेनेके बदलेमें उन देशौको जो रुपया दिया जाता है 
डसको शुल्क नहीं कहा जा सकता है। इसका यह 
तात्पयय न समभना चाहिये कि किसी प्रफारकी भी 
कीमते शुक्ल नही कही जा सकती है। प्रज्ञा तथा देश 
हितको मुख्यतया ध्यानमे रखकर जो काम किये 
जावे उन कामोफके बदलेम जो घन लिया जाता है 
उसीको शुल्क कहा जाता है| प्रोफेसर से लिग्मे नने 
ठीक कह्दा है कि, ''शुल्कका मुख्य चिन्ह यह है कि चदद 
मुख्यतया जन समाज या देशके हितके लिये किये गये 
कार्योसे प्राप्त आय है । जिस आंयमें प्रजा हितका 
विचार गोण, ओर आर्थिक विचार मुख्य हो वह 
आय शुल्क नहीं कही जा सकती है” ।# यही कारण 
है कि विशेष वशेष राष्ट्रीय श्रायौकों शुल्क नामसे 
पुकारा जाता है । सड़कों, पुलों, डाक, स्कूल: 
कालेज आदिसे प्राप्त राजकीय आय शुल्क हैँ | यही 
बिचार प्रोफेसर न्यूमेनका है। यद्द होते हुए भी 
शुल्क शब्दके प्रयोगमे बड़ामत भेद हं। शुल्क शब्द के 
उपरिलिखित लक्षणको सब लोग माननेको 
तैयार नहीं हैं।वह लोग तीन प्रकारसे आक्तेप 
करते हैं जो इस प्रकार हैं । 

# प्रोफसर सैलिस्मन “एवेज इनटेक्सेशन! € - यूयाक 
तथा लन्दन ) २5४६ एृप्ठ ३०३ 
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( १) शुल्कका इतना विस्तृत लक्षण करनेसे 
बहुत ऐसी आये भी शुदुक कही जाती हैं जिनको 
शुक्ल न कहना चादिये। विद्यार्थियोकी शुल्क, बन्द 
रगाहाका महसूल, मुकदमोमे स्टाम्प कर, रेल्चे 
टिकट, लिफाफेके टिकट आदिम क्या समानता 
है जिससे सबको शुल्कका नाम दिया जावे ? इस 
आक्षेपका उत्तर यह है कि जिस सिद्धान्तपर यह 
आझाध आश्रित दे वह सिद्धान्त सबमें काम कर 
रहा हैं । राज्य उपस्लिखित सपूर्ण कार्मोक्ो 
राह्हितके विचारसे करता हैँ । उन कामोके 
करनेमे राज्यका रुपये कमाना उद्देश्य नहीं 
हैं।जो कुछ घन, राज्य उन कार्मोके बदलेमें 
लेता है वह इसी लिये कि उन कामोको ठीऋ 
तोर चलाया जा सके। राष्ट्रहितकों सामने रख 
करके ही भिन्न भिन्न राज्य रेलोका बनाते हैं और 
कम्पनियोसे खरीदत हें। पास्ट आाफिसमें भी 
यही बात काम कर रहो हैं। इस प्रकार राष्ट्रहित 
उपरिलिखिनत सभी कार्योमें समान हे, इस दशामे 
खब कार्याक्री आयको फीस या शुल्क क हनेमें हानि 
ही क्‍या हे? 

(२) विपक्षी लोगोका द्वितीय आज्षेव यह 
है कि “यदि राज्यने रा्ट्हितकों सन्‍्मुख ग्खकरके 
ही उपरिलिखित संपूर्ण काम किये हैं तो उसको 
झधिक आय प्राप्त करनेका यत्ष न करना चाहिये। 
जैसा कि डच स्थानीय राज्यके २५४७ नियम धारा 
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के बतानेयाले महाशर्योंने शुल्क या फीख लेना उसी 
सीमातक उचित ठहराया है जिस सीमातक कि 
खर्चा होवे। ख्चंसे अधिक धन लिया हो क्यों 
जावे? यदि लिया भी जावे तो उसको शुक्ल या 
फोस क्यों कहा जावे ? 

इसका उत्तर यह है कि जिस धनको लेनेमें 
प्रजा द्वित या राफ्द्वित ज्योका त्यों बना रहे उस 
धनको लेनेमे हर्जा ही क्या है । बहुधा थोड़ेसे 
थोड़ा किराया लेते हुए भी आय व्ययसे किसी कद्र 
अधिक हो जाती है। ऐसी दशामें उसको शुल्क क्यों 
न कहा जावे ? सारांश यह दै कि शुल्कका प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध प्रजा दितसे द्वेन कि आय या व्ययसे । 

महाशय कोर्ट वान डर लिन्डनने ठीक कहा 
है कि शुक्न इतना श्रधिक न होना चाहिये कि 
आयका साधन बने | इसमें सन्देह भी नहीं है कि 
व्ययके साथ उसका कोई घनिष्ट सम्बन्ध प्रगट 
करना भूल है। उत्पत्तिव्यय द्वारा राष्ट्रके हिर्तो 
तथा कामोौका मापना कैसे उच्चित कहा जा सकता 
है। व्ययसे कुछ ही श्रधिक आयके बढ़ते ही शुल्क 
टैक्स केसे बन सकता है जब कि राज्यका प्रज्ञा 
द्वितमें पूवंचत्‌ ही ध्यान हो ।० 

(३) विपक्तो लोग तृतीय आक्तेप यह करते 
हैं कि राज्यके उद्देशों तथा कार्योमें बड़ा भेद 
होता है। बहुतवार राज्य प्रजाहित तथा राष्ट्रहि- 
तसे प्रेरित होकर काम शुरू करते हैं परन्तु 
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पीछेसे राज क्षीय कोषको भरनेमें ही अपना संपूर्ण 
ध्यान लगा देते हैं। रेल, डाक तथा तार आदि 
यह बात प्रायः देखी गयी है। भारतमें नहरोसे 
लाभ प्राप्त होते हुए भी आआंग्ल राज्यने कई पान्तोमें 
जो बाधितजल टेक्स लगानेका यत्न किया है 
ओर इस साल डाककी रेट्सको बढ़ाया है उसमें 
कौनसा प्रजादित काम कर रहा है ? 

इसका उत्तर यह है कि यदि कोई राज्य ऐसे 
कार्योासे अपने खजाने भरनेका यल करे और प्रजा- 
हितका ध्यान न करे तो वह अपने उद्देश्यको 
भुलाता हुआ कहा जा सकता है। परन्तु बहुधा 
ऐसा भी होजाता है कि आय प्राप्त होते हुए भी 
प्रजाहित पूर्ववत्‌ ही विद्यमान रहता हे। अर्थात्‌ 
प्रजाहित तथा आयका कोई परस्पर विरोध नहीं 
है। दोनों एक साथ भी रह सकते हैं ओर प्रायः 
रहते भी हैं। भिन्न भिन्न योझूपीय राज्योने रेलोके 
खरीदनेम जो धन व्यय किया है ओर अपनी अ्रपनी 
प्रजाको खुख पहुँचाने तथा रेदवे कम्पिनियोके 
एकाधिकारकों भंग करनेका जो यज्ञ किया है 
उसमे प्रजाहदित ही मुख्य हैे। इसदशामें रेट्वेसे 
प्राप्त आयको शुल्क फु्यो न कहा जावे? कानोंको 
खुदवाना रेलॉके बनवानेसे सर्वथा भिन्न है। राज्य 
आर्थिक दष्टिसे कानोंको खुदवाते हैं। यही कारण 
है कि उमसे प्राप्त आयको शुल्क नहों कहा जा 
सकता है | 
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अब यह प्रश्न स्वभावतः दी उत्पन्न होता दे कि 
शुल्कके निर्धारणके क्या नियम हैं? यदि इसका 
यह उत्तर दिया जावे कि शुल्क इतना थोड़ा होना 
चाहिये कि राज्यके उन प्रजाहित सम्बन्धी कार्योसे 
सम्पूर्ण मनुष्य लाभ उठा लंबे, तो इसीका दूसरा 
अथ यह होगा कि शुल्क सर्वंधा होना ही न चाहिये 
ओर इसी लिये शुल्क श्रन्याय युक्त है। क्योंकि 
राष्ट्रीय कार्यंसे पूर्ण सीमातक तभी लोन लाभ 
उठा सकते हैं जबकि सर्वथा ही शुल्क न होवे। 
रृष्टान्तके तोरपर रेलोंका किराया जितना कम 
हावेगा लोग उतनाही उसके द्वारा इधर उधर 
जावंगे। यदि रेलोका किराया सबंधा ही न होवे 
और माल भी उनके द्वारा मुफ्तद्दी रवाना कर 
दिया जावे तब सम्पूर्ण लोग उन रेलोस पूण 
सोमातक लाभ उठावंगे । सारांश यह है कि 
सम्पूर्ण लोगोका पूणं सीमा तक किसी राजकीय 
कायसे लाभ डठानेका दूसरा मतलब यह हैं कि 
इस कारययके बदलेम राज्य कुछ भी शुल्क न लेच । 

परन्तु यह कब तक संभव द्वे ? कब तक राज्य 
मुफ्त काम कर सकता है! क्या इस प्रकार करनेसे 
राज्य एक ओर लाभ ठथा सुख पहुँचाते हुए दूसरी 
श्रोर प्रजाको हानि तथा कष्ट न पहुँचायेगा ? 
प्रशियाको राजकीय रेलोसे ११२४०००००० रुपयेकी 
झामदनी है | यदि वह रेलोका किराया न लेबे तो 
रेलोफे चलाने तथा प्रवन्चके लिये उसको 


राज्य-ऋर विभागके नियम 


८४9००००० रूपया प्रतिवर्ष आयकर द्वारा प्रशियन 
प्रजासे निचोडना पड़े। इसी प्रकार हालैरडको 
डाक तथा तारसे १४०००००० रुपयेक्री आय है 
यदि वहे डाक तथा तार मुपतही भेजना शुरू करे 
तो उसको सी उतनाड़ी भ्रन प्रजापर कर लगा 
करके प्राप्त करना पड़े । इस प्रकार कई एक 
कार्योका प्रयोग मुफ्त करवाकर प्रजाको करो द्वारा 
पीडित करनेमे कोनला प्रजाहित है? इससे तो 
अच्छा यही है कि कर्गोके स्थानपर राज्य शुक्कऋा 
हो प्रयाग करे । 

शुक्कका अधिक या कम लेना भिन्न २ परि 
स्थितिपर आरशथित है | प्रजाहित सम्बन्धी राज 
कीय कारयोंमे यह प्रायः देखा गया है झि व्ययी 
लोग शुक्लकके कम लेनेके लिये और प्रयन्धकर्ता 
लोग उसको बढानेके लिये राज्यसे भगडा करते 
है | इस भगडेको केसे रोका जावे | इसफा क्या 
उचित उपाय है ? 


शासक लोग इस उपरलिखित कगडेको 
मिटानेके लिये राज्यकार्योंमें दो भेद करने हैं । 
(१) सर्वबेतन सम्बन्धी कार्य--बह कार्य है 


जिनसे देशके सारे मनुष्योको एक सदश लाभ 
पहुंचाया जाय । 


(२) विशेषजञन सम्बन्धी कार्य-- वह कायदहें 
जिनसे विशेष व्यक्तियोकी ही लाभ पुँचाया जाय। 
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रेल तथा तारका प्रयोग सयलोग एक सरश 
नहीं करते | इसलिए इन कार्योंमें शुल्क का लेनाही 
राज्य उचित समभता है क्योंकि जो उन कार्योसे 
लाभ उठाये वद्दी उसका स्ारर्या देवे। कर लगा- 
कर सारे मनुष्योपर उसका खर्चा क्यों फंका 
जाघे ? ठीक है । इसतले जो कुछ पता लगता हे 
वह यदी है कि शुल्क कहाँ लिया जाय ओर कहाँ 
न लिया जाय | परन्तु इससे यह पता नहीं चलता 
कि उसकी कितनी राशि भिन्न भिन्न व्यक्तियोसे 
नी जाय ? 

आश्चयफी बात दे कि इस प्रश्नपर प्रायः किसी 
भी संपत्तिशास्त्रशने प्रकाश डालनेका यत्न नहों 
किया है | महाशय एडोल्फ बैग्नरने भी इस ओर 
ध्यान नहीं दिया ओर यह लिख करके छोड दिया 
कि “राजकीय कार्योसे जिनके द्वारा राज्य आय 
प्राप्त करता है प्रायः कुछ एक व्यक्ति और साधा- 
रण जन लाभ उठाते हैं । लाभ उठानेका अनुपात 
दोनोमे भिन्न भिन्न होता है । कद्दीपर विशेष- 
विशेष व्यक्ति ग्रधिक लाभ उठाते हैं। और कहीं 
पर साधारण जन ! जहाँ विशेष विशेष व्यक्ति 
अधिक लाभ उठाते हैं जहाँ शुल्क अधिक होता है 
और जहाँ साधारण जन अधिक लाभ उठाते हैं 
चहाँ शुल्क कम होता है ।” 

शुक्ल शब्दका व्यवहार यदि परिमित कार्योमे 
ही किया जाय तो महाशय बैप्नरका उपरिलि- 
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खित कथन सर्वथा सत्य है। परम्तु शुल्क शब्दका "दर बंगर- 
व्यवहार हमने बहुत विस्तृत अथोंमें किया है इस ) 'तारकी 
दशामें इसका नियम अपरिपूर्ण है। क्योंकि सब्ब- ० 
साधारणोकोी एक सदश लाभ पहुँचाते डुए भी 
रेलोका किराया न लेनेमे किसी भी राज्यका रेलोका कराया 
विचार नहीं है | इससे विपरीत नहरोका प्रयोग शरीर सर्वेशाभा- 
सर्वथा मुफ्त है यद्यपि उनसे विशेष विशेष व्यक्ति- गे 7 
योकोी ही लाभ पहुँचता है | दृष्टान्‍्त तौरपर 
हालेण्डमें नहरों तथा राजकीय सड़कोंका प्रयोग 
सर्वंधा निःशुल्क है | यह क्यों ? 
महांशय वैज्नरके हिसाबसे तो नहरोपर 
सबसे अ्रधिक शुल्क लिया जाना चाहिये था। 
बहुत बार शुल्कके कम कर देनेसे राज्य की आय 
बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। तार तथा डाकमें 
यह घटना प्रायः देखी गयी है । परन्तु यदि कहीं 
शुल्कके कम कर देनेसे संपूर्ण मनुष्योक्नो उस 
कार्यसे लाभ उठानेका अवसर मिले परन्तु राज्य 
को हानि उठानीपड्े ओर इस हानिको वह श्रधिक 
कर द्वारा पूरा करे तो इस प्रकार की शुल्क की 
कमी किसको अभीष्? हो सकती है ? कल्पना 
कीजिये कि यह घटना तारके विभागमें ही डप- 
खित होती है । अब यदाँ पर यह प्रश्न संमावतः 
उत्पन्न होता है कि वारके शुल्क कम हो जानेसे 
ओर इस कारण उसके प्रयोगके षढ़ जानेसे क्या 
खब भजुष्योकी जोपनोपयोगी भावश्यकता पूर्ण 
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हो गयी ? कहीं ऐसा तो नहीं इुआ कि लोगोंने 
पत्रोद्धारा समाचार तथा कुशल क्षेम लिखनेके 
स्थानपर तार द्वारा ही उन कामोक्ोी करना शुरू 
कर दिया ? यदि वास्तवमे ऐसा ही हो तो राज्य 
का एक ओर शुत्क कम करके प्रजापर कर 
लगाना कहांतक प्रजाके लिये हितकर कहा जाता 
है? ऐसी शुल्क की कम्ीसे हो क्या लाभ ? जब 
कि उल्टा सर पर करका भार उठाना पड़े ? 

यही प्रश्न वहां श्रीर भी भ्रधिक पेचीदा रूप 
घारण कर लेता है जहां कि श्रधिकसे श्रधिक 
शुल्क लेते हुए भी राज्यको हानि हो। ऐसी ही 
ग्थलौमे राज्यको बच्चे संभालके पग धरना पडता 
है । राज्यको यही नीति रखनी पड़ती हे कि प्रजा 
को अधिकसे अधिक लाभ पहुँचाते डुए वह कमसे 
कम हानि उठाये? यही कारण है कि बड़े बसे 
कार्योमें शुल्कका निर्माण खेपर ही निर्भे,ई 
करता है। रृष्टान्त तोरपर जब राज्य रेलोके* 
बनाता है उस समय प्रजा हितके साथ साथ 
राज्यकोषको नुक्सान पहुँचाना उसका उद्देश 
नहीं होता है। राज्यके स्वार्थत्यागकी भी एक 
हद है। बहुत बार प्रजा दितके लिए काम करते 
हुए भी राज्य ऋणकों चुका देना अत्यन्त आच- 
श्यक समभता है। यदि इस यातके लिए उसको 
शुरक अधिक रखना पड़े तो वह रख सकता है 
ओर प्रजासे स्पष्ट शब्दोमें चदद कह सकता है 


न्द्र 
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कि “हम सब प्रकारकी हानि उठाकरके शुल्क 
कम कर देनेको तैयार नहीं हैँ। व्यापार व्यव- 
सायकी चयुद्धिके लिए रेल जहर तथा तार आदि 
विभागोंमे|ं शुल्क उसी हृदतक कम किया जा 
सकता है कि उसमें राज्यकोषको धघका न पहुँचे, 
स्वार्थ-त्यागकीभी दृद है । जद्ांतक हम स्वार्थ- 
त्याग कर सकते हैं हम पहलेसे ही कर रहे हैं। 
इससे अधिक और स्वार्थत्यागका मतलब यह 
हे कि पुराने संपूर्ण कार्यक्रमों, विचारों तथा 
निश्चयोंपर पानी फेर दिया जाय | यह हम तब- 
तक करनेको तैयार नहीं है जबतक कि हमको 
अपनी गलती न मालूम पड़े । हम व्यापार व्यव- 
सायद्वारा लाभ उठाना चाहते हैं । रेल नहर इसी 
लिए बनायोीं गयी हैं। परन्तु रेल नहरकी उद्नति 
और शुल्ककी कमीकी एक हद है जिसका 
निर्धारण बहुत सी बातां तथा श्रवस्थाओको 
ध्यानमें रखकरके किया गया है। चिर काल- 
से राज्योकी यही नीति रही है। बड़ी बड़ी 
सड़का तथा नहरॉपरसे शुदक इसो लिए हटा 
लिया गया है। परन्तु रेलौपरसे शुल्कका हटाना 
सवंधा कठिन है! नहूरों तथा सड़कोंके बनाने 
तथा स्थिर रखनेका व्यय थोड़ा है। इस व्यय- 
-को राज्य अपने सिरपर सुगमतासे हो ले सकता 
है। परन्तु यह बात रेलोके साथ नहीं है। रेलॉके 
यनाने तथा चलानेके सर्च की अधिकताका 
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इसीसे अनुमान लगाया जा सकता है कि भभ - 
तक किसी भी राज्यकरे दिमागमें यह थात न 
आयी कि रेलोका शुल्क माफ कर दिया जाय | 
यही घटना शिक्षामें काम कर रही है। 
प्रारमस्मिक शिक्षाका शुल्क कई राज्य बहुत थोडा 
लेते हैं और कई राज्य सर्वथा लेते हो नहा हूं 
जब कि उच्च शिक्ताका शुर्क सभा राज्य लेत हं 
जो कि पर्याप्त अधिक है । दरिद्र तथा निर्धन पु 5ुषा - 
के बालकोका उच्चशिक्षा प्राप्त करनेका अवसर 
देनके लिए राज्याने स्कालरशिप नियत किया है | 
इन्हीं बातोका ख्याल करके महाशय वान स्टान 
ने कहा है कि शासनकी प्रत्येक शाखराम विशेष 
प्रबन्ध तथा कार्योके श्रनुसार भिन्न २ शुल्क हांला 
है। अब प्रश्न यही है कि वह विशेष प्रबन्ध तथा 
कार्य कोनसे है जो कि शुट्कको निश्चित करते ह₹ ? 
इसका उत्तर अति सुगम नहीं है | क्योकि यह बात 
भिन्न भिन्न प्रबन्ध तथा कार्योके ख्चेपर निर्भर 
करती दे । ताभ तथा हानि दोनोका हो ख्याल 
करके शुटक निश्चित करना पड़ता हैं। बहुनल 
स्थलोम॑ शुल्क-मोचनसे लाभ तथा हानि दोनो ही 
हैं। दष्ठान्तके तोरपर प्रारम्भिक शिक्षाको ही 
लीजिये | प्रारमस्मिक शिक्षा निःशुल्क करनेसे जहां 
दरिद्र पुरुषोको अपनी सन्तानोंको शिक्षा दे नेका 
अवसर मिला है, वहां बहुतसे पुरुषोंने अपने वाल- 
कोकी शिक्षा भयंकर तौरपर उदासीमता प्रमट 
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की है | क्योंकि जिन कार्योके करनेमें श्रपनी जेबले 
कुछ निकालना पड़े उन कार्योकों मनुष्य बहुत 
धब्यानसे करते हैं और उदासीनता नहीं प्रगट 
करते हैं| प्रारम्भिक शिक्ताके इस दोषको हटानेके 
लिये बालकोंकी गैरहाजिरीपर पिताओंको 
जुमांना देना राज्यने निश्चित किया है। राज्यका 
चिरकालसे दरिद्र निर्धनी लोगांकी ओर दया- 
मय व्यवद्दार रहा है। यह एक ऐसी बात है 
जिसको भुलाना न चाहिए । इस बातको स्थिर 
रखनेके लिए यह आवश्यक है कि राज्य इस बात- 
का ध्यान रखे कि किसी प्रकारसे शुल्क करका 
रूप धारण न फरने पाते | 
शुल्क तथा कर में बड़ा भेद है | एक 
ही कार्य में शुट्क्र तथा कर इकट्टे नहीं रह सकते 
है। राष्ट्रीय कार्योके लिये अ्रप्रत्यक्ष तोरपर जो 
धन लिया जाता है श्रोर जिसके कि लेनेमें किसी 
एक कायको मुख्यतया सामने नहीं रखा जाता 
है, वह धन कर कहलाता है। परन्तु शुल्क 
में यह बात नहीं है । प्रज्ना-हितके लिए किये गये 
कार्यपर ही शुल्क लिया ज्ञाता है। शुद्क देते 
समय जनताको यह पता होता है कि अम्ुक धन 
अमुक काय में ही खच्चे किया जायगा । 
बहुत बार राज्य स्‍हरस्मिक शिक्षाको मुफ्त करके 
उसका खन्‍्ं भोजन-करद्वारा निकालते हैं । 
भोजन-कर को शुल्क नहीं कहा जा सकता है क्योंकि 
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भाजन कर और भोजन-ऋर तथा प्रारम्भिक शिक्षाकी निःशुल्कताका 
उसका शिक्षामे कोई नित्य सम्बन्ध नहीं है। भोजन-करके स्थान- 


सम्ऊन्ध 


शुल्कका कारये- 
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शुल्क्रके रुपमें 
परिवर्तन 


पर किसी अन्य करके द्वारा प्रारम्सिक शिक्षाका 
खर्च निकाल सकते हैं।इस द्शामें भोजन कर 
शुल्क नहीं कद्दा जा सकता | यह झभी लिखा जा 
चुका है कि करका मुख्य चिन्ह यही है कि 
उसका किसी भी राष्ट्रीय कायके साथ नित्य तथा 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहता है। सारांश यह है कि 
करका धन-व्ययके साथ सम्बन्ध है न कि कायकफे 
साथ | करद्वारा प्राप्त थन सैकड़ों कार्योंमें राज्य 
खर्च करते हैं। किसी एक भी करके विषयमें यह 
कहना कठिन है कि वह श्रमुक कार्येमें ही ख्चे 
किया जायगा और अप्रुक कार्यमें नहीं। वास्तवमें 
करद्वारा प्राप्त संपूर्ण धन राज्य कोषमे इकट्ठा कर 
दिया जाता है ओर वार्षिक बजदूके द्वारा भिन्न 
भिन्न कार्योंमे खर्च कर दिया जाता है। परन्तु शुल्क- 
में यह बात नहीं है । शुल्कका धन-ययके स्थानपर 
प्रत्यक्ष तौरपर कार्यके साथ ही सम्बन्ध है | शुरक 
देते समय यह पता होता है कि इसका रुपया 
अमुक स्थानमें ही लगेगा | इस स्थानपर यह प्रश्न 
स्वभावतः ही उत्पन्न होता है कि शुल्क किन किन 
अवस्थाओमें शुर्कका रूप छोड़ देता है भोर 
करका रुप धारणकर लेता है ? 

कई एक संपत्तिशास्पशो का विचार है कि उत्पत्ति- 
व्ययसे शुल्क अधिक लेते ही शुल्क करका रूप 
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घारण कर लेता है। डाकुर कोटंचानडर लिन्डन- 
की इस विषयमे जो सम्मति है उसका उल्लेख 
किया ही जा चुका है। हमारे विचारमें उत्पत्ति 
व्ययसे अधिक लिया हुआ भी शुल्क शुल्क ही रह 
सकता है। दृष्टान्तके शोरपर यदि तार तथा डाकका 
महसूल कम हो जाय ओर इस कमीके कारण 
मॉाँगकफे अतिशय बढ़ जानेसे राज्यको उत्पक्ति- 
ब्ययकी भअ्पेत्ता अधिक शुल्क मिले तो यह शुट्क 
कर क्योंकर कहा जाय । क्या इससे राज्यके अन्दर 
प्रज्ञाहितका भाव कम हो जायगा ? किसी राष्ट्रहित 
सम्बन्धी कार्यका शुढ्क तभी करका रूप धाररा 
करता है जब कि उस कायके करनेमे राज्यका 
उद्देश्य धन बटोरना हो जाता है । महाशय 
अददलर्‌(2॥]67) ने ठीक कह्दा है कि 'करका” अंश 
शुरकमे तब तक प्रविष्ठ नही होता है जब तक 
शुल्क राष्ट्रीय का्योंका परिणाम हो। परन्तु अब 
शुल्कके कारण राष्ट्रीय कमंएयता हो तब शुल्क कर- 
का रूप धारण फर लेता है। वर्षोकि ऐसी दशामे 
राज्य श्रधिक धन प्राप्तिक्री लोलुपतासे करको शुल्क- 
का नाम दे देते हैं. ओर यह भी इसी लिए कि ऐसा 
करनेमे प्रज्ञा उनको न रोके । 


बहुत बार म्युनिसपेलदियां जल तथा गैसके 
, प्रबन्धके लिये बनी हुई कम्िपिनियोंसे बहुतसा 
रूपया इन कार्योके करनेकी आशा देनेके बदले लेती 
हैं। इससे कम्पनियाँ जल ठथा गैसका महसूल 
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बढ़ा देती हैं भौर इस प्रकार कर-प्रक्षेपणके निय- 
मके अनुसार नागरिकोसे ही उस धनको भी लेतो 
हैं जोकि म्युनिसपैलटियाँ उनसे लेती हें। पऐेसी 
दशामें म्युनिसपैलटियोंके इस प्रकारसे धनकों 
लेनेको शुल्क कहा जाय या' कर। हमारी सम्म- 
लिमे इसको कर ही कहना चाहिए । क्योंकि कम्प- 
नियोसे म्युनिसपेलटियां आर्थिक विचारसे ही 
घन अ्रददण करती हैं। अतः इसको शुल्क न कह 
करके कर ही कहना चाहिए | # 
(५) 
वास्तविक तथा पौरुषेय कर 
(९९३] ६85 990 (९75079] ६9४) 

स्थिर संपत्ति कर या वास्तविक-कर वह कर 
है जो कि व्ययी या स्वामीकी शक्तिका बिना विचार 
किये एकमात्र पदार्थोपर ही लगाया जाय | दृष्टान्त 
तोौरपर झायात ([?79०7८ 0759) तथा भौमिक- 
कर ([.,2॥0 45) वास्तविक-कर हैं। इसी प्रकार 
पौरुषेय कर वह कर है जो पुरुषोंपर ही लगाया 
जाय। भिन्न भिन्न व्यवसाय, आय संपक्ति तथा 
स्थितिके अनुसार पुरुषोपर जो राज्यकर लगते दें 
वद पोरुषेय कर हैं। परन्तु महाशय बैस्टेबलने मुख्य 
( 9/79879 ) तथा गौण ( 8८०००१:४ ) भेदमे 
राज्यकरोंको विभक्त किया है। उनके विचारमें 


« पोयसंन माग २, ( शुट्क सथा कर ) 
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भ्रूसि, व्यवसाय, पूँजी, भ्ठति तथा मलुष्योपर लगा 
छुआ राज्यकर मुख्य कर है। इसी प्रकार (१ ) 
चरुूतु (१। ) विनिमयके स्ाथन ([74 ) व्यापार 
तथा दायाद या जायदाद परिषत्तन आदिपर 
लगा हुआ राज्यकर गोंणकर है । इस वर्गीकरण- 
की उत्तमता यह है कि क्रियात्मक तथा चविचारा- 
त्मक आआधारकों मिलाकर करका यह वर्गीकरण 
किया गया है। # 


८-7 “अर 
ञ८्न्ट्ट ० कल 





# निकास्सन, प्रिन्सपल्‍लस आफ पुलिटिकल इकानमी। भाग 
( १: »८ ) पृष्ठ २६६-२६७ 
बैस्टेवल, पश्लिक फाइनान्स ( १६१७ ) पृष्ठ २७१ २ऊह 
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ऋरकी राशि 
करभारकों क 

टीरताका मा- 
पक नही है । 

घनकी उत्पत्ति 
की कम कर 
देनेमें करभार- 
को कढोरता है 


चतुर्थ परिच्छेद 
राज्यकर संभारके नियम । 
१--ऋर-भारकी कटोरता । 


कर-भारकी कठोरताऊा अधार या है? इसल- 
पर विचार करनेसे प्रतोत होगा कि करोकी अधि 
कता या न्‍्यूनताके साथ कर-भारकी कठोरताका 
कुछ भी संबंध नहीं है। कर-सार उल्ल समय 
कठोर समझा जाता है, जब कि वह घनको 
उत्पत्तिको कम या नष्ट कर दे । यह क्यो? यह 
इसलिए कि इससे वैयक्तिक आयके सहश हो 
जातिके आयको बहुत दी अ्रधिक धक्का पहुँच 
जाता है| जातिकी समृद्धि बहुत कुछ रुक ज्ञानी 
है ओर उलके आयके स्रोत शुप्क हो जाने हैं | 
कल्पना कीजिए कि किसी आतिकी आय 
२०७०४०००००० रुपये है । हल पर राज्यने १००००००० 
रुपयेका कर लगा दिया, साथ ही यह भो मानिए 
कि राज्यने करको उलटे ढंगपर लगा दिया हे, 
जिख ढंगपर इसको कर लगाना चाहिए था, 
उख ढंगपर उसने कर नहीं लगाया। परियाम 


करमारकी ७५- इसका यह हुआ कि जातिकी आयको लुकलान 


ढोरतामे (१) 


पईुँचा। जिल हृदतक उसको बढ़ना चाहिए 
था यह बढ़ म सकी। यदि ठोक दंगपर कर 
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खगाता तो जातिकी आय २२००००००० रुपये 
सक पहुँच जाती, राज्यने यद्यपि जातिसे प्रत्यक्ष 
सोरपर १००७००७७० रुपयेका ही कर लिया, 
परंतु उस करका अप्रत्यच्तरुूप ३००००००० रुपये- 
तक जा पहुँचा । यदि इस गल्लतीका धनकी कमी 
ही परिणाम द्योतातो भी कोई बात न थी | 
कठिनता तो यह है कि ऐसी भूलोसे जातिकी 
शक्ति तथा स्वभाव स्वथा बदल जाते हैं। (') 
पदार्थोके उत्पन्न करनेमें उसकी रुचि नहीं रहती 
और (२) उसकी उत्पादक शक्ति बहुत ही अधिक 
घट जाती है। 

स्थूल उत्पत्ति ((7055 70000) पर राज्य- 
करका मुख्य प्रभाव यही होता है कि जातिका 
पदार्थोकी उत्पत्तिमे कुकाव नहीं रहता है । 
यदि किसी देशमें सोमिक लगान या भौमिक 
कर स्थूल उत्पत्तिकों देखकर लगाया हो तो इससे 
बढ़कर बुरी बात ओर नहीं हो सकती । फ्योकि 
इससे कृषिको जितना नुकलान पहुँचे उतना ही 
थोड़ा है। सारतवर्षमें आंग्ल सरकारने यद्दी बात 
की है। उसने वास्तविक उत्पक्तिके स्थानपर 
स्थूल उत्पक्तिपर ही सरकारी लगान निश्धित 
ऊिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत- 
में भूमिक्री उत्पादकशक्ति घट गयी है। कृषक 
ब्रिदर हो गये हैं, जनताका पदार्थोक्ती उत्पक्ति 
शथा भोमिक शक्ति बढ़ानेक्री ओर भुकाव नहीं 


ह्श्४ 


जा लिकी पदा- 
थांकी उत्प्सि 
रूचि तथा उन्‍्पा- 
डक्कशक्ति कम 
हा जातों है , 


न तिको इचि 
का घटना 
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भाग्तरे कर- रहा है| यही नहीं, यहां लगान की मात्रा भी 

भार अधिक है। स्थूल उत्पत्तिका ; तथा 5 लगानके 
तोरपर आंग्ल सरकार भारतीय कृषकोसे लेती 
है। इसको अधिकताका इसीसे श्रनुमान किया जा 
सकता है कि भारतीय किसान धन उधार लेकर 
सरकारी लगान चुकाते हैं। सालमें एक भी 
फसलके असफल होते ही वे खोग दुरभिक्तके 
ग्रास हो जाते हैं । # 





# द्िदू राज्य-नियमोंके अनुसार पदायका उत्पत्तिका & भाख 
गज्य करके तारपर प्राचीन कालमे लिया जाता था। कंरण-विधिपर 
लगानके ०कन्रित करनेक कारगा दुष॑क्ष कालमें राजा तथा प्रता 
दोनोका ही अ्रव/लका दु ख सद्दन करना पढ़ता था। भाग्ल राज्यमे 
कण-विधिका प्रचार हट गया है । शत राज्यशश दुमिक्षकी प्रबलता 
का उस हृदतक अ्रनुनव नहीं होता हें, जिस हृदतक किसानों 
तथा काश्तकारोकी। १६१७ विक्रमीयमे मध्यप्रान्तर्में रथू उत्पत्ति 
का है लगानके तोस्पर राज्यने लेना शुरू किया | (आरर० सो० दक्त 
रचित! फेमिन्स इन उण्टिया? पृष्ट २२--२ ३) दसी प्रकार उत्तर पश्चिमां 
प्रान्तोमें स्थूल उत्पत्तिका 3 भाग राज्यने लगानके तौरपर नियत 
किया और लगान मुपयोंमें लेना शुरू किया। यह लगान किसानोंके लिए 
भारी हे और उनकी दरिद्र बना रहा है, (मैकडानेलका करेन्मी कमेटीके 
सम्मुख उत्तर, पृ० ५७३७-४०) 

सरकारी राजकमंचारी, किसानका पढ़ार्थोकी उत्पर्सिममे जो 
उत्पत्तिग्यय होता है उसका ठोक ढगपर अनुमान नहीं करते हैं । 
जहां किमानोंका ४) खर्च है वहा १) दी ख्में गिनते हैं। इस 
प्रकार खर्च कम दिखलाकर राजकर्मचारी लोग वास्तविक 
उत्पत्तिका पता लगाते हैं और उसके आधारपर राजकीय लगान 
नियत करते हैं । श्ससे लगानका बहुत भ्रधिक दोजाना स्वाभाविक 


श्१६ 
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यूरोपमें भ्रायः यह देखा गया है कि पदार्थोंकी भौमिककर तवा! 
उत्पत्तिपर भौमिक करके लगानेसे कुछ एक पद पविविका प- 
थोक्नों उत्पन्न करना छोड़ दिया जाता है। यह 3280 
क्यों ? यह इसीलिए कि इन पदाथाके उत्पन्न कर- 
नम घाटा दोता है और राज्यकर लेनेके लिए ऋण 
लना पड़ता है। कणविधिका सबसे बड़ा दोष 
यहो है कि यह विधि भिन्न भिन्न पदार्थोंके 
उत्पक्तिव्ययका कुछ भी ध्यान नहीं रखती है । 
इससे गहरी कृषि ([#ध॥5ए९ टाएथ४०%) 
की ओर जनताका भ्ुकाव नहीं रहता है। शुरू- 
शुरूमें भूमिकी अतिशय उत्पादकता, पूजीकी 
न्यूनता, जनताकी कृषि-विज्ञानमें अशता तथा 
अ्ाबादीकी कमीफे कारण कण-विश्रिके दोष प्रत्यत्त 
नहों हुए थे, परन्तु कालान्तरमें यही कराविधि 
पूछ्री, आबादी तथा कृषिविद्याकी वृद्धिसे और 
भूमिकी उत्पादक शक्तिके बहुतही श्रधिक कम 
दोज़ानेसे समाजके लिये दानिकर होगयी । यही 
कारण है कि आजकल सम्पत्ति शास्त्रश करण- 
विधि तथा स्थूल उसत्पस्तिके अच्चयुसार राज्यकर 
इ। है; मद्रासमें लगान नियत करनेवाले राजकर्मचारियोने तो रदी 
तथा अच्छी जमीनोंके उत्पत्तिव्ययफों शक सदृश ही मानकर 
लगान निश्चित कर लिया ) परिणाम फ़िसानोके लिए बहुत हो श्रषिक 
- भयकर दुआ हे । मद्रासके दमिक्षोंका मुख्य कारण गद्दी है। किसानें 
पर लगान बहुत अगिक है ।  (आ्रार० सी० दत्त चित “फंमिन्स रन 
इगिड्या?! ५० ३२-३७) 
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कश्िपर प्रभाव 
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लगानेके विरुद्ध हैं। भूमिकी वास्तविक उत्पक्ििपर 
ही भौमिक कर लगना चाहिए | कृषिके सम्पूर्ण 
खर्चौंको निकाल देनेपर कृषकौको जो शुद्ध झाम- 
दनी हो उसीपर राज्यकर लगना चाहिए | 


जिन देशों भौमिक कर या भौमिक लगांन 
की मात्रा श्रधिक होती है, उन देशोके लोग 
भूमियोमे श्रपना धन लगाना तथा भूमियोंकी 
उत्पादक शक्तियोको बढ़ाना छोड़ देते हैं। कल्पना 
कीजिए कि भूमिके वाषिक मूल्यपर २० 
राज्यकर है । और उस देशमे ब्याज़की मात्रा ५ 
है। यदि वहाँ कुछ भी राज्यकर न होता तो कृषक 
लोग श्रपनी पूंजी लगाकर ५: से अ्रधिक लाभ 
प्राप्त कर लेते । यदि २०५, राज्यकर देनेसे कृषका- 
को झपनी पृथ्जीपर ५४ व्याजसे भी फम लाभ 
प्राप्त होता हो तो वह अ्रपनी पूझीको कृषिमें 
कब लगाने लगे। भारतवर्षकी यही दशा हैं। 
यहाँ भोमिक लगान बहुत ही अ्रधिक है अतः 
भूमिकी उत्पादक शक्ति दिनपर दिन घटती जाती 
है। लोग लगान बढ़ानेके भयसे भूमिमें अपनी 
पूृठ्जी नहीं लगाते हैं, क्योंकि लगान बढ़नेके 
बाव्‌ उनकी पूंजी निरथेक हो जायगी और उनको 
भूमिमें लगी हुई पूछ्जीका बदला न मिख्तेगा। 

भोमिक लगान या भोमिककर वृद्धिके सदश 
ही निर्यातकर (॥759077 १79)का भी प्रभाव पदा- 
थौंकी उत्पक्िको कम कर देना हो तो कणविधि- 


श्रैट्ट 


राज्य-कर संभारके नियम 


के सटशही यद्द कर भी स्थल उत्पशिपर 
ही आकर पड़ते हैं। निर्यात करका मुख्य 
प्रभाव पदार्थोंकी कीमताोका कम कर देना है। 
यदि अन्य अचस्थाएँ समान रहीं तो निर्यातकर 
वृद्धिके समान-अनुपातमे परदार्थोकी कीमते कम 
दोजाती हैं। इससे बढ़ी हुई कीमतोके कारण 
उत्पादकोकोी जो लाभ पहुँचना चाहिए वह लाभ 
नही पहुँचता है । कम कीमतक्रे मिलनेसे जिन 
पदार्थोके उत्पन्न करनेमे॑ उत्पादकोका अधिक 
खर्चा होता है उत उन पदार्थोका उत्पन्न करना 
वे लोग छोड़ देते हैं। क्योंकि देशके अन्दर कुछ 
एक सीमान्तिक निकुष्ट भूमियां सदाही विद्यमान 
दोती हैं जिनमे आधथिक भूमीय लगानका अ्रभाव 
होता है ओर जिनका कि जोतना बोना विशेष 
विशेष श्रधिक कीमतोके साथ सम्बद्ध होता है । 
निर्यात करके लगतेही इन भूमियोंका जोतना 
बोना छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार कुछ 
एक सीमान्तिक निकृष्ट पुतली घर द्वोते है जो कि 
कोमतोंकी अधिक विशेषताके कारण चलते हैं 
ओर जिनमें आर्थिक पूज्जीय लगानका अभाव 
होता है। कीमतोके गिरतेही इन व्यवसाय में पू>जी 
लगाना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि 
निर्यात करका सुख्य प्रभाव कुछ एक शख्लेतोफो 
सेतीसे निकाल देना ओर कुछ एक व्यवसायोको 
पद्ाथींको उत्पन्न करनेसे रोक देना होता है। 


२१६ 


निर्यातकर का 
ऊंषि तथा ब्यः 


राष्ट्रीय आायव्यय शास्त्र 


निर्यात कर का प्रभाव कुषिपर पड़ेगा या व्यच- 
सायपर? यह उन पदार्थों पर निर्मर करता है जिन- 


उसायपर प्रभाव चर कि निर्यात कर लगाया गया हो । यदि ध्याव 


लियासकर ओर 
देशका व्यापा- 
राय तथा भाय 
न्‍्यय संतुलन 


सायिक पद्ार्थपर निर्यात कर हो तो व्यवसाय 
हंगे और कषिजन्य पदार्थोपर निर्यात कर हो तो 
खेतोका जोतना बोना छोड़ दिया जायगा।| इससे 
व्यक्तियोंको जो कुछ नुकसान पहुँचता है, वह तो 
पहुँचता ही है, जातीय सम्तद्धिके लिए भी इस 
प्रकारके कर बहुत ही भयंकर होते हैं| भिन्न भिन्न 
पदार्थोपर निर्यात कर लगानेका दूसरा मतलब यह 
है कि भिप्न भिन्न व्यवसायोमे पूज्जी तथा श्रम का 
विनियोग न हो । इससे पृञ्जी तथा श्रम बकार 
हो जाते हैं | मजदूरोंकी मजदूरी घट जाती है और 
पूंजी विदेशीय कामों जा लगती है। 

व्यापारीय या आयव्यय सन्तुल्लनन सिद्धान्त- 
केद्वारा भी निर्यात करके हानिकर प्रभावकों 
प्रगट किया जा सकता है। कछ्पना कौजिए कि 
पदार्थोके निर्यांतपर राज्यने कर लगा दिया है तो 
होगा क्या ? निर्यात करके लगते ही देशके निर्यात 
कम हो जायंगे, ओर इस प्रकार व्यापारीय सन्त 
लन नए हो जायगा । देशसे छतने पदार्थ बाहर न 
जा सकंगे जितने पदार्थ उस देशमे आधेंगे । 
इस प्रकार विपक्षीयथ व्यापारीय सन्तुलन 
होनेसे देशका सोना चांदी बाहर निकलते ही 
बैंकोके डिसकाउंट रेट चढ़ जानेसे ओर देशके 


२२० 


राज्य-कर संभारके नियम 


खारे कागजके दाम गिरनेसे ओर सोने चांदीके 
दाम चढ़नेसे देशके विपक्षीय व्यापारीय संतुलन 
पुन: सपत्तीय व्यापरीय संतुलनमें परिवत्तित हो 
आयगा। दस सारे घटनाचक्रका मुख्य प्रभाव 
चेशके व्यापारको कम कर देना होगा। 


आयात कर (77707: 4779) के ख़गानेसे 
देशमें विदेशीय आयात पदार्थोकी कोमते चढ़ 
जाती हैं। इससे विदेशीय श्रायात पदार्थोको 
उत्पन्न करनेवाले स्वदेशीय व्यवसाय लाभके 
झधिक होनेसे दिन दूना रात चोगुना काम 
करने लगते हें । इससे अ्रमियोक्ती बेकारी 
दूर हो जाती है ओर उनकी मजदूरी पूर्वा 
पेज्ञा बहुत ही अ्रधिक बढ़ जाती है। श्रन्तरीय 
व्यापार तथा व्यवसाय चमक उठता है। परंतु 
इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि भ्रायात करके 
लगनेसे अन्तजांतीय व्यापार किसी न किसी हव्‌- 
तक अवश्य ही कम हो जाता है। यदि किसी 
देशके अपने ही जहाज़ हो तो अन्तर्जातीय व्यापार 
को धक्का लगनेसे स्वदेशीय जहाजोकी वृद्धि तथा 
उच्नतिका रुक जाना स्वाभाविक ही है। # 


बाधक सामुद्रिक आयात कर्सेका प्रभाव 





क एन, जो, पियर्नन रचित 'प्रिन्सिपल्स आफ श्कानमो' 
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आयानशर्का 
स्व॒देशाय ब्यब- 
सयोपर प्रणत 


दूं।पक्र समप्ु- 
द्विककेर तेया 
राज्यकों आय 


जोवनपयोगी 

पद्ाथापर राज्य 
कर ने लगना 
न्चड्रि 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


देशके झन्तर्जातीय व्यापारको कम कर देना है इस- 
पर अभी प्रकाश डाला जा चुका है। इनसे राज्य- 
की झ्रामदनी कम हो जाती है ( शुरूशुरू में राज्यकी 
आमदनी बढ़ जाती है परंतु पीछे कम हो जाती 
है।) यदि किसी राज्यको इससे अधिक आमदनी 
हो तो उसका व्यावसायिक उद्देश्य पूरा नहीं हो 
सकता। क्योंकि इस करका मुख्य उद्देश्य यही 
होता है कि विदेशीय पदार्थोकी खदेशम कीमतें 
चढ़ जाये और उनका प्रयोग खदेशमं रुक जाय 
अर्थात्‌ उन पदार्थोका खदेशमें सबंधा ही विक्रय 
न हो। यही कारण है बाधक सामुद्रिक करका 
अन्तिम स्थिर प्रभाव राज्यकी आमदनीको घदा 
देना है। इसीसे यह भी स्पष्ट होता हे कि कर 
कितनी बड़ी शक्ति हे जिसके सद्ारे सुगमतासे 
ही देशके व्यापारकी गति बदली जा सकती है। 
स्वदेशी व्यवसाय व्यापारको उन्नत श्रवनत करने- 
में राज्य-करका बडा भारी भाग है। 
जीवनोपयोगी पदार्थोपर राज्यकर न लगाना 
चाहिये। क्योंकि इससे जनताकी उत्पादक शक्ति 
कम हो जाती हैं। क्योंकि जीवनोपयोगी पदार्थों 
पर राज्य कर लगाते ही उनकी कीमते चढ़ जाती 
है और जनतामें उनका प्रयोग कम हो जाता है। 
अमीरोपर ऐसे कर्राका कोई बिशेष हानिकर 
प्रभाव नहीं द्वोता है; क्‍योंकि थे लोग अधिक 
कीमतपर भी पदार्थोको क्वरीद सकते हैं, परंतु 


श्र्र 


दराज्य-कर संगारके मियम 


ऐसे करोंका प्रमाव भ्रमियोंके लिये अच्छा नहीं 
होता है। उसको डन पदार्थोका प्रयोग कम करना 
पड़ता है जिनपर राज्यकर लगा हुआ होता 
है। ओ दरिद्र तथा मजबूर अपने ख्को 
कम करनेके लिये तैयार न हो और राज्यकर 
लगनेपर भी कर लगे पदार्थोका प्रयोग न छोड 
वे अपने बच्चोसे मजदूरी करवाकर धनकी कमीको 
पूरा करते हैं। बच्चोसे मज़दूरी करवाना मद्दापाप 
हैं| क्योंकि इससे उनकी उन्‍नति रुक जाती है। 
सारांश यह है कि व्रिद्रोके जोीवनोपयोगी पदा- 
थोपर राज्यकरका लगना यहुतही बुरा है। इससे 
जातिकी उत्पादक शक्ति तथा कार्यक्षमंता नष्ट हो 
जाती है । 


अन्तर्जातीय व्यापारका प्रभाव भी बहुत 
बार ऐसा ही होता हे । जब किसी दरिद्र 
निधनी देशका सम्रद्ध देशके साथ अन्तर्जातीय 
व्यापार दो और दरिद्र निर्धनी देशको विदेशीय 
जातिके आशिपत्यके कारण व्यावसायिक शक्ति 
बननका अवसर न मिले ओर उसको एकमात्र 
कृषि करके ही संतुष्ट रहना पड़े और कृषिजन्य 
पदार्थोका मूल्य भी विदेशीय सम्ठुद्ध जाति 
योकी मांगके कारण बहुत ही चढ़ जाय तो ऐसे 
निर्धनी द्रिद्र देशकी उत्पादक शक्ति, कार्यक्षमता 
तथा पदार्थोंकी उत्पक्तिमें रुचि सर्वथा नष्ट हो 


रश्डे 
श्पू 


अन्तजातीय 
व्यापारका देश 
की दरिद्रताकं' 
बढ़ाना 


पूंजी सचभयछो 
रोकनेवाले रा- 
ज़्यकर न लगने 
चाहिये । 


अ्रविक आ्रायपर 
खान्यकर 


राह्रीय आागध्यव शासक 


जातो है । भारतवर्ष इखीका प्रत्यक्ष उद्वाह- 
रण है। # 

बहुतसे विद्वानोंका विखार है कि राज्यको 
ऐसे कर भो न लगाने याहिये जोकि जातिमे 
पूँजी संचयको आदतको कम कर। क्योकि जाति- 
की उत्पादक शक्तिका आधार अ्रमियोक्री शारी- 
रिक सथा मानसिक शक्तिके साथ साथ उत्पत्तिके 
साधनों तथा पूंजीपर भी निर्मर करता है! ऐसे 
राज्यकर जो उत्पशिके खाधनों तथा पूंत्रीकी 
बुद्धिको रोके, घह जातिके हिल तथा समृद्धिके 
नाशक होते हैं। जिस प्रकार जीवनो पयोगी पदरर्थो- 
पर लगा छुआ राज्यकर भ्रमियाक्की काये मताको 
नष्ट करता हैँ उसी प्रकार भयल्त पूंजीकी वृद्धिको 
रोकने वाला राज्यकर पूंज्ीकी कायक्षमताको 
नए करता है। अतः दोनों प्रकारके ही राज्यकर 
समाज तथा जातिके दितके घिरोधी हैं । 

अधिक आमदनीपर राज्यकर लगना चाहिये 
या नहीं ? यह एक अझत्यस्त झावश्यक प्रश्न है। 
इसका मुख्य कारण यह है कि झमोर लोग अपने 
बचाये धनसे राज्यकर देते है। उनको आम- 
दुनीपर लगा हुआ राज्यकर उनके जोवनोपयोगी 


खर्ोपर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालता दे। 





# एन० जी० पियसेनकी, प्रिन्सपर्स आफ इकास! मिक्स (१६१२) 
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डगपर झायकरका जो कुछ प्रभाव द्ोता है यह 
यही है कि उनके पास पूंजी बहुत एकत्रित नहीं 
दोती है | इसमें संदेह भी नहीं है कि बहुत बार 
राज्यकर पूंजीपर भी प्रभाव नहीं डालते हैं। 
श्शंतके तोर प* घोड़े रखने, नौकर रखने आदि 
पर लगा हुआ राज्यकर पूंजीसंचयको नहीं 
रोकता है । 

समश्विादी लोग श्रमीरोपर आयकर लगना 
चाहिये, इसके बहुत ही पक्तमें हैं वह आमदनीपर 
२० प्र श० तक कर लगानेके लिये उद्यत हैं। यह 
क्यों ? यह इसीलिये कि इससे असमानता दर 
होती है | व्यवसाय-पतियोकी शक्ति कम हो जाती 
है श्रोर ध्रमियोकी दशा भी सुधारी जा सक्तती 
है । आजकल सभी सम्पत्तिशास्रश धनादयोंपर 
क्रमपृद्ध आयकर लगानेके पक्तमे हैं। इसके निम्न- 
लिखित तीन कारण हैं :-- 

(१, धनाठय तथा साधारण मनुष्य, सभी 
कुछ कुछ घन बचाते हैं | घनादयोंके पास अधिक 
घन बचता है, दरिद्रौके पास कम। धनादयोपर 
यदि क्रमबद्ध आयकर जगा दिया जाय तो दरिद्रो- 
पर करका भार कम किया जा सकता है। यह 
किस समाज खुधारकको मंजूर न होगा | 

(२) धनाढ्योपर  क्रमचुद्ध आयकरका 
प्रभाव बहुत देर बाद पड़ता है। राज्यकर वही 
अजुखित होता है जो पदार्थोकी उत्पक्तिमें 


श्श४॑ 


समश्वादि- 
योका मत 


क्रमवृद्ध आय 


क्र 


ऋमबृद्ध आय 
करका धना- 
ब्थोपर प्रभाव 


जायदाद प्राप्ति 
तथा बचत्पर 
लगें राज्यकर 
का उत्पत्तिक 


साधना 
पार 


प्र 
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प्रत्यक्ष तथा तारकालिक याधा डाले | क्रमवृद्ध 
आयकरमें यही बात नहीं है श्रतः यह उचित है । 

(३ ) बहुत बार यह भी देखा गया हैंकि 
विशेष विशेष देशों जायदाद,प्राप्ति तथा बच तपर 
लगा हुआ राज्यकर उत्पत्तिके साधनापर कुछ भो 
प्रभाव नहीं डालता | दृष्टान्त तौरपर यदि किसी 
देशमें उत्पत्तिके साधन तथा संरक्तित पूजी पर्याप्त 
अधिक राशिमे विद्यमान हो ओर राज्य कर एकमात्र 
संरक्तित पुंजीपर ही जाकर पड़े तो इससे देशकी 
कुछ संपत्ति, संरक्षित पूंजीके बाहर चले जानेसे, 
कम हो सकती है । परन्तु इससे उत्पत्तिके साथ 
नोपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता ! 

अथवा कल्पना कीजिए कि किसी जातिका 
कुछ धन विदेशीय कम्पनियोके हिस्सों तथा कामों- 
में लगा हुआ है | ऐसी दशामें राज्यकरका प्रभाव 
यही होगा कि विदेशीय संरक्तित पूंजी स्वदेशमें न 
ब्रासकेगी । उत्पत्तिके साधनोपर राज्यकरका 
प्रभाव कुछ भी न होगा । परन्तु यदि किसी 
देशमे संरक्षित पूंजीकी मात्रा बहुत ही कम हो तो 
घनादहयोंकी आमदनीपर लगा हुआ राज्यकर 
उत्पक्तिके साधनोपर ही जाकर पड़ेगा । इससे 
देशके व्यापार व्यवसायको बड़ा भारी धक्का पहुँच 
सकता है । भारतवर्धम॑ आयकरकी मात्राका 
प्रभाव यही है । 

उत्पक्तिके सरश दी व्ययपर भी राज्यकरका 
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अभाव भयंकर होता है | अब कभी व्यावलायिक कर व्ययपर राज्य 
था आयातकर किसी पद्ार्थपर लगायाजाता है तो करक[भयकर 
उस पदार्थक्रीकीमत भ्रायः बढ़ जाती है। कीमतका *"व 
बढ़ना उसपदार्थके व्ययको कम कर देता है। यदि 
दालेण्डमें शक्करसे, इंग्लेडमें तमाखुसे ओर भार तमें 
स्पिरिटसे इसी प्रकारके राज्यकर हटा दिये आंय 

तो इन पदार्थोका व्यय भिन्नभिनक्न देशोर्मे बढ़ सकता 

है। स्पिरिट्परसे कर हटते ही भारतवर्षमें भी प्रत्येक 
प्रकारकी विदृशीय दवाइयोंका बनाना सुगम हो 

आय ओर शक्करके कारखाने लाभपर चलने लगे। 

इस एक ही राज्यकरने शक्कर तथा औषधियोंकी 
चुद्धिको राका छुआ है । मकानोपर राज्यकर लग- 

नेका बहुत बार यह प्रभाव होता है कि लोग मैले 
मकानोंमें रहने लगते हैं। सारांश यह है कि व्ययपर 

लगे हुए राज्यकर समाजके रहन सहनको खराब 

कर देते हैं| कुछ एक व्ययी पद्ार्थोपर राज्यकर 
लगनेका दूसरा मतलब यह है कि लोग उन 
पदार्थोका प्रयोग करना छोड़दें झोर ऐसे पदार्थों- 

का उपयोग करें ज़िनपर राज्यकर नहीं है। प्रश्न तो 

यह है कि क्या लोग करयोग्य पवार्थोंका प्रयोग 
छोड़कर राज्यकरसे सर्वथा ही बच गये! 

कभी भी नहीं । क्योंकि करद-पदार्थोके प्रयोगके 
छोड़नेसे उनको जो कष्ट होगा क्या धह कष्ट राज्य- 

करका परिणाम नहीं है। घन या मुद्राके वियारसे 

खोग करसे मुक्त कहे जा सकते है? परन्तु खुख 
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सथा आनंदके विचारसे नहीं। यही कारण है कि 
वे राज्यकर समाजके लिये हानि कर समझे जाते 
हैं, जिमके कारण लोगोंको जीवनोपयोगी पदार्थों 
का प्रयोग छोड़कर कष्ट उठाना पड़े या जिनके 
कारण स्वदेशीय व्यवसाय लाभके न होनेसे रसा- 
तलमें मिल जांय । वही राज्य सभ्य समझे जाते 
हैं, जोकि इस प्रकारके राज्य कर्रोको नहीं 
लगाते हैं| # २३३६७ हि 
२--राज्यकर विचालन 
ह ( [८९९९(॥07 ० (85९५ ) 

$र जिच्चालनके.. पूवे भ्रकरणमें यह दिखाया जा चुका है कि 

द्वार कर भारका 

इमदो जाना। ' ज्यकरकी राशिके कम होते हुए भी करभार 
अत्यन्त अधिक हो सकता है। भ्रव इस प्रकर णर्म 
यह दिखानेका यत्न किया जायगा कि राज्यकरकी 
राशिके अत्थन्त अधिक होते हुए भी करभार कुछ 
भी नहीं दो सकता है | यद घटना राज्यकर 
विचालनके द्वारा दी हो सकती है। राज्यकर 
विचालनसे तात्पयं यह है कि राज्यकरका भार 
करद अपने ऊपर म॒ पड़ने दे । यह बात तभी 
होती है जब कि (१) बहुतसे कारणोसे राज्यकर- 
का भार विदेशियांपर जा करके पड़े (२)या 
किन्हीं अन्य कारणोसे राज्यकरका भार करद्पर 
जाकरके न पड़े । 

# एन, जी० वियरसन-प्रिन्सिपल्स आफ इकानामिवस (१ हर) 

खाग २, पृष्ठ २८०२-२६ १ 
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(१) आयात करके द्वारा राज्यकरका भार शुरू. भायातकरका 
शुरुमें विदेशियोपर ही जा कर पड़ता है । इस किशन! 
सिषयपर हम अपने संपत्ति शास््रमें पर्याप्त 
अधिक प्रकाश डाल चुके हैं । यहांपर हमको 
जो कुछ लिखना है वह यही है कि झायातकर 
लगते ही विदेशियोंको अपने कारखाने टूटनेका 
भय हो जाता है, इस भयसे विदेशीय व्यवसाय- 
पति अपने ऊपर ही आयात करको लेनेका यत्न 
करते हैँ ओर अपने मालका दाम बाजारमे नहीं 
चढ़ने देते हैं । परन्तु यद बात कुछ समयतक ही 
रहती है। जब वह लोग ग्रायात ऋकरका भार 
उठानेमे अ्रसमर्थे दो जाते हैं ओर उनके कारखाने 
चलनेसे रुक जाते है तो आयासकर उसी देशके 
लोगोपर जाकर पड़ता है, जहां कि आयातकर 
लगा होता है । यदि कोई देश विदेशीय कृषिजन्य 
पदार्थकों स्वदेशर्म राज्यकरके सहारे न आने दे 
तो ऐसी दशामे विदेशीय रूृषिजन्य पदर्थोकी 
मांग तथा कीमतके कम होनेसे विदेशीय व्यापार- 
को बड़ाभारी घका पहुँच जाता है । 

नियांत करमें भी कर विचांलनका यही नियम शियांत करक! 
है | कटपना कीजिये कि अमरीकाने झपनी रुईपर विचालन 
निर्यात कर लगा दिया है ओर इसी अलु॒पातमें 
डसने याहरसे आनेयाले सूतपर आयातकर कगा 
दिया है | इसका परिणाम यद्द होगा कि कीमतों 
के भटजामेसे अमरीकम लोग रुई बोना छोड़ 
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देंगे। इससे रईकी उपलब्धि कम हो जायगी 
ओर सारे संसारमे रुईका दाम चढ़ जायगा। 
इस प्रकार अमरीकन निर्यातकर का बहुतसा भाग 
विदेशियोपर जा पड़ेगा । 

(२ ) करदपर राज्यकरका कुछ भी भार न पड्टे 
यह बहुत ही कठिन है। विशेष विशेष अवस्थामें ही 
यह संभव है | थदि कोई मजदूर राज्यकर लगा- 
नेके बाद अधिक काम करना शुरू करे ओर 
अपनी दैनिक आमदनीको पूर्वोपेज्ञा बढ़ा ले और 
इस प्रकार राज्यकर देनेपर भी बसकी आमदनी 
ज्योंकी त्यों पूषंबल्‌ बनी रहे, तो ऐसी हालतमें 
यह कहना कि उस मजद्रपर राज्यकरका कुछ 
भी भार नहीं पड़ा है, सत्यका अरलाए करना 
होगा | क्योंकि राज्यकरका भार उस मजदूरपर 
अधिक कामके रुपमे जाकर पड़ा है। शब्रथांत्‌ 
रुपयोके रुपमें उसपर करका भार न पड़कर 
भ्रमके रूपमे उसपर करका भार पड़ा है। उस 
समय कर विचालन पूर्ण समझा जाता हे जब 
कि व्यवसायपति करमभारले बचनेके लिये 
अपने कारखानोके ख्चेंको वैशानिक, शिलपीय या 
यांजिक उन्नतियोंके द्वाराकम करनेका यत्ष करे ओर 
झपनी आमदनीको पूर्ववत स्थिर रखे । अमंनीमें 
यही बात दो चुकी है | शक्कर पर राज्यकरके 
लगते ही जमेन दयवसाय पतियोंने खुकुस्दर को 
थोड़ी राशिसे ही पूेबत्‌ शक्रर निकालना रूकिया 
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ओर इस प्रकार राज्यकरके भारसे बच गये । यही 
कारण है कि राज्यकर-भारका यह विचित्र गुण देखा 
गया है कि उचित मात्रामे तथा बुद्धिपूयेक करके 
लगानेसे न्‍्यून व्ययपर ही लोग पूर्षवत्‌ पदार्थ 
उत्पन्न करते हैं ओर दिनपर दिन नये नये आविष्का- 
रोको निकालते हैं। उचित मात्रामे तथा वुद्धिपूर्यक 
इन शब्दौका प्रयोग इसलिए है कि थोड़ीसी गलती 
से राज्यकर भयंकर नुकसान भी पहुँचा देता है | 
आविष्कार आदि निकालने के लिये लोगोको उत्ते- 
जित करनेके वजाय उनको श्रालसी तथा निरुत्सा 
ही बना देते है, लोगोंको परदाथोके उत्पशिमें 
रूचि तथा उनकी उत्पादक शक्तिको कम कर देते 
हैं| राज्यकर उस जहरके समान दै जो अल्पमा- 
जमे ताकत देनेका ओर बहुमात्रा्में मारनेका 
काम करता है। भारतवर्षमें राज्यकरका प्रयोग 
उचित विधिपर नहीं है | यही कारण है कि राज्य 

कर हमारे जातीय व्ययसायोंको नष्ठ कर रहा है 
और देश दिनपर दिन व्रिद्र होता जाता है | यही 
कारण दे कि राज्यकर लगानेकी शक्ति भारतियोंको 
अपने दी हाथम रखनो चाहिये, जबतक भारतीय 
यह न करेंगे तबतक वह दरिद्रसे समृद्ध न हो 
सकगे। * 
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३--राज्यकर संरोपण «8 । 


बहुतसे राज्यकर कर संरोपणरूपी घटमाको 
इत्पन्न करते है। प्रश्ष हो सकता है कि करणसखंरो- 
पणका क्या मतलब हे? इसको निम्नलिखित 
दष्ठान्तके द्वारा बहुत हो उत्तम विधि पर सम- 
भाया जा सकता है। कटपना करो कि भारतीय 
सरकार जातीय ऋण पत्रके रखनेवालों पर कुछ 
राज्य कर लगा देती है। इस हालतमें जातीय 
ऋण पशन्रका बाजारमें मूल्य गिर जाना खाभाविक 
ही है । जातीय ऋण पन्रके मूल्यके गिरनेका सके 
से मुख्य प्रभाव उन्ही प्रर पड़ेगा जिनके पाल 
ऐसे पत्र होवेंगे। वद्द इस हानिकर प्रभावसे 
किसी प्रकार भी न धच सकंगे। सन्‌ १८६८मे यही 
घटना उत्पन्न हो चुकी है। इसी घटनाकों कर 
संरोपणके नामसे पुकारा जाता है। क्योंकि राज्य 
करका भार तत्कालीन जातीय ऋणपत्रके मालिकों 
पर अवश्य हो पड़ता है। 


# राज्यकर सरोपण > आमाथशिसन आब टेक्सिजञ ( ॥धा0०(5७- 
(07 ० 7४5८७). 


ए-[ग्रटाए!65 ० €८०४०फ्राएड 929 पर, ७. ?26805 
(792). ४०). ॥] ?. ए, 39--396, 


एन० जी० पियमंन लिखित प्रिन्सिपल्स आब इकासामिक्स । 
सरकरण १६१२॥ द्वितीय भाग | १० २६१--३६६। 
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बहुतसे संपश्िख्रक्ष कर प्रदेपणके # प्रकरण 
में ही कर संरोपणको रखते हैं | परन्तु यह उचित 
नहीं है। क्योंकि कर प्रक्षेपण तथा कर संरोपण 
में बड़ा भारी भेद है। कर संरोपण कर प्रक्तेपणसे 
सर्वंथा दी उल्टा है। ऊपर लिखा जां चुका है कि 
जातीय ऋण पश्रके मालिकों पर लगा हुआ राज्य 
कर उन्हीं पर जाकरके पड़ता है। वह उस राज्य 
कर भारसे अपने आपको किसी भी तरीकेसे नहीं 
बचा सकते हें। कर प्रच्तेपणमें इससे विपरीत 
दिखानेका यत्न किया जाता है। अस्तु, संरक्षित 
पूंजी पर लगे हुए राज्य करसे भी संर'तक्षत 
पूंजियोंके मालिकांका बचना कठिन होजाता है 
क्योंकि राज्य फर लगते द्वी खंरक्तित पूंजीका 
बाजारी मूल्य गिर जाता है और साराका सारा 
राज्यकर संरक्षित पूंजियोंके मालिकों पर ही 
जा पहता है। सारांश यह है कि कर संरोपण 
की घटना सद्साही उत्पन्न होती दे शोर इससे 
यचना यहुत ही कठिन होता है । 

ऊपरि लिखित टदष्डान्तोंके कुछ एक अपवाद 
भी हैं । उनमें यह जानना बहुत ही कठिन दै कि 
कर संरोपण कब होगा ओर कब नहीं होगा ? 
यही कारण है कि बहुत स्थानोम॑ कर संरोपण ()) 





# कर प्रक्षेपण > इन्मिडेन्स आब टबिप्तज ([प्रलतरा०८ 0६ 
5८३५) 


२३३ 


कर प्रश्ञेपय 
तथा कख्सरों- 
पसुका सबन्५ 


कर सरोपरण 
का ,मिन्ष भिन्न 
स्वरुप 


राष्रीय आायब्यय शाख 


पूर्णया ((7) अपूर्ण ((7) खसहसा या (१५) मन्द होता 
। किन २ स्थानोमें कर संरोपण किस प्रकारका 
होता है इसको अब हम एक दूसरे दृष्टान्तके हारा 
समभानेका यल करंगे। 
कल्पना करो कि राज्यने सब प्रकारके कागज़ो 


कागज बाजारी छुणिद्व्यों तथा कागजी बाजारी पदार्थों पर और 


मात्रपर राज्य 
ऊऋरका सरोपण 


मूह पियसंनके 
विचार में वास्त- 
बिक कर 


सारी की सारी कम्पनियाँके हिस्लेदारों पर एक 
सटश राज्य कर लगा दिया है। यह दसीलिये 
कि कोई भी राज्य करसे बच न सके। यहां पर 
जो कुछ विचार करना है वह यही दे कि ऐसी 
हालतमे कर संरोपण की घटना किस प्रकार 
उत्पन्न होगी ? इस प्रश्षको सरल करनेके लिये 
बहुतही गस्भीर विचार करने की जरुरत है। क्योकि 
इस प्रश्नमें दो प्रकारकी घटनाय सम्मिलित हैं । 
जातीय ऋण पत्रपर लगा हुआ राज्यकर उसके 
सारेके सारे मालिकों पर पक सहश जाकर 
पड़ता है चादे घह अपने देशके रहनेवाले हो ओर 
चाहे वह विदेशके रहनेचाले हो। यही कारण है 
कि म० पियसं न इस प्रक्वारके राज्य करको वास्त- 
विकर कर (7८3] ६85) के नामसे पुकारते है । 
उनके घिचारमें वास्तविक करमें दो विशेषताय हैं। 

(१) राज्यकर विशेष प्रद्ारकी आमदनीके 
साधनापर ही लगाया जाता है | 

(२) इस राज्यकरमे करदकी जाति, विजाति या 
परिस्थितिका कुछ भी ख्याल नहीं किया जाता है | 


२३४ 


राज्य-कर संभारके नियम 


टृष्टान्त तौरपर भौमिक कर # मिश्रितपूंजी 
वाली कंपनियांके लाभपर लगा हुआ राज्यकर 
भिन्न २ बेंकोको प्रमाण पत्र देनेका राज्यकर तथा 
इसी प्रकारके ओर यहुतसे कर वास्तविक करके 
ही उदाहरण हैं। वास्तविक कर आदमनी को 
वेनेवाले पदार्थों पर ही लगाया जाता है। इससे 
इस बातका कुछ भी ख्याल नहीं होता दहैकि 
वह पदार्थ किसके पास है । इसी प्रकार 
विदेशीय संरक्षित पूंजी पर लगे इुए राज्यकर 
का चास्तविक कर नहीं कहा जा सकता है 
क्योंकि विदेशीय लोग संरक्षित पूंजीको अपने 
देशमें मगा लेंगे और इस प्रकार राज्यकरसे मुक्त 
हो जांयगे। यदि भारतवषमें आशियन वॉडज 
रशियन बोडज पर अमेरिकन रेलवे डिघंचर्ज 
राज्यकर लग जाय तो उनकी आमदनी पू्वंचत्‌ 
ही बनी रहेगी । केवल भारतीयांकों ही उनकी 
आमदनीमेसे राज्यकर देना पड़ेगा। दूसरे देशक 
7ग इनसे पूबंबत्‌ ही लाभ उठावंगे । यहो कारण 
है कि भारतवर्ष में इनका दाम विदेशोकी अ्रपेक्षा 
गिर जायगा । इस दशामें इस करको वास्तविक 
कर केसे कहा जा सकता है ? जय कि वह सबपर 
एक सरश न पडता हो ? 
उपरिलिखित अवास्तविक करके कारण भारत 





# भौमिक कर + लन्ड टक्सिज्ष ([,रत्त (8३८९५) 


श्३ेप५ 


वास्तविक कर 
के उदाइरण 


अवास्तबिक 
करका भार- 


तीय कांगजों 
घर प्रभाव 


उाज्य कार 
नया शेयर 
माके2 


राष्ट्रीय आयमब्थय शास्त्र 


थर्ष तथा भन्य वेशोकी स्थितिमें बड़ा भारी भेद 
झाजाता है। राज्यकर के कारण भारतवर्ष में उप- 
रिलिखित काग ऊोका दाम गिरनेसे भारतीयोको 
बड़ाभारी जुकसान पहुँचेगा। इसको समभनेके 
लिये कटपना करो कि उपरिलिखित कागजोका दाम 
१०० तथा क्षाभ ३० प्र» श० है। यदि लाभका ६ राज्य- 
करके तौरपर भारतीयोंको सरकारको देना पड़े 
तो परिणाम यह होगा कि उनकागजों का याआरमें 
८० दाम हो जायगा। विदेशीय लोग उन कागज 
को भारतवर्षस खरीद लेंगे ओर श्रपने देशॉको 
उन कागजौको बंच कर २० प्र० शण् लाभ उठावंगे। 
इससे भारतको जो घाटा होगा वह स्पष्ट ही हैं। 

डपरिलिखित कागर्जों पर राज्यकर लगनेसे 
भारतके अन्य बाजारी कागजौकी क्या दशा होगी ? 
इसपर विचार करना अत्यन्त आबश्यक प्रतीत 
दोता है ।इसपर विचार करनेसे पूर्व निश्नलिखित 
दो बातोंका ध्यान करलेना जरुरी है । 

(१) राज्यकर किस प्रकार लगापा गया हें? 

(०) करद कागजोका क्रपविक्रय विदृशमें 
किस प्रकार हो रहा है ? 

थदि भारतके अन्य बाज़ारी कागजापर 
जातीय ऋणके सदश ही राज्यकरके लगे या उन 
पर राज्यकर लगते ही उनका विदेशमे फ्रयधिकय 
रुक जाय तो उनका मूल्य जातीय ऋणके सरश 
ही होगा। यदि उनपर रशियन वॉड्जके सदश 


श्श्द 


राज्य-कर खंभारके नियम 


लगाया जाय और राज्यकर पक माज भारतीयों- 
पर ही जाकर के बड़े तो उनका पिदेशमें चला जाना 
स्वाभाविक है। 

उपरिलिखित संदमंसे हमारा जो कुछ मत- 
लय है यह यही है कि कर संरोपणकी घटना 
आयः वास्तविक करोंमें ही उपस्थित दह्ोती दे । 
शअ्रश्ष जो कुछ उठता है वह यही दे कि क्या कोई एपेसे 
भी वास्तविक कर हैं जिनमें करसे रोपण न होता 
दो ९ क्‍या छोटे देशोंके सदश ही बड़े देशोमे भी 
यह घटना एक सरश ही काम करती है? करएसं- 
रोपण कब पूर्ण तथा कब अ्रपूर्ण होता है ? 

ऊपर लिखित प्रश्न बदुत ही गम्भीर हैं। उनको 
खसमझूनेफके लिये कल्पना करो कि जमेनी जैसा 
बड़ा देश अपने देशकी सरक्तित पूंजीपर इस्त 
पवविधिसे राज्य कर लगाता है कि वद साराका 
सारा राज्य कर एक मात्र जमनाओकोी ही देना 
पड़े । इसका परिणाम यह होगा कि जमेनीसे 
संरक्षित पूंजी विदेशमें जाना शुरू होजञायगी। 
इससे अमेंनीके बड़े होनेके कारण करखंरोपण 
रूपी घटना अपूर्णरूपमें प्रगट होगो। फ्योंकि 
अर्मनीकी संरदित पूंजोका दाम गिरते ही, डसफे 
सस्ता दहोनेसे विदेशी लोग उसीको खरोदेंगे ओर 
अन्य कागजौका खरीदना छोड़ देंगे। इससे अन्य 
कागजोकी उपलब्धि मांगसे बढ़ आयगो ओर 
उनका दाम भी कुछ २ गिर जायगा । परिणाम 


२३७ 


वास्तविक कर।' 
में भा करसरो- 
प्रणका अभाव 


राष्ट्रीय आवव्यय शास्त्र 


इसका यह होगा कि करद्अमेन संरकद्ित पूंजीका 
मूल्य भी राज्य कर की मात्रा तक न गिर सकेगा 
क्योंकि अन्य कागजोंके दाम गिरनेसे उसका 
दाम राज्य करकी मात्रा तक गिरनेसे पूर्य हो 
थम ज्ञायगा। और विदेशीय लोग अन्य जर्मन 
कागजोको सस्ता होनेसे खरीदना शुरू कर देंगे। 
इस प्रकार यहां कर संरोपण अपूर्णरुपसे प्रगट 
होगा । 

असलो यसात तो यह है कि कर संरोपण 
विशेष २ श्रवस्थाओंम ही होता है | यह श्रवस्थायें 
सदा पूर्ण रूपसे प्रकट नहीं होती है। यही कारण 
है प्रत्येक विषयमें कर संरोपणका विचार पृथक २ 
ही करना चाहिये | 

वास्तविक करमें कर संरोपणकी घटना किस 
प्रकार उपस्थित होती है? इसपर हम अभी प्रकाश 
डाल जखुके हैं | आश्चयं तो यह है. कि वास्तविक 
करोंमे भी कर संरोपण सदा नहीं होता है । इसको 
देखनेके लिये ग्रह लगानको ही लेलीजिये । संप- 
सिशासत्रमे यह दिखाया जा चुका है कि जिन २ 
देशोर्में झ्ाबादी तथा संपत्ति बढ़ती पर हो ओर 
इसी लिये अधिक २ मकानोंके बनानेकी जरूरत 
हो यहाँ पर व्याजवृद्धिके सदशहो राज्यकरका 
प्रभाव पड़ता है। यदि व्याजकी मात्रा ४ प्र० श० 
हो और मकान बनानेमें ३६ प्र० श० हो तो कोई 
भी अपनी पूंजीको मकान यनानेमे नहीं लगा 


२३३६ 


राज्य-कर संभारके नियम 


सकता है | यदि मकानका किराया बढ़कर ४३ प्र० 
श० पहुँच जाय तो लोग उसमें अपनी पूझ्ी लगा 
खकते हैं । यही कारण है मकानोंकी माँग जब 
बहुत ही अधिक बढ़ जाती है तो ग्रह कर # एक 
मात्र किरायेदारोपर ही जा पड़ता है। इस हालतमें 
गृहकर कर-संरोपणका क्षेत्र पारकर करप्रक्षेपणके 
खेनत्रम प्रविष्ठ होजाता है। यही कारण है कि 
अब हम करप्रक्तेपरणके सिद्धान्तोको दे देना आवब- 
श्यक समभते हैं। वादतविद्ा बात तो यह है कि 
करप्रच्तेपण सथा करसंरोपणके नियम एक सदश 
ही देँंँ। क्योंकि कर संरोपणमे हम करकी स्थिर- 
ताका ओर कर-झप्रच्तेषणम हम करकी गतिके 
नियमका पता लगाते है। फरकी स्थिरताके निय- 
मौका जानते समय हमको करकी गतिके निय- 
मोसे काम पडता है और करकी गतिके नियरमोंको 
जानते समय हमको करकी स्थिरताके नियमासे 
काम पड़ता है | झाश्यय्ये तो यह है कि दोनोके ही 
नियम एक सरश हैं। अतः कर-प्र्ते पणके नियर्मा- 
को हम घिस्तृत तोरपर देनेका यत्न करंगे । १ 











# ग्रृढ़कर -- इ|उस टेक्स (पछ०ए४5९ (४5) 
+ ०न० जो० पियसेन लिखित प्रिन्सिपप्स आव इकाना मिक्स 
सरकश १६१२ ! दितीय भाग | पू० २६६---४०३ । 
शरेद 
१६ 


ग्रद्दक क 


कर अ्र्ते पष्चक 
तथा कर सरो- 
पण 


राज्यकर ,प्रक्ते- 
पणका तात्पर्य्य 


कर -प्रश्न पणका 


"यानयाग्य बातें 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख््र 


४--राज्यकर प्रच्तेषण & | 

कर-प्रच्ते पण का विषय अति कठिन है। प्रत्पत्ष- 
से प्रत्यक्षका कर लगाते हुए भी राज्य बहुत वार 
उन लोगोपर करका भार डालने में असमर्थ हो जाते 
हैं जिनपर कि वह करका भार डालना चादते हैं । 
रृप्टान्त तोरवर कट्पना करिये कि राज्य मान के 
मालिक तथा किरायेदार दोतोपर ही पृथक प्र वर 
प्रत्यक्ष कर लगाता है ! प्रत्येकके लिये करका अनु 
पात भी निश्चित कर देता है। परन्तु होता क्या 
है ? कभो कमो किरायेदार अपने करका भार 
मकानफे मालिकपर फेक देता है ओर कभो ऋमो 
मकानका मालिक अपने करका भार किरायेदार 
पर फेंक देता है। यहो नहीं। कम्नो कभो यहो 
करका भार मकानऊफ्रे मालिक या किरायेदार किसो 
पर भी न पड़ कर भोमिक लगान या द्याव- 
सायिक् लाभॉपर जा पड़ता है। बहुत बार जाय- 
दाद करका परिणाम भूमियोक्ती स्क्तिका घटना 
होजाता है । 

फर-प्रच्धेपणका अनुशीलन करते समय अन्य 
बहुत सी बातोका ध्यान रखना चाहिये । 
क्योंकि यह प्रायः होता है कि (१ ) राज्य जिख 
उद्देश्य्से कर लगाता है, उसका वह उद्दश्य पूर्ण 


# र॒ज्यकर प्रच्षेपण ब* इसिडन्स आव टेन्‍सेशन ([॥१0'66 - 
प्रए९ ठ घिजबाी0आ ) 
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नहीं होता है । (२) राज़्यक्रो यह पता नहों 
चलता दे कि अमुक करका भार क्िधर और किस 
पर पड़ रहा है (३) भोर उसके परिणाम फ्या 
हुए ? ओर वह परिणाम देशके लिये दितकर हैं या 
अहितकर ? । यह प्रायः दोजाता है कि करभसारसे 
हानि पहुँचनेके स्थानपर उल्टा देशक्ो लाभ हो 
जाय। अ्रंग्ल राजाओंन स्वार्थवश विदेशीय पदार्थों 
पर सामुद्रिक कर अधिकराशिमे लिया इससे स्व- 
देशमें विदेशीय परदार्थोकी कीमतें चढ़ गयीं । परन्तु 
कीमतोके चढ़ने के साथही शआरंग्लब्यवसायोमे जीवन 
पड़ गया । संरक्षक सामुद्रिक-कर#का प्रयोग भिन्न 
मिन्न राज्य स्वदेशीय व्यचसायाके संरक्षणमें करते 
हैं परन्तु इसका परिणाम यह होता है कि बहु तसले 
स्वदेशीय व्यवसाय एुकाथिकारीका रूप धारण 
कर लेते हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि करप्रक्तेष- 
ण॒के द्वारा राज्यका न्‍्याययुक्त राज्यकर अन्याय- 
युक्त ओर अन्याययुक्त राज्यकर न्याययुक्त 
होसकता द्वे । यही कारण है कि कर लगाते समय 
राज्योंको करप्रत्तेपणका ओर साथ ही इन दो 
बातोका ध्यान कर लेना चाहिये । 

(१ ) राज्यकर पत्यक्ष तोरपर कौन देता दे? 

(२ ) राज्यकरका वास्तविक भागी कौन हे ? 

कर प्रच्ेपणकी समस्या एक प्रकारसे धन- 





# सरचाक सामुद्विकरर #प्रोटक्यव्‌ड्यरोजु ( ?70६€८४२८ 
6प्रध€६ ) 


श्छर्‌ 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख 


करअचंरण पन थिभागकी समस्या है । जिस प्रकार धनविभाग 
विभागकी सम- विनिमयका एक भाग नहीं कहा जा सकता है 


स्वाद, 


राज्य नियम 
दबा देश प्रथा 
का करप्रत्तेपण 
म्रेंभाग 


उसी प्रकार कर प्रक्षेपणको मूल्य सिद्धान्तका एक 
रूप प्रगट करना यूथा है। अब दम यह द्खिनेका 
बत्ष करंगे 'राज्यनियम तथा देश प्रथाका कर 
प्रतेपणमे क्या भाग है ??+ 
(क) 
राज्यनियम तथा दृशप्रथाका कर प्रक्षपणस भाग 

देशप्रथा तथा राज्यनियमका कर प्रक्तेपणकी 
शक्तिके साथ घनिष्ट सम्बन्ध है। ब्रामों तथा 
फ्यूडल देशाम करप्रच्तेपणका मुख्य स्त्रोत देश प्रथा 
तथा राज्यनियम ही कहे जा सकते हैं। एंग्लो- 
सैक्सन तथा नामेन राज्योमें इडलेंडर्म जमींदारोसे 
सब प्रकारके राज्यकर लिये जाते थे। जमींदार 
लोग अपने राज्यकर का भार छोटे छोटे ग्रासामियां 
पर फेक देते थे | रष्टान्त तौरपर स्कृटेज नामक 
करको ही लीजिये। प्रत्येक नाइटकों ४० शिलिहू 
स्फूटेजमे राज्यकोी देना पड़ता था। इस ४० 
शिलिड्को वह अपने ८ बड़े बड़े आसामियोपर 
बांट देता था । इस प्रकार प्रत्येक आसामीपर 
२ शि० ६ पेनलका स्कृटेज आकर पड़ता था। 
उन दिनों विनिमयकी अतिशय वृद्धि न द्वोनेके 
कारण संपूर्ण राज्यकर करप्रल्ेपणके अनुसार 
्् पोलक तथा मेटलैन्ड लिखित दिम्टरी आवरग्लिशका भाग 
? | पृ० ६०४ | 
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अजूमिपति या कृषकपर जा पड़ते थे । गो, बैल, 
घन आदि चल वस्तुओआँपर खगाया हुआ राज्य- 
कर भी भूमिपर ही जा पड़ता था। मद्दाशय 
पोलक तथा मेट्लेरडका कथन है कि उन दिनो- 
में विनिमयके अधिक न दोनेसे “चलचस्तुश्रोपर 
लगाया हुआ राज्यकर निराधार न रहकर भ्रूमि- 
पर दी जा पड़ता था? # भारतमे अबतक यही 
दशा विद्यमान है | भारतमें सेय्यतवारो तथा 
अरमीदारी बन्दोबस्त दारा भूस्दामियांसे राज्य 
लगान लेता दे । जमींदारी बन्दोबस्तयाले 
स्थानोमें लगान वृद्धि का संपूर्ण प्रभाव आसामियों 
पर दी जाकर पड़ता है। परन्तु भाजकल जिस 
प्रकार विनिमय तथा प्रण द्वारा कर-प्रद्तेपण होता 
है बह फ्यूडल कालमें भिन्न भिन्न देशोंके अम्दर 
न विद्यमान था । अब वह दिखानेका बल किया 
जावेगा कि विनिमय तथा प्रणमे कर-प्रक्तेपणकी 
कया गति रहतो हे । 
(खत) 
विनिमय तथा प्रणका कर प्रशेपणमे भाग । 


आजकल राज्य, भिन्न भिन्न पदार्थोके द्वारा 
मलुष्ियोपर कर लगाता है। परन्तु भिन्न मिन्न मलुष्य 





के ( निकल्सन कृत प्रिन्सिपल्स आवब पुलिटिकल श्कनामी । 
सस्कर रा १६०८ )। सूतो4य भाग ए० २६८-रे०७ | 


शडरे 


विनियम तथा 
प्रशक' कर 
प्रद्ञेपश में भाग 


करता विक्रेताक 
डुपमें समांजका 
बर्गीकरण 


राष्ट्रीय आयब्यय शास्त्र 


अपनी अपनी परिस्थितिके अनुसार राज्यकर एक 
दूसरेपर फंक देते हैं। देशप्रथा तथा राज्यके 
स्थानपर कर-दाताओकी शक्तिपर ही श्रव कर- 
प्रक्षेपण निर्मर करता है । जब कि कोई राज्यकर 
किसी पुरुष पर लगता है, वह अपनी संपूर्ण 
आर्थिक अथस्थाका निरीक्षण करता है ओर यह 
सोचता है कि यह राज्यकर कहां पर फेंका जा 
सकता है। राज्यनियम द्वारा करभारके हल्का 
करनेमे रोका जा करके सी विनिमय द्वारा वह 
करभारको यथाशक्ति दूसरों पर फेक देता है । 
विनिमयके लिये एकसे अधिक मलुष्यकी ज़रूरत 
दोती हे । करभारकों हल्का करनेके लिये कर- 
दाता यदि किसीसे प्रार्थना भी करे तोभी कदा- 
चित्‌ ही कोई उसके करभारकों अपने सरपर 
लेनेफे लिये तैय्यार हो । परन्तु यह काम कर- 
दाता अपनी आर्थिक शक्तिके अनुसार सदहजसे 
ही कर लेते हैं ओर किसीसे प्रार्थना करनेको 
उनको आवश्यकता भी नहीं पड़ती है । 

सारा जन समाज विक्रेता या क्रेताके नामसे 
पुकारा जा सकता है। क्योंकि जहाँ कोई मनुष्य 
अपनी झावश्यकताओको क्रेताके रूपमें वहाँ दूसरा 
मनुष्य अपनी आरवश्यकताश्रोको विक्रेताके रुपमें 
पूरे करता है। इस दशामें यद्द स्पष्ट ही है कि 
राज्य कफेतासे या विक्रेतासे कर लेता कहा जा 
सकता है| 


रछछ 


राज्य-कर संभारके मियम 


कल्पना करो कि राज्य, बेचनेवालोपर पद र्थे- 
घिक्रयकी आशा देनेफे कारण राज्यकर लगाता 
है। विक्रेता इस करमारसे तंग आकर यदि 
स्वरीदनेवालासे प्रार्थना करे कि श्राप हमारे कर- 
भारकों कुछ अपने ऊपर ले लीजिये ओर हमको 
इस करभारसे बचाइये तो शायत्‌ ही उसपर 
काई अनुग्दह करे । यह न कर बह अपने करभार- 
की सहजसे ही खरीदनेवालोपर फेंक सकता हैं | 
यदि तो बेचनेवालेका विक्रेय पदार्थेमं एकाशिकार 
होगः, तब तो वह उच्च पदार्थ का सूल्य बढ़ा 
कर श्पना करभार खरीदनेवालोपर फेक देगा । 
परन्तु यह तभी सम्भव है कि कीमत बढ़नेपर भी 
पदार्थकी मांग स्थिर रहे | यदि मांग लखकदार 
हों और विक्रताओके विक्रय पदार्थकी कौमत 
बढ़ते ही उल्लकी मांग कम होजाय तो राज्य- 
करवा सारा भार बेचनेवालोपर ही पड़ेगा। 
वह किसी भी तरीकेसे खरीदन्वालोपर अपना 
भार न फंक सकेंगे | इसी प्रकार राज्य यदि 
गाजउयकर पदार्थ खरीदनेकी आक्षा देनेफे बदले 
क्रताश्रोपर लगाघे तो प्रार्थना करनेपर भी बेचने- 
घाले पदार्थों की कम कीमत ले करके उस्र राज्य- 
भारको अपने ऊपर कभी भी न लेंगे। ऐसी 
हालतमे खरीदनेयवाले कर देनेके कारण आय कम 
होजानेसे पदार्थोका खरीदना कम कर द्‌ तो 
यदि इस मांगकी कमीसे विक्रेता पदार्थोका सूल्य 


रश्डप 


राज्यव र प्रद्ञ« 
परण 


कर प्रत्पणका 
छपलबण्लि तथो 
मांग सिद्धान्त 


राष्ट्रीय आयबध्यय शाख्र 


घटा दे तो राज्यकरका भार बेचनेवालोपर जा 
पड़ेगा। परन्तु यदि यह मांगके कम होनेपर 
भी मूल्य न घटावे तब करका सम्पूर्ण भार खरीद- 
नेघालोपर ही पड़ेगा। वह किसी प्रकारसे कर- 
भारसे अपने आपको न बचा सकगे। 


कर प्रच्नेपषणका सिद्धान्त 


विक्रेतापर करका तात्कालिक प्रभाव उसकी 
मांगकों कम कर देना है। क्योंकि पूर्व कोमतकी 
अपेक्षा पूर्व कीमत योग राज्यकर (क्रेता पर 
राज्यकर पड़ जानेका या कीमतके यढ़ जानेका एक 
सरश प्रभाव द्वांता दे ) पर मांगका कम दो जाना 
स्वाभाविक ही है। मांगके कमीको लचक आखब- 
श्यकताकी घनता तथा लचक ओर दूसरे पदार्थों- 
के प्रयोग एर निरभेर करती है। यदि एक पदार्थ 
पर राज्यकर लगे ओर उसके स्थानपर प्रयुरू 
द्वोनेयाले अन्य पदार्थ ज्यों त्यों बने रहें तो उस 
पदार्थकी मांग कम हो जायगी । परन्तु यदि 
उसके स्थानपर प्रयुक्त होनेवाले अन्य पदार्थोपर 
भी एक सदश ही राज्यकर खगा दिया जाय तो 
डउस्र पदार्थकी मांग बहुत भेद न पड़ेगा | इसमें 
सन्देह भी नहीं है कि कुछ न कुछ उसकी मांग 
अपश्य हो घट जायगी | 

पदार्थोक्ी मांग के सदश ही राज्यकरका उनकी 
उपलब्धिपर प्रभाव पड़ता है। विक्रेतापर राज्यकर 
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खगानेका दूसरा अर्थ पदार्थका उत्पक्ति व्यय बढ़ 
जाना ओर इल प्रक्र पदार्थकी उपलब्धिका कम 
हो जाना कहा जा सकता है। परन्तु यदि पदार्थ- 
की उपलब्धि स्थिर सतथा लचक रहित दो तो 
विफ्रेताओपर राज्यकर लगानेका पदार्थकी उप- 
लब्धिपर कुछ भी प्रभाव न होगा। उससे खविप- 
रीत यदि उपलब्धि अ्रस्थिर तथा लचकदार होगी 
सो राज्यकरका प्रभाव परदाथकी उपलब्धि कम 
कर व्याप।र व्यवसायकों नए करना होगा । 

राज्यकर लगनेसे पदार्थंकी मांग कम होते दी 
(यदि उपलब्धि पूर्यवल्‌ रहे) पदार्थकी कीमत कम 
होने लगेगी | कीमतकी कमीकी सीमा है। राज्य- 
करकी राशितक कीमतोके गिरने से पूर्व ही (कीम- 
तकी कमी | कारण ) डपलडब्धिफे कम होजआानेएर 
उपलब्धि तथा मांगका आर्थिक संतुलन किसी 
अन्य ही स्थानपर दोऊायगा । यदि राज्यकर विक्रे- 
तापर लगे तो ( यदि मांग प्येवत्‌ रहे ) दसखका 
सात्कालिक प्रभाव कीमत (जोकि क्रेता देंगे ) को 
बढ़ा देना होगा । क्रीमतकी घृद्धिकी सीमा है। 
राज्यकरको राशितक की मतों के यढ़ ने से पूथ ही (जूझ 
कीमतफे कारण) मांगके कम दोजानेसे उपलब्धि 
सथा मांगका आर्थिक संतुलन किसी अम्यही 
कीमतपर हो जायगा # | 


# 7.726 एए0/0॥ खशि76 लएणाए 0( (953३0॥7 
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सागप् रा थ 


राष्ट्रीय आयव्यय शार्त 
यदि क्रेताओपर सबसे पहिले राज्यकर लगे 


करका प्रभवः सो पदार्थोकी सांग कम हो जायगी । यऋ मांग किस 


उपलब्बिपर 
रांच्य करका 
प्रभाढ़ 


सीमा तक कम होगी यह उसकी लच्चक्पर निर्भर 
करता है । मांगकी कमी तथा घिक्रेताओकी 
स्पर्धाका परिणाम कीमतका घटाव होगा जो 
उपलब्धिकी लचकसे निश्चित होगा। इसी प्रकार 
यदि राज्य-करके कारण कीमतोकी वृद्धि पदा 
थौंकी मांग ( जो अत्यन्त लचखकदार है) को थति 
सीमा तक कम कर दे तो शाज्यक्रका अ्रधिक 
भाग क्रेताओंपर ही जा पड़ेगा ( यदि पदार्थोकी 
मांग सर्वेधा स्थिर तथा खचक रहित होवे ) | 


यदि विक्रेताओं पर सबसे पहले पहल राज्य 
कर लगे तो पदार्थोकरी उपलब्धि कम हो जावेगी । 
यह उपलब्धि किस सीमा तक कम होगी यह 
उसकी लचकपर निर्भर करता है । उपलब्धिकी 
कमी तथा क्रेताशॉकी स्पर्धाका परिणाम कीमत 
का चढ़ाबव होगा जो कि मांग की लखकसे निश्चित 
होगा । इसी प्रकार यदि राज्य करके कारण 
कीमतोका घटाव पदार्थोक्ी उपलब्धि (जो 
अ्रत्यन्त लचकदार है) को अति सीमा तक कम 
कर दे तो राज्यकरका अधिक भाग क्रेताओपर 
ही जा पड़ेगा (यदि पदार्थोकी माँग स्बथा 
स्थिर तथा लचखक रदहित हो ) | विशेष विशेष 
स्थानोंको छोड़कर प्रायः राज्यकर क्रेता विक्रेता 


श्ड्८ 


राज्य-कर संभारके नियम 


दोनों पर दी पड़ता है। राज्यक्ूर किसपर अ्रधिक 
ओर किसपर न्यून पड़ेगा । यद्द मांग तथा डप- 
लब्धिकी श्रापेक्तिक लचकपर निभर करता है । 

यदि मांग सर्वधा स्थिर तथा ल्चक रहित 
हो ता कर क्रेताऑओपरही पड़ेगा। यदि मांग तथा 
उपलब्धि दोनोही सबंधा स्थिर तथा लचकऋ 
रहित हो तो कर क्रेता विक्रता दोनों परही 
समान रूपसे पड़ेगा। इसी प्रकार मांग तथा उप- 
लब्धिके सवंधा अ्रखिर तथा लचक दार होनेपर 
करका प्रभाव व्यापार व्यवसायको नष्ट करना 
होगा | इसीको चाप द्वारा इस प्रकार प्रगट किया 
जा सकता है | 


क्रता तथा जिक्रेत' 
पर राज्य-करकः 
प्रभाव 





राष्ट्रीय आयव्यय शाख्त्र 


पर रशाज्य-कर 
सस,स सत- उपलब्धि 
डुड', डे डनज्मांग 
शो य ८ कीमत 
औओ क्ष ८ पदार्थंकी राशि 
ञहझझ दहर-कीमत 


यदि क्रेवाशोपर ले इराज्यकर लगे तो डे 
जड' मांगके स्थानपर पदार्थोकी डे मांग ही रह 
जाधेगी ओर क्रंतालोग जे हैँ कीमत देनेफे 
स्वानपर हे हैं फीमत ही देखेगे। इस प्रकार घिक्रे ता 
लोगोंको भ्पने पदार्थोकी ह हें कीमतही मिलेगी । 
परन्तु यदि विक्रेताओपर 'अ इ राज्यकर लगे तो 
पदार्थोकी ई हे वास्तविक कीमत हो जाचेगी । 
इस प्रकार ईं थे कीमतपर आओ हु उपलब्धि 


तथा आओ ह मांग हो जावेगी। इससे स्पष्ट है कि 
क्रेता या विक्रेता कोई कर देव परिणाम एकही 
होथेगा। 

जह कोमतसे अ हे कीमत अ न 
अधिक है | ह हैं कोमतझअहसे हे न कम दहै। 
न अ योगई ने राज्य-करके यरायर है । अब 
यह स्पष्ट ही हे कि यदि डड' झ्धिक लचखक दार 
होवे और संस" सर्वेथा श्विर तथा लखक दार 
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शाज्य-कर खसंभारके नियम 


रहित होये सो संपूर्ण राज्य-कर विक्रेता परही 
जापडेगा। इससे विपरोत यदि उठ स्वंथा स्थिर 
तथा लखक रहित होवे आर ससत' अत्यन्त अधिक 
अस्थिर तथा लचखक दार होवे तो संपूर्ण राज्य-कर 
ऋकंता पर जा पड़ेगा! 

यदि राज्यकर क्रताओं तथा विक्रेताओरसे 
मिश्न भिन्न श्रतुपातमें लिया ज़ाबे तोभी कोई अन्तर 
न पड़ेगा ओर वही परिणाम होगा। परन्तु अ 
हा का सहसे ऊपर रहना और ई दे का 
अहसे मीचा रहना डेंड तथा समन की लचक 
पर निर्भर करता है | 


हि कै >>... ५. 
छ छ; ॥ 
>> पे न किक के 0+--ज्मी 
पु ् कक | तक 
9 हट 


रे५ २ 


शुद्ध भौमिक 
जगानपर राज्य 
फीरका प्रभाव 


पश्मम परिच्छेद 


भिन्न भिन्न आयों पर राज़्यकर प्रक्षेपण 
के नियम 
१-आर्थिक लगान तथा भूमि पर राज्य 
कर प्रक्षेपण 

एक मात्र शुद्ध आ्थिक लगानका जानना बहुत 

ही कठिन है क्योंकि कृषि-जन्य पदार्थकी उत्पक्ति- 
में पूंजी क्रम तथा प्रबन्धका भी भाग सम्मिलित 
होता है। परन्तु विचारमें सुगमताके लिये कल्पनाक 
तौर पर यह मान लिया जाता हैकि 'झ्ाथिक लगा न # 
पृथक भी मिल सकता है । साधारण तार पर 
सीम।न्तिक निरृष्ट भूमि + तथा अन्य भूमियाक्री 
उत्पक्तिमें जो भेद होता है उसीको आर्थिक लगान 
समभा जाता है। इसको रुपयाँमे हाननेफे लिये 
सीमान्तिक निकृष्टभूमि के उत्पत्तिव्यय तथा अ्रन्य 
भूमियोंके उत्पत्ति व्ययोंको जान लिया जाता हे ओर 
दोनोमें जो भेद होता है उसको आर्थिक लगान कहट्दा 
जाता है। ई्स प्रकार स्पष्ट हुआ कि भूमिकी उत्पा- 
दकशक्ति तथा कीमती पर आर्थिक लगान का झा- 
चार है जोकि साधारण लगानसे सर्वेथा भिन्न है। 
आ्िक लगान तथा भूमिपर करका प्रभाव 





# आर्थिक लगान « प्यूश्र इकानामिक रन्‍्ट (एचा८ 77००४०- 
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मिन्न भिन्न आयोपर राज्य-कर प्रक्षेपणके नियम 
स्पष्ट तौरपर देखनेके लिए निम्नलिखित बातोंका आर्थिक लगान 


मान लेना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है । 

(क ) भिन्न २ भूमि भागर मालिक भिन्न 
भिन्न हें । 

(ख्र) उत्पादक तथा भूस्वामियोका पार- 
स्परिक मेल नहीं है । 

(ग ) पदार्थोकी कीमत तथा भौमिक शक्ति- 
को देख कर ही, लगान प्रतिवर्ष नियत किया 
ज्ञाता है। 

(घ ) भूमिपर केवल एक ही पदाथे उत्पन्न 
किया जाता है या भूमि फेवल एक ही उद्देश्यके 
लिए दूसरोको एक वर्षके लिये दी जाती है। 

(डः) आर्थिक लगानको जाननेके लिए उस 
उत्पादकशक्ति (श्रम तथा पूँजी) को ही मापक 
समझा जायगा जो भिन्न भिन्न गुणवाली भूमि पर 
पदार्थोको उत्पन्न करनेके लिये लगायी जाती है । 

(च) श्रम पूंजीकी मात्राके एक सरश होत 
हुए भी आशिक लगान भूमिकी उत्पादक शक्ति तथा 
परिखितिकी भिन्नताके कारण भिन्न भिन्न हाता दे । 

उपरिलिखित शर्तोके पुणे होनेपर यह स्पष्ट ही 
है कि शुद्ध आर्थिक लगानपर लगा हुआ गाज्यकर 
भूमि पतियोंपर ही पड़ता है। उस राज्यकरकों 
किसी भी तरीकेसे भूमिपति दुसरोपर नहीं फेक 
' खकते। व्ययियांपर इस राज्य करका कुछ भो 
अभाव न पड़ेंगा। कृषकों पर भी इस राज्यकरका 


२५७३ 


तथा भूमिकर 
का प्रभाव देखने 


के लिये स्वय 
मिद्धियाँ 


शुद्ध भाविक 
लगानका भूमि 
पतियोपर पड़ना 


राष्ट्रीय आयव्यय शाद््र 


पड़ना कठिन है क्योंकि स्पर्धाके कारण उनको एक 
मात्र क्रम तथा पूँजीका ही बदला मिलता है। 
प्रत्येक भूमिका आर्थिक लगान उत्पक्ति तथा कीमत- 
का भेद्‌ होता हैं। इसपर लगा हुआ राज्यकर वहां 
ही रह जाता है जहाँ कि पड़ता हैं। यही नहीं । 
यदि राज्यकर इस सीमातक श्रसमान हो कि 
उत्हए भमिकी आमदनी निरूुष्ठ भमिकी अपका 
भी कम हो जाय तोभी राज्यका भार बाँटा नहीं 
जा सकता । यही घटना गहरी कृषिम काम 
करती है | परिमितता-जन्य# लगानपर पड़ा हुआ 
राज्यकर भी जद्दाँका तहाँ पड़ा रह जाता है? 
सारांश यह है कि उपरिलिखित शर्नोंके पूर्ण होते 
हुए आर्थिक लगान पर लगा हुआ राज्यकर 
किसी दूसरे पर भूमिपति लोग नहीं फेंक सकते 
हैं। यदि राज्यने शुरू शरूमे कर आसामीपर लगाया 
हुआ है तो यह आसामो उसको भोमिक लगान 
मेले निकाल लेगा | क्योंकि यदि भूमिपति उसको 
ऐसा न करने दे तो वह अपनी पूँजी वहाँसे 
निकाल कर अन्यन्न लगा लेगा । 

उपरिलिखित शर्तें प्रायः सदा पूर्ण नहीं होती 
हैं। पूर्व परिच्छेदर्मे दिखाया जा चुका है कि खास 


भार्िकलगान- खास हालतोंमें आर्थिक लगान रकृषिजन्य पदार्थ 


का कृषि पर 
प्रभाव 


की कीमलोको भी प्रभावित कर सकता है। प्रायः 
भूमि भिन्न भिन्न पदार्थोको उत्पन्न करती है। यदि 


# परिमितताजन्य लगान * स्केसिटीरन्ट (80870॥9 एल्ता) 
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भिन्न भिन्न झायों पर राज्य-करप्रक्षेपणके नियम 


राज्यकर किसी विशेष पदार्थोकी उत्पक्तिपर ही 
लगाया जाय तो भूमियां उल्ल पदार्थका उत्पन्न 
करना छोड़ कर अन्य पदार्थोंका उत्पन्न करना शुरू 
कर देंगी। परिणाम इसका यह होगा कि कर लगे 
हुए पदार्थकी उत्पक्ति कम होनेसे उसका मृत्य चढ़ 
ज्ञायगा और कर व्ययियोपर जा पड़ेगा । दृ्टान्तके 
तौर मानलीजिए कि रुईके उत्पन्न करनेमे राज्यकर 
लगता है, और गे हँके उत्पन्न करनेमे राज्यकर नहीं 
लगता है होगा क्या? जो रुईकी भूमि गेहेँ उत्पन्न 
कर सकेगी वह रुईको उत्पन्न करना छोड़ देगी ओर 
गे्ें उत्पन्न करना शुरू कर देगी ओर राज्यकरसे 
बच जायगी। परन्तु जो भूमि ऐसा न कर सकेगी 
उसको राज्यकर सहना ही पड़ेगा । जितना 
जितना भूमि रुई बोना छोड़ेगी उतना उतना 
राज्यकर व्ययियों पर जा पड़ेगा । 


भौमिक लगानके परिच्छेदर्म यह स्पष्ट तौरपर 
प्रकट किया जा चुका है कि किस प्रकार प्रत्येक 
पदार्थकी उत्पत्तिम भौमिक लगानके सदश ही 
श्रमीय तथा पूँजीय लगान भी होता है। यही 
कारण दे कि बहुत बार सीमान्तिक निकृष्ट भूमि- 
पर राज्यकरके लगनेपर भी कृषक लोग पदाथोको 
उत्पन्न करते जाते हैं और राज्यकर झपने भ्रमीय 
या पूँजीय खगानमेंसे चुकता कर देते हैं। यह 
घटना यहाँ पर ही प्रायः काम करती है जहाँ 


र४४ 
१७ 


करका उत्प्त 
ओर मूव्यपर 
प्रभाव 


व्ययियों पर 
फरका भार 


आधिक लगान 
पर राज्यकर- 
का प्रभाव 


कृष प्रयुक्त 
भूमि तथा उस 
की. उत्पत्ति 
पर राज्य कर- 
का प्रभाव 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


भूमिका एक मात्र स्वामी कृषक ही होता दे झोर 
वह राज्यकर लगनेपर भी भूमिक्रों छोड़नेमे 
सर्वेथा असमथ होता है। परन्तु इसमें सन्देह भी 
नहीं है कि पूंजीय या श्रमीय तगानको लेनेवाले 
राज्यकर अत्यन्त भयकर तथा देशके लिये हानि- 
कर होते हैं। क्योंकि इनसे कृषक लोग भूमिमे 
पूँञी तथा अ्रमका प्रयोग करना सवंथा छोड़ देते 
हैं ओर अपना रुपया भूमिसे निकाल कर किसी 
अन्य स्थानमें लगानेका यत्न करते हैँ। भारतमें 
यही वात हम देख रहे है | राज्यन जबसे भोमिक 
लगानको भारी राज्यकरका रूपए दे दिया है तबसे 
किसान लागोंने सूमिकी उत्पादक शक्तिफो बढ़ा ना 
छोड़ दिया है श्रोर बहुतोंने भूमिपर कृषि करना 
छोड़ कर मजदूरी करना शुरू कर दिया है $ । 


आधिक लगानपर राज्यकरका जो प्रभाव 
होता है उसपर प्रकाश डाला ज। चुका है । श्रब 
इस बातपर विचार करना दे कि सीमान्तिक 
विरूृष्ट भूमि तथा उत्पत्तिकों ध्यानमें रख कर 
डसपर लगाये हुए राज्यकरका क्या प्रभाव होता 
है। ऐसे करोंका मुख्य प्रभाव उत्पत्ति-व्यय बढ़ा 
कर कीमताोका चढ़ा दूना ही है। यदि फीमते न 
चढ़े तो सीमान्तिक निकृष्ट भूमि कृषिसे बाहर 
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निकल जायगी। क्योंकि राज्यकरोके कारण कृषि- 
अन्य पदार्थेक्नी उत्पत्तिमें कृषकौका खर्चों बढ़ 
जायगा और उनको कृषिका काम छोड़नेके लिए 
बाधित होना पड़ेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि सीमा- 
न्तिक भूमि तथा उत्पत्तिपर पड़नेवाले राज्यकरसे 
पदार्थोकी कीमतोका चढ़ना बहुत दी अधिक 
संभव है | अब प्रश्न केवल यही है कि कीमत किस 
हृद तक चढ़ेगी ? इसक।! उत्तर कर -प्रच्तेपण के प्रक- 
रण में दिया जा चुका है | कीमतों का चढ़ना माँग की 
लचकपर निर्भेर करता है । यदि मांग सर्वथा स्थिर 
हो ओर राज्यकर लगने पर भी उतनी ही भूमिमें 
कृषि हो तो परिणाम यह होगा कि कीमताो के चढ़ने- 
से अन्य पदार्थोका आ्थिक लगान भी बढ़ जायगा | 
फरद्‌ भूमिकों राज्यकऊर द्वाराजो कुछ नुकसान 
उठाना पड़ेगा वह नुकसान कोमतोंके चढ़नेसे दूर 
दो जायगा और उसकी दशा पूर्ववत्‌ बना रहेगी । 
ऐसी दशामें जो कुछ होगा वह यही है कि मांगके 
होनेसे राज्यकर व्ययियोपर जद पड़ेगा। इसी 
प्रकार यदि मांग लचकदार हो ओर राज्यकर 
लगते ही कृषकों द्वारा रूषि जन्य पदार्थोकका 
दाम चढ़ाने से उन पदार्थोौकी मांग कम हो जावे 
ओर इस प्रकार उन पदार्थोकी कीमते गिरने लगें 
तो ऐसी दशामें सोमानितक भूमिपर रूषि करना 
छोड़ दिया जायगा। कोई अन्य उत्तम भूमि राज्य 
करके कारण सीमान्तिक भूमिका रूप धारण 
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कर लेगी ओर लगानकी राशि पूयपिक्षा घट 
जायगी | # 

गृह प्रयुक्त भूमिपर राज्यकरका प्रभाव देखने के 
लिये कुछ एक शर्तोका मान लेना श्रत्यन्त आव- 
श्यक प्रतीत होता है | वेशर्ते निम्नलिखित 
प्रकार है-- 

(१) कल्पना करो कि भूमिपर एक मात्र 
मकान ही बनाये जाते है । 

(२) प्रत्येक मकानके बनानेमें एक सदश ही 
पूँजी लगायी जाती है। 

(३ ) पूँजीका पूर्ण भ्रमण है । 

(४ ) मकानोके आशिक लगानकी भिन्नता एक 
मात्र उनकी परिस्थिति पर आश्रित है। 


डउपरिलिखित शरत्तोंके पूर्ण होनेपर यह स्पष्ट 
है कि आर्थिक लगानपर लगाया हुआ राज्यकर 
एक मात्र मालिक मकानपर ही जा करके पड़ेगा। 
यह क्‍यों ? यह इसीलिये कि मकान बनाने 
वालोकी संख्या अधिक है । उनके पास पूँजी 
इतनी अधिक है कि अवसर प्राप्त करते ही ये 
अपनी पूँजीको लगानेके लिये हर समय तैयार 
रहते हैं। यदि भूमिपर शअ्रन्य काम भी किये 


जा सकते तो किरायेदारोपर राज्यकर पड़ 
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सकता था। परन्तु चूंकि उपरिलिखित शतोंके 
अनुसार भूमि मकानफे सिवाय किसी और 
काममें श्राद्दी नहीं सकती है; इस दशार्म आर्थिक 
लगानपर लगा छुआ राज्यकर एक मात्र मालिक- 
मकानपर ही पड़ेगा | यही परिणाम उस द्ालतमें 
भी दोगा ज़बकि यह मान लिया जाय कि मकान 
अधिकसे अधिक ऊचे पहिलेसे ही बने हुए हैं । 
और अब उनकी डंचाई किसी प्रकारसे भी नहीं 
बढ़ायी जा सकती है। 

परन्तु वास्तविक जगतमें उरिलिसित शर्त 
कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। नगरके परकोटेकी 
भूमि प्रायः कृषिमें प्रयुक्त हो जाती है। क्ृषिजन्य 
लगानका आधार प्रायः कृषिसे ही सम्बद्ध हे। 
उसका गद्य लगानसे कोई विशेष घना सम्बन्ध 
नहीं है| यही कारण है कि यदि राज्यकर क़षिपर 
न लगा कर पक मात्र मकानोपर ही लगे तो शी 

रोपर 

इस दशा राज्यकर किरायेदारापर ही पड़ेगा। ,ज्यकरकाभार 
क्योकि मालिक-मकानको राज्यकरके कारण मकान- 
का किराया क्ृषिजन्य लगान योग राज्यकर न 
मिले तो वह मकान बनाना ही छोड़ देगा और 
अपनी पूँजी कृषिमं लगावेगा । इसी स्थानपर 
महाशय मिलका विचार है कि किरायेदारोपर महाशय मिलक५ 
राज्यकर समान रूपसे श्रक्षिप्त होगा । यह सत्य चर 
हो सकता है यदि प्रत्पेक परिस्थितिकी मांगकी 
लचक या अलचक एक सटश हो। परन्तु प्रायः 
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ऐसा नहीं होता । ऐसा हो सकता है कि परकोटे- 
के पासके मकानका किराया राज्यकरके कारण 
बढ़ते ही उन मकानोकी मांगपर बड़ा भारी प्रभाव 
पड़े जब कि शहरकीे अन्द्रके मकानोंकी मांगमे 
इतना भारो प्रभाव न पड़े। परन्तु इसमे सन्देह 
करना भी वृथा है कि सीमान्तिक निरुष्ट गृहपर 
लगा हुआ राज्यकर साराका सारा किरायेदारोपर 
हो पड़ेगा | कोंकि उस मकानको छोड़ कर वे 
और किसी मकानमें जाही कैसे सकते है ? परन्तु 
यह घटना शहरके अन्दरके मकानोम काम नहीं 
करती । क्योंकि अन्द्रके मकानोका किराया बढ़ते 
ही लोग कम किरायेवाल मकानोमें जा सकते है । 
लागोंके आय इस घटनाका उत्पन्न होना प्रायः लोगोके आयव्यय 
न्यय तथा सव- तथा स्वभावके साथ सम्बद्ध है। यदि किसी श्रधिक 
भावका प्रभाव किराया देनेवाले मनुष्यने अपने खच्रम किरायेकी 
निश्चित मात्रा कर रक्‍्खी है ओर वह उसको किसी 
भी तरीकेसे बढ़ानान चाहताहो तो भी उस दशामे 
वह उत्तम परिस्थितिका ख्यालन कर निरकृष्ट परि- 
स्थवितिके मकानमें चला जायगा और मकानका 
किराया पूवववत्‌ ही रहगा | इस लचकका परिणाम 
यह होगा कि किराया मालिक-मकानपर पड़ेगा 
; न कि किरायेदारोपर | 
किरायदारो प' यदि मकानोके बनानेमें अश्रन्य साधारण कार्यों- 
करभार प़नेक! के सदश ही लाभ हो और किरायेदारोंकी मांग 
दूसरी अवस्था स्वेथा स्थिर तथा लचकरहित हो तो उस दशामें 
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गह लगानपर लगा हुआ राज्यकर पक्र मात्र 
किराये दारों पर ही पड़ेगा। वे लोग राज्यकरका 
कुछ भी भाग मकानकी भूमिके मालिकपर न फेक 
सकगे। परन्तु यदि किरायेदारोंकी मांग लचकदार 
हो तो उनकी लचकके अनुसार ही राज्यक्षर 
मालिक-मक्कान तथा भूस्वामीपर जा पड़ेगा। 
मालिक-मकान तथा भूस्वामी इन दोनोपर राज्य- 
करभार उनके व्यवहारपर # निश्चित करता है! 
यदि व्यवहारम यह शर्ते विद्यमान हो कि प्रत्येक 
परिवतं नमे उनके व्यवहारमे परिवतन होता रहेगा 
तो मकानकी भूमिके मालिकपर राज्यकर पड़ेगा। 
सारांश यह है कि व्यवहारकी परिश्वितिबी लचकके 
अनुसार राज्यकरका भार मालिक-मकान तथा 
मालिक-जमीनपर पड़ेगा। 

विरकालीन प्रलम्ब व्यवहारम राज्य मालिक- 
मकान तथा मालिक-जमीनपर पृथक पृथक्‌ 
राज्यकर लगा दृता है। परन्तु जब यह नहीं होता 
तब यह बताना बहुत ही कठिन होता है कि 
किरायेका कितना भाग मकानके कारण है ओर 
कितना भाग भूमिक्े कारण है तथा राज्यकरका 
कितना भाग किसपर जा पड़ेगा और उस करसे 
कोन फितना बच गया ? प्रलम्ब व्यवहारके बीचमें 
किसी प्रक्नारका भी परिवतेन या नवीन राज्यकर 
जिसपर लगाया जाता है उसीको देना पड़ता 


# व्यवहार ठेका या प्रण - कान्‍्ट कट ( (00४८६ ) 
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किरायदाराका 
लचकदार मा 
का प्रभात्र 


भूस्वामा ओर ' 
मालिक मकान 
के व्यवहाग्का 
प्रभात 


प्रलम्ब॒व्यत्र 
द्वारमें राज्य 
करको प्रभाव 


भांमिक मूल्य- 
एर लगे हुए 
करका « प्रभाव 


गच्य-करको 
उत्तम परिणाम 
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है। व्यवद्वारके समयकी समांधतिपर राज्यकर पूर्व 
नियमों के झजुसार ही प्रत्षिप्त हो जायगा । 

भूमिके सूल्यपर खगे हुए राज्यकर यदि 
किरायेदार पर पड़ें तो डसका बहुत ही बुरा 
प्रभाव होता है। बहुत धार इसके कारण भिन्न 
भिन्न मकानोमे लोगोकी संख्या श्रावश्यकृताले 
अधिक हो जाती है ओर इससे उन्नति स्ंधा 
रुक जाती है। लोगाका स्वास्थ्य खराब हो जाता 
है। बहुत बार ऐसे करोके कारण व्यापार व्यव- 
सायकी उन्नति रुक जातो है या क्रेताश्रोफो क्रय 
करनेकी शक्ति घट जाती है । 


बहुत बार ऐसे राज्य करोके उत्तम परिणाम 
भी होते हैं। राज्य करके कारण मझानों तथा 
मकानकी भ्ूमियोंके ।दाम चढ़नेसे पर कोटेकी 
भूमियां मकान बनानेके काममें श्राजातो हैं । 
बहुत संभव है शि उन पर उत्तम मकान न बनाये 
जांय क्योकि महझानोंसे पुनः उनके निकल जाने 
का खतरा होता है । यदि राज्य कर हट जाय तो 
परकोटेकी भूमिके मकान सर्वेथा निरथंकू हो 
सकते है । यही कारण है परकोटेकी सूमिपर 
कत्तम मकान नहीं बनाये जाते हैं ओर उनका 
किराया भी कम लिया जाता है । # 

# निऊल्पन, प्रिन्सिल्स आफ पुलिटिकल इकानमों (१४०८) 
भाग रे पृष्ठ २१७--१२१ । 
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भूमिके मूल्यपर लगा छुआ राज्य कर कहां आमिके मूल्यपर 
पड़ेगा ओर कहाँ नहीं पड़ेगा यह जानना बहुत राज्य कर 
ही कठिन है। यही कारण है कि भूमिके सूल्यपर 
राज्यकर लगाते समय राज्यको निम्न-लिखित 
बातोका ध्यान रखना चाहिए। 

(0) शुद्ध आथिक्र लगानपर राज्य कर लगाने- शुद्ध आ्रधिक 
की रच्छासे राज्यकोी मकानके मालिकसे ही राज्य वगानपर कर 
कर लेना चाहिए। क्योंकि किरायेदार करको फेक लगा 
सकेगा या न फेंक सकेगा इसका जानना बहुत ही 93 
कठिन है। इस कठिनाईफे कारण किरायेदारों- 
पर राज्य कर असमान हो सकता है। ऐसी दशा- 
में लगानके मालिकपर ही राज्य कर लगाना 
चाहिए । यदि ऐसा न किया जायगा तो फिराये- 
दार बुरे तथा गनन्‍दे मकानोमें रह कर राज्य कर- 
से बचनेका यत्ष करगे इससे उनका स्वास्थ्य नष्ट 
होगा ओर उनका रहन सहन रही हो जायगा। 
इसी प्रकार दृकानदार लोग यदि राज्य करलसे (,परकरका 
बचनेके लिए पदार्थोका दाम चढ़ा दे तो इससे प्रभाव 
देशकी उत्पादक शक्तिको धक्का पहुँचेगा जो किसी 
उत्तम राज्यको अभीष्ट नहीं हे । 

(0) राज्यको कर लगाते समय शुद्ध आथिक अमन पु-घ कर 
लगानको जान लेन. चाहिए । क्योकि यदि वह एगानेका प्रभाव 
ऐसा न करे ओर अन्धा धुन्ध राज्य कर लगा 
दे तो भोमिक लगानपर लगा हुआ राज्य कर 
पूंजीय तथा श्रमीय लगानको खरा जायगा। परिणाम 


२६३ 


भूमिक अनजिंत 
आयूपर राज्य 
करका प्रभाव 


कुृषकोकों पदाव 
में श्रम्चि 


अमतया पूँजा 
में अनजित 
आय और उस 
पर राज्य-कर 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


इसका यह होगा कि जनता की उत्पादकशक्ति 
तथा पदार्थोंकी उत्पत्तिमें रुचि घट जावेगी । 


(॥) भूमिकी श्रनजित आयपर राज्यको कर 
लगाना चाहिए ऐसा कई पएक्र विद्वानोंका मत है । 
परन्तु इससे कई एक हानियोके होनेकी संभावना 
है। श्रनजित आयका जानना बहुत हाँ कठिन 
है। राज्य बहुत बार लोभमें पड़ कर अनर्जित 
आयके स्थानपर वास्तविक शायकी भी खा जाते 
हैं। इसका परिणाम यह द्ोता है कि भूमिकी 
उत्पादक शक्ति कम होनेसे क्रषकोकी पदार्थों 
के उत्पन्न करनेमे मचि कम हो जाती है। भारत- 
में यही दिनपर दिन हो रहा है। सबसे बड़ी 
कठिनना यही है कि अ्रनजित आय भूमिके सदश 
पूजी तथा श्रममें भी है। पू जी तथा श्रमकी अन- 
जित थ्रायको जान ही फोन सकता है! ओर यदि 
किसी तरीकेसे एक बार जान भी लिया जाय 
तो उसका सदाके लिए जान लेना कठिन है। 
यही नहीं, अनजित आय कोमत तथा परिस्थिति- 
के अनुसार सदा बदलती रहती है । ऐसी दशामे 
ऐसी श्रस्थिर तथा चड्धल आयपर राज्य करका 
लगना कभी भी उचित नहीं है। ऐसे राज्यकरों- 
से जातिकी उच्नति रुक सकती है भतः उनसे कोई 
राज्य जितना बचे उतना हो उसम है। इस प्रक्तार- 
के राज्यकर लगाना राज्यका समष्टियादी होना 


श्दछ 


भिन्न भिन्न आयो पर राज्य-करप्रदेषणके नियम 


होगा। ओर पूजीविधिको कर्म्यताकों संथा 
नष्ट करना होवेगा । 

(१५) यदि कोई राज्य सचमुच समष्िवादी 
हो तो भी उसको अपने उद्देश्य की पूत्तिके लिये 
अनजिंत आ्रयपर राज्यकरन लगाना चाहिये । 
निस्खन्देह श्रनजित आयसे बहुत दोष तथा बहुत 
जुकसान हैं। परन्तु क्या श्रनजित आयपर लगे 
हुए राज्य करके दोष तथा नुकसान कहीं उससे 
भी अधिक तो नहीं है? कहीं इससे नगरोंकी 
उन्नति तथा भूमिकी उत्पादक शक्ति तथा जनता- 
की उत्पक्तिकी ओर रुचि तो न घट जायगी? 
यही नहीं, भूमिकी अ्रनरजित आयको ही क्यों लिया 
जावे और पूजी तथा श्रमक्ी अनरजित आयको 
क्यों न लिया ज्ञाय ? वास्तविक बात तो यह है 
कि किसी भी उत्पत्तिके साधनकी अनर्जित आय- 
को लेना उच्चित नहीं कहा जा सकता | $% 





२-लाम तथा पूंजीपर राज्यकरप्रच्चेपण । 
विचारकी सुगमताके लिए लाभके अन्द्र 


निम्नलिखित तत्वोका मान लेना अत्यन्त आवश्यक 
प्रतीत होता है । 
(0) व्याज | 








# निकाल्मन, प्रिन्सिपुल्स अरफ पोलिटिकल इकानोमी (१६०८) 
भाग ३ पष्ठ ३१२१--१२६ । 


२६५ 


अनर्जित आय 
पर करका प्रा 


जाभपर राज्प 
कर 


पृखस्पर्धा तथा 
रकाथिक्कार 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख््र 


(॥) दुघंटनाओल बचनेके लिये बीमा कराई- 
का धन | 

(]) निरीक्षण की भ्ति । 

इन उपरिलिखित तीनों तत्वोमे पृथक प्रथक 
समानताकी ओर प्रवृत्ति होती है । इनपर कर 
प्रसेषणको जाननेके लिए निम्नलिखित शर्तोंका 
मान लेना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है । 

(7) कट्पना करो कि पू जीका पूर्ण प्रमण हें । 

(१)) व्यवसायमें लगे हुए चतुर भ्रमियोँ तथा 

व्यवसायपतियोका पूर्ण प्रमण है ! 

(॥)) पूर्ण स्पर्धा है । 

राज्य कर प्रक्तेपणको स्पष्ट तोरपर दिखानेके 
लिए स्थान स्थानपर अपूर्ण स्पर्धा तथा एका- 
धिकारको मान करके भी लाभ उठानेका यत्र 
किया जायगा | इसमें सन्देद्द भी नहीं है कि अस- 
मान झआमदनीकी समानताकी ओर प्रवृत्ति होती 
है। परन्तु इसका यद्द मतलब नहीं है कि किसी 
खसमयमे संपूर्ण पेशोके अन्दर लाभ समान हो 
आयंगे | जो कुछ इसका मतलब है वह यही है कि 
जब एक पेशेमे दूसरे पेशोंकी अपेक्षा लाभ अ्रधिक 
होता है तब लोग श्रपनी पूंजी तथा श्रमका प्रयोग 
उसी पेशेमें करते हैं । परिणाम इसका यह होतः 
है कि उस पेशेमें पू जी तथा भ्रमकी स्पर्धाके होनेसे 
डसका लाभ कम हो जाता है । इसीको इस प्रकार 


श्द्द् 


भिन्न भिन्न आयोपर राज्य-करप्रचरे पण नियम 


कह दिया जाता है कि श्रसमान लाभकी खसमा- 
नताकी ओर प्रवृत्ति है | # 

घनको उधारपर देनेमे यदि भयका कुछ भी 
भाग न हो और व्याजके प्राप्त होनेमें कुछ भी 
खतरा न हो तो यह क॒द्द देना श्रत्युक्ति करना न 
हागा कि व्यावलायिक जगतूमोे ब्याज समान होता 
हैं| यदि पूँजीपतियोंमें पूर्ण स्पर्धा विद्यमान हो | 
इस दशामे यदि राज्य शुद्ध व्याज़पर कर लगा दे 
तो कर पूँजीपतियाँकों ही देना पड़ता है।इस 
प्रकारके राज्य करके कुछ एक श्रप्रत्यक्त परिणाम 
होते हैं। जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता | 


(१ ) घनाठ्य लोगोंकों अपने लाभका विशेष 
ध्यान होता है। वे इस लामके ऊपर अपनी 
जातिके द्वितको भी प्रायः बलि चढ़ा देते हैं । यही 
कारण है कि आदम स्मिथ ने लिखा है कि धनाव्य 
लोग किसी एक जातिक्े सभ्य या नागरिक न 
होकर संसारके सभ्य या नागरिक होते हैं। इस 
सत्यको समभते हुए यह कहना सत्य ही होगा कि 
शुद्ध व्याजपर राज्यकर लगते ही पूँजी पति लोग 
विदेशोमें बल जांयगे ओर अपनी पूँजी वहाँ 


व्याजपर दृ ज्य 
कर 


घनो लोग अपन 
लाभके. लिए 
जातीय हितक' 
भी बलि चदी 
देते हैं 
आदमस्मिवकी 
सम्मति 


लगावेगे जहाँ उनपर राज्यकर न लगता होगा । राज़्यकर लगनेम्‌ 
इसका परिणाम यह दोगा कि पूंजी देशसे बाहर वे अपन पड 
3 गन जा पल _ 7 विदेश लगा 


# निक्राल्मत, 'प्रिन्सिपुस्न पआ्राफ पोलिटिकल इकानोपी? 
( १+८८ ) भाग ३, प्रष्ठ ३२७--रेर८ । 


२६७५ 


वंगे 


धन सचयकी 
अदत कम 
हांगी 

शुद्ध व्याजपर 
लगा हुआ कर 
अधथमेंण पर 
प्डेगा 


सथार पन देने 
मेंसय 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख् 


खली जायगी ओर इस प्रकार पूझीके अभावसे 
करद देशमें व्याजकी मात्रा बढ़ जायगी जिससे 
पूँजीपतियोपर राज्यकर न पड़ करके अधमर्ण 
व्ययियों तथा कारखानेव।लों पर राज्यकर जा 
पड़ेगा और इस प्रकार देशकी उत्पादक शक्तिको 
धक्का पहुँचेगा। 

( ) शुद्ध व्याजपर लगे हुए राज्यकरका 
एक परिणाम यह होगा कि लोगोमे धन संचयकी 
आदत कम हो जायगी । 

(॥4 ) रुपया उधार देनेमे कुछ न कुछ भय 
अयश्यमेव होता है । दुघेटनाओंसे बचने के लिए 
खोग अपने अ्रपने कारखानोंका बीमा फरवाते हैं । 
ऐसी दशामे शुद्ध व्याजपर राज्यकर लगनेसे 
व्यवसायपलि राज्यकरका खर्चा अपने अपने 
कारखानोके बीमा कराईके धनसे निकालनेका 
यल करंगे ओर इस प्रकार बीमा करवाना छोड़ 
देंगे। यही नहीं । उत्तमर्णंकी अ्रपेत्षा अ्धमर्ण दुबेल 
दोते हैं। श्रतः शुद्ध व्याजपर लगा हुआ राज्य- 
कर प्रायः अधमणंपर ही जाकर पड़ता है । 

(।० ) श्रभी लिखा जा चुका है. कि उधारपर 
घन देनेमे प्रायः भय द्दोता है | ऐसी दशाम भयके 
विचारसे शुद्ध व्याजपर लगा हुआ समान राज्य- 
कर भिन्न भिन्न व्यक्तियौपर झसमान तोरपर 
पड़ेगा। कुल व्याजका ३ करमे लेते हुए जहाँ छुर- 
द्ित व्याजका २५८ करमें जा सकता है यहाँ 


श्द्८ 


मिन्न भिन्न आयोपर राज्य-करपप्रश्षे पण नियम 


अययुक्त व्याजका ४ प्रतिशतक राज्यकरमे जा 
सकता है। इसको समभनेके लिये दृष्टान्त तोरपर 
करपना कर लीजिए कि सुरक्तित व्याज्ञ ३, दै 
और भययुक्त व्याज ६. हैं। इसमें ५... भयका 
यीमा सम्मिलित है। इस दशामे यदि राज्य 
राज्यकर ले ले तो सुरक्षित व्पाज्ञ छुआ वहाँ 
भययुक्त व्याज ७, हुआ | भययुक्त व्याजमेंसे ३९. 
धन बीमाका निकाल देनेमे केवल २ व्याजका भाग 
बचा | सारांश यह हैं कि भययुक्त व्याजमें राज्य- 
कर भयंकर रूपसे जा पड़ा। इसका परिणाम 
यह होगा कि पूञ्जीपति लोग सुरक्षित व्याजमे 
पूंजी लगावंगे और भययुक्त व्याजमें नहीं | # 

कारखानोके प्रबन्धकर्ता था व्यवसाय पति- 
योको आयपर लगा हुआ राज्यकर यदि व्यब- 
साय पतियोपर ही जा पड़े तो व्याजपर लगे हुए 
राज्य करके सदश ही पॉजी बविदेशमे लगायी 
जायगी ओर स्वदेशमे घधनसश्चयय दिनपर दिन कम 
हो जायगा । यदि व्यवसायपतिको शक्ति श्रधिक 
हो तो राज्यकर उसी प्रकार व्ययियापर जा पड़ेगा 
जिस प्रकार व्याज़में उत्तमरणंके शक्तिशाली होने 
पर राज्यकर अ्धमयणों | पर जा पड़ता दे । 





# निकटसन रचित प्रिन्सिपटस अधफ पुलिटिकल इकानमी । 
(६०८) भाग दे पृ० रेश८--र२२६ । 

+ श्र्ध लगान या अनाजित आय अ्नभनेड इनक्रेमेंट 
गशा॥€870९१ 4707९7€7६- 
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प्रबन्ध कर नेका 
आयपर लगा 
हुआ गज्यकर 


प्रजीपर २ जय 


कं 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख 


अधेलगान या अनर्जित आयपर राज्यकर न 
लगना चाहिये । क्योंकि इससे जनतामे व्यावसा- 
यिक कार्योके लिये उत्साह तथा आविष्कार 
निकालनेकी रुचि कम हो जाती है | सारांश यह 
है कि लाभोपर राज्यकर लगानेमे बड़ी साव- 
धानी चाहिये। क्‍योंकि थोड़ीसी गल्‍तीसे इन 
करोके हारा देशकी वडा भारी नुक्सान पहुँचता 
है। लाभपर कर लगाना कितना कठिन है यह 
सभी जानते है । इसका कारण यह है कि लाभ 
अस्थिर होते हैं। उनपर स्थिर राज्यकर लग 
ही कैसे सकता है ? महाशय आदम स्मिथने ठीक 
कहा है कि “लाभ अ्रस्थिर होते है अ्रतः उनको 
जानना बहुत ही कठिन है। स्वयं व्यापारी तथा 
व्यवसायीको अपने लाभोका पूर्णो ज्ञान नहीं होता 
है |” इस दशामें लाभोपर राज्यकर लगानेमें जो 
सावधानी करनी चाहिये उसपर बहुत लिखना 
ब्रुथा है । % 

इंग्लेएडमें पूझ्ीपर राज्यकर दो प्रकारसे 
लगाया जाता है । (। ) जब पूजी मत पुरुषसे 
जीवित पुरुषके पास जाती है और (।।) जब पूञजी 
जीवित पुरुषसे जीवित पुरुषके पास जाती है। 
इनमेंसे प्रथमपर लगा इआ राज्यकर अत्यन्त प्रत्यक्ष 
होता है श्रोर किसी दूसरोपर प्रक्षिप्त नहीं होता है । 
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मिन्न भिन्न शझ्रायोपर राज्य-कर प्रच्तेपशके मियम 


सखूतकरक्मे समानताक्ा विशेष ध्यान रखना 
आहदिए या इसको क्रमबद्ध लगाना चाहिए इसपर 
पूर्व प्रकरणमें प्रकाश डाला जा चुका है। इसमें 
सनन्‍्देह भी नहीं है कि यदि उत्पादक-कर पूजीपर 
वड़कर क्रमबद्ध सथा भारी हो तो इसस्ः देशकी 
उत्पादक शक्ति सथा घन संचयकी प्रवृक्तिको बड़ा 
भारी घक्का पहुँचता है। 


यही दशा देशकी साधारण पूञरीके साथ है। 
खुहत्पूश्नीपर यदि किसी देशमे राज्यकर लगा 
दिया ज्ञाय तो पुद्जी विदेशोर्मे लगायो आयगी 
ओर करद वेशको लुक्सान पहुँचेगा। पूआओे 
कम होनेस स्वदेश व्याजकी मात्रा अधिऋऊ हो 
ज्ञायगी और इस प्रकार स्वदेशीयष व्यवसाय 
वि शी व्यवसायोसे मुकाबला ऋरनेमें श्रसमथ 
हो जञायँगे। पूजीके सदश ही व्याप+र तथा व्यव- 
स्वाय |? लगा छुआ राज्यकर देशकी सम्उद्धिकों 
कम कर सकता है। करभ्रक्तेपणके सिद्धान्तमें 
यह दिखाया जा चुका है क्रि किस एकार राज्य 
कर व्यापार दगवसायका सर्वथा नाशकर सकता 
है अहुतसे विचारकोंक्री सम्मतिमे स्पेनकी 
समृद्धि, कृषि तथा व्यवलायका नाश दखीलिए 
हुआ कि स्पेनी राज्यने व्यापारपर कर लगाया 
था। यहुत यार यह भी देखा गया हे कि बड़े 
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श्द्ध 


स्पेनकों काँए 
सवा च्यव लाग 


था ने रा 


बंगारी अबअदि 

का लेना और 

स्त्रदेशी ऋर- 

खानोंबर कर 
लगना अन्याय है 


भागर्तक ड 
त्यानऊ लि. 
ब्िदेशी मालप्र 
मप्लद्रिक कर 
लग ना खाहिक 


राषध्रीय आयज्यय शाख 


बथा राज दर्वारो लोग जब देशर्म श्रमणके लिए 
निकलते थे तो प्रजाको ही उनके भोजम भादिका 
खर्चा देना पड़ता था। मारतमें अब तक राज्य- 
सेवक ग्रामीण दरिद्र प्रजाखे इस प्रकारको सहा- 
यताएँ लेते हैं | बेगारीमें गाड़ियों तथा मनुष्योंका 
पकड़ना यहाँ साधारण बात है। परन्तु यूरोपीय 
सभ्य देशोर्में श्रव यह बात नहीं रही ! मारतमें 
भारत सच्िवकी आज्ञाके अनुसार आंग्ल राज्यने 
स्वदेशी कारखानों पर १४३&म ३! फी सैकड़ेका 
राज्यकर लगा दिया ! यह इसी लिए कि थे मैन्चे- 
स्टरकी मिलोके मुकाबलेमे स्वदेशी कपड़े न बना 
सके । इससे और इस प्रकारकी राजनीतिसे 
स्वदेशी मात्का बनना बहुत कठिन हो गया है । 
(00)) सामुद्विक कर या ब्यापारीय कर (०0०५- 
ए्गा तप !५):-सामुद्विक करोका इतिधद्ास अति 
पुराना है। इंग्लेगडम भारतके पदार्थोंका विक्रय 
रोकनेके लिए जो सयंकर सामुद्रिक कर खगे थे 
उनका उल्लेख किया जा चुका है। सामुद्रिक करों 
से जहाँ राज्यको आय दोती है वहाँ स्वदेशी व्यव- 
सायोके समुत्थानमें ये बड़ा भारी भाग लेते हें | 
जच्नति शील दुर्बल व्यवसायी देशोके ये सामुद्रिक 
कर प्राण स्वरूप हैं । भारतको स्वदेशीय व्यव- 


खायोके, समुत्थानक्े लिए ऐसे दी करोंकी 
ज़रूरत है। क. मा 
# महाशब निक्ल्सनकी प्रिंसिबस्स झात पुलिटिकल इकानोमी ! 
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प्रिश्न भिन्न आवोपर राज्य-कर प्रछ्लेपणके नियम 


पदार्थों पर राज्य-करका प्रक्तेपण अति रूप षदायोपर राज्य 
है । यदि राज्यकर प्रत्यद्षा तौर पर व्ययी पर ल्वगा करका जश्षेरण 
दिया जाय तो डसफी व्यय करनेको शक्ति और 
इस प्रकार उसकी पदाथोकी माँग घट आबगो | 
मांगके घटनेसे पदार्थोकी कीमते गिरंगी ओर 
कीमतोफके गिरनेसे उनकी उपलब्धि कम हो जायगी | 
कीमले तथा उपलब्धि किख ह॒द तक कम द्वोगी 
बद मांगकी लचक पर निर्भर करता है। यही 
नहीं, पदार्थोकी उन्पत्ति-विधिका भी कीमतों- 
पर प्रभाव पड़ेगा। परन्तु यदि राज्य-कर व्यापा- 
रियो या उत्पादकोपर ही पहिले पहिल लगाया 
जाय तो वे लोग इसको ब्ययियों पर फेकनेका 
यक्ष करंगे। आशकल राज्य प्रायः उत्पादकौपर 
हौ राज्य-कर प्रत्यक्ष तोर पर लगाते हैं । यदि 
पूंजी एक व्यवश्लायसे दूसरे व्यवसायमें शीघ्र ही 
लगायी जा सके और पढदार्थकी कीमत स्पर्घा- 
जन्य कीमत हो तो राज्यफरसे उत्पादक लोग 
बच खकते हैं, परन्तु वतेमानकालीन व्याध- 
सायिक जगत्‌मे उपरिलिखित दोनों बातें काम 
नहीं करतो हैं। स्पर्बाफके सदश द्वी कीमतोफे 
निश्चयमें एकाथिकाशका भाग है ओर पूंजीका 
अ्मण भी पूरे नहीं हे। परिणाम इसका यह 
होता है कि उत्पादकों पर लगा राज्यकर बहुत 
कुछ उत्पादर्कों पर ही रद्द जाता है। यदि थे 
कीमसोको घढ़ा कर राज्यकरसे बचना जाई तो 


र्ज्प 


खवियों तथा 
उन्बाद साफ! 
नुकसगस 


दरग्द्रि दशाकी 


हानि 


पद4योफषर लगा 
दुआ कर 
रतकी उत्पा 
सक्तिको 

करता हे 
ऋमणागत 


निबशव) _ दा- 


शोषर राज्य- 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


ब्ययियोकी मांगके कम हो जानेसे उनके पदार्थों- 
की कौमतें कम करनी पड़ती हैं और यदि वे 
पदार्थोकी कोमतें पूर्व वत्‌ रखें तो उनको पदार्थो- 
की उपलब्धि मांगके सदश ही कम करनी पड़ती 
है। सारांश यह हें कि उत्पादकों या व्ययियो पर 
लगे राज्यकर देशकी उत्पादक शक्तिकों किखी न 
किसी दद तक अवश्य द्वा कम करते हैं। इसमे 
खनन्‍्देद्द भो नहीं है कि द्रिद्र निर्धन देशोमें ऐसे 
कर अधिक द्वानि पहुँचाते है आर समृद्ध देशामें 
एसे कर बहुत नुक्सान नहीं पहुँचाने, क्‍योंकि 
सम्र॒द्ध देशोंकी मांग कामतोंके छोटे मोटे परि 
बतंनामें स्थिर रद्दती है। कई पदाथोर्मं उनकी 
मांग सर्वथा स्थिर रहती हैं. चाहे वन पदार्थोंकी 
कीमत कितनी ही क्‍यों न बढ़ जाय॑ । परन्तु द्रिद्र 
देशोर्म यह बात नहीं दे । भारत जेसे द्रिद्र देशोर्मे 
नमककी कीमतक चढ़ने पर जनताको मांग घट 
जाती है। सारांश यद्द दे कि भारतमें पदार्थों पर 
लगे दुए राज्यकर जितना अधिक देशकौ उत्पा 
दक शक्तिकों धक्का पहुँचाते हैं उतना ग्रश्रिक घक्का 
आंग्ल राज्यकर इग्लैश्डकी उत्पादक शक्तिकों 
नहीं पहुँचा सकते हैं । 

झभी लिखा आ चुका है कि राज्यकर द्वारा 
कीमतें कहाँ तक चढ़ेंगी बह पदार्थकी उत्पत्ति- 
विधिके साथ भी सम्बद्ध है | प्रायः कमागत हास 


करमे नुकसान नियम वाले पदार्थों पर राज्य करके तगनेस्पे 
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भिन्न भिन्न आयोपर राज्य-कर प्रच्तेपणुके नियम 


पदार्थोकी कीमतें राज्यकरके अनुपातसे नहीं 
बढ़ती हैं, क्योंकि राज्यकर द्वारा उत्पत्ति व्ययके 
बढ़नसे पदार्थोक्री उपलब्धि क्रमागत हास तियम- 
के अनुसार ही घटती है श्र्थात्‌ राज्यकर की राशि- 
के अनुपातस पदार्थकी उपलब्धि न घट कर कुछ 
कम हा घटनी है, इससे पदार्थोंक्नी कीमत बहुत 
नहीं चाढ़ती हैं। परन्तु ऋमागत वृद्धि नियमवात्ें 
पदार्थों राज्यकर द्वारा उत्पत्ति व्यय बढ़ते ह! 
पदार्शोकी उपत्तब्धि क्रमागत वृद्धि नियमके अर - 
खार घटती हुई राज्यकरके अनुपातस अधिक घट 
जाती हैं। इससे राज्यकर द्वारा कमागत वृद्धि 
नियमबाले पदार्थोकी कौमते बहुत ही ब्रधिक बढ़ 
जाती हैं। यही कारण है कि १६३६क ३) फी सैकड़ा 
व्यावसायिक करका अल्पकर न लमभना चाहिए। 
यहे कर इतना भयंकर है कि इससे स्वदेशीय व्यय 
सायोका नाश बहुत ही शीघ्रतासे हो सकता है । 
इसो प्रकार एकाधिकारी व्यवसायों पर रा्य- 
कर लगनेसे कोमते राज्य करके अनु पातसे न चढ़ 
कर बहुत कम चढ़ती हैं ओर बहुत थार विल्कुल 
नहीं चढ़ती हैं | बहुत बार उत्पादक लोग पदार्थो- 
को उपलब्धि कम कर राज्य-क्रका भार अ्रमियाँ- 
पर फेक देसे हैं भौर श्रमियोंकों कम भृति देना 
प्रारम्भ करते हैं ७ । 

» प्रिसिपल्स श्राव पूलिश्किन इकानोम। । मे दाशय निकलमन 
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'तबकऋशो ०४ 


के ३२१ 
या सा थि वी कर 
मयकर व 
हकापिका[र' 
ब्यवम्गपों प्र 
एन्य जग की 
प्रभाव 


नियत करका 
पक्तपण 


लनिय।त कर 
प्राय स्व्रदेश 
में हा पड़ता हैं 


निर्यात करका 
विदेशों बर पढना 


राष्ट्रीय आयच्यय शास्त्र 


संबद्‌ १६७७ में ब्रिटिश राज्यमे कोयलेका 
इं'लैरडसे बाहर जाना रोकनेके लिए उस पर 
निर्यात कर लगा दिया। आंग्ल जनतामें यह भ्रम- 
पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार श्रायात कर प्रन्त- 
में स्वदेशीय व्ययियों पर ही जा कर पड़ता है 
उली प्रकार निर्यात कर पक मात्र विदेशीय व्ययि- 
यों पर ही जा कर पड़ेगा । परन्तु इस प्रकारका 
विचारक्रम उचित नहीं है। क्योंकि यदि नियात 
कर पकमात्र विदेशियोपर ही ज्ञाइर पडता हो 
तो उस देशमे कौन सा ऐसा अमभागा राज्य होगा 
जो इसका प्रयोग न करे । 


व्यावसायिक प्रणाली ( /श८7०३०४६९ 5५४- 
८॥ ) के द्नोमे व्यवलायोकी उन्नतिके स्लिए भिन्न 
भिन्न यूरोपीय राज्योंने कन्चे मालझों सस्ता 
करमनेके झ्ोौर उसपत्तिके साघनोंको विरदेशमें जानसे 
रोफनेके लिए निर्यात करका प्रयाग शिया था। 
नियांत करकी सफल्लता ही इस बातकों प्रझट 
करतो है कि यद स्वदेशमें ही प्रायः पड़ता है । 


बहुत बार राज्य आयके उद्दश्यसे निर्यात 
करका प्रयोग करते हैं | यद्द निर्यात कर विशेशियों 
या स्वदेशियोपर पड़ता है| यद इनकी माँग तथा 
उपलब्धिक्की सापेलिक लचकपर निर्भर रदता है । 
यदि विरेशीय राज्य उञ्च पदार्थके प्रयोगमे 
बाधित हो तब तो नियांत कर उन्हींपर पड़ेगा 


रजप् 


मिश्न भिन्न आयोपर राज्य-कर प्रदेपण के नियम 


थरन्तु यदि ऐसा न हो तो निर्यात करका कुछ 
भाग स्वदेशपर ही पड़ेगा। यही नहीं, निर्यात 
करके कारण यदि विदेशी उस पदार्थका व्यय 
सर्वथा ही छोड़ दें तो साराका खारा निर्यासकर 
स्वदेश पर जा पड़ता है । इस दशामे व्यापारको 
जुक्सान पहुँचना श्वाभाषिक ही दे | 


व्याचसायिक पदार्थोपर निर्यात कर यदि 
हएका हो तो देशको कोई विशेष नुफ्सान नहीं 
पहुँच सकता है। परन्तु यदि ऐसा न हो ओर 
निर्यात कर भारी हो तो उस्रके द्वारा स्वदेशीय 
व्यवखायोंकी धक्का पहुँच खकता है। निर्यात 
करके लगनेसे पदार्थों की उपलब्धि स्वदेशमें बढ़ 
जाती है ओर इससे पदार्थोक्ी कीमत तथा व्या- 
घसायिक लाभ कम हो जाते हैं। कुछही समयफे 
याद कीमतोंकी कमीके अनुलारहां मिन्न भिन्न 
व्यवसायक व्ाभ कम दोनेसे पदार्थाक्रो कम 
उत्पन्न करना प्रारम्भ करंगे ओर इस प्रकार 
पदार्थोकी उपलब्धि पृथपिज्ञा कम हो जायगी। 
यदि पदार्थ समनियमवाल्ता द्वो तो पदार्थोकी 
उपलब्धि राज्यकरके अजुपातसे ही कम हो 
आयगी ओर पदार्थोकी कौमत पूर्वचत्‌ ज्योकी 
न्‍्यों बनी रहेगी। परन्तु क्रमागत बूद्धि नियम- 
याले पदार्थोमें कीमत पूर्वापेज्षा कुछ अधिक 
और क्रमागत हास नियमवाले पवार्थोर्मे कीमत 


२७& 


व्यवसायिक 
बदाथा पर नि 
य्रात करका 
प्रभाव 


आयात काका 
प्रल्षपग 


>व२7/ धो 
विदेशों व्यव 
मसायोको सपा 
तथा उपल/्ध्रि 
की लचक 


राष्ट्रीय आयव्यय शास््र 


चूबरांपेत्ना कुछ कम हो जायेंगी। प्रकाधिकारोय 
पदार्थोम भी कीमत कुछ कम दी दोज़ाय॑ंगी ।% 
निर्यात करके सलट॒श ही ग्रायात कर्का प्रक्षे- 
पण है | कश्यौका यिचार है कि आयात कर एक 
मात्र विदेशियोपर ही पहइता है | सत्य क्या 
है? अ्रव इसौको दिखानेका यत्ल किया जायगा। 
आयात करफे लगतेही विश्शीय व्ययसायाको 
अपने टूटनेका खतरा पड़ता हैं। क्योकि आयात 
कर देनेवाले देशके व्यवाय आयान करके 
बलपर मुकाबला तथा रूपर्धा करने पर तैयार 
हो जाते हैं । एसी दशाम झ्रायात करको जिस हृद्द 
सक विदेशीय व्यवसाय अपने ऊपर ले सकते हैं 
वह श्रपने ऊपर ले लेते हैं परन्तु जब वह पेखा 
करनेप असमर्थ हो जाते है तब श्रायास कर म्बदे 
शीय व्ययियों पर ही पडता है | सारांश यह हैं कि 
आयात करका प्रच्चेषण विदेशीय व्यवस्तायोंकी 
उपलब्धिकी लचखक तथा स्वरेशीय व्यवसायोकी 
स्पर्धापर निर्सर करता है । यदि ्रायात करके 
लगतेही विवेशीय व्यवसाय पदार्थोको , उत्प्न 
करना छोड दे ता आबात कर स्वदेशीय 
व्ययियांपर जा पड़ता हैं। परन्तु जिस हद तक 
विदेशीय व्यवसाय पदार्थोक्री उत्पक्तिको कम 
न कर सके ओर पदार्थोके विदेशमें भेजने 


# मिकेलसन्‌ “प्रिन्सिपल्म आफ पोलिरिकल इकानोमी 
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र्ध० 


भिन्न भिन्न आयोपर राज्य-कर प्रत्तपतक नियम 


लिये बाधित रहे उल्च हद तक झायात कर उन्हीं 
पर पहता हैं। अब कोई देश स्वतश्न व्यापार 
बाधित व्यापारमे शअ्रवेश करता है तो उस समय 
प्रायः यह होता है कि शुरू शुरूमे बाधक आयात 
कर विदेशियॉपर पड़ता हैं। परन्तु इसमें सन्देह 
भी नहीं है कि अन्तर्म बाधक आयातकर स्वदेशीय 
व्ययियों पर ही पड़ता है। यदि वह स्वदेशीय 
व्ययियोपर पदार्थोकी वृद्ध कीमतके रूपमें न पड़े 
तो उसका उद्देश्य ही पूरा लत हो। इसी उद्देश्य 
लो राज्य बाधक आयास करका प्रयोग ऋरते 
है । उसीसे ही म्वर्देशीय व्यवसायाकों लाभ 
पहुंचता है | # 


पदार्थों पर राज्य ऋर लगनेके कुछ एक आब- 


पद बजर राइस 


श्यक नियम हैं जिनका यहाँपर दे देना भ्रत्यन्त 
डावश्यक प्रतीत होता है | 

(;) राज्यकी वही कर लगाने चाहिए जिनसे 
राज्यको आय दो | अर्थात्‌ राज्य कर उत्पादक 
होने चाहिए | इसका अपवाद भी है। राज्य कई 
बक पेसे करोको लगा सकता हे( जिससे प्रजाका 
झाचार ब्यवद्दार उन्नत हो । ऐसे करोका उत्पादक 
दोना आवश्यक नहीं है |! आयके उद्दे श्यसे लगे हुए 
करोंका दी उत्पादक दोना आवश्यक है, भ्रन्य किसी 


# निकल्सन प्रिन्सिपल्म श्राफ पोलिटिकल हकानोंमा 


(१८००८) भाग २ पृष्ठ ३४४-३४६ 


श्द्रु 


# जर्ींगिक 
पोज 


न ख्ञ्प 
करके नियर 


आय बरढानेवा * 
ओर प्रनाक ५ 
आग बढ़ानेवाने 
कर लगाते वा दिये 


२ न्यकर स्वर 
ओर समान हों 


कर प्रयोगमे समा 
नत'क। भात्र 


*।जरु-कर को 
प्रत्यक्षता तथा 
स्थिर ता 


गज्मकर सहज 
पराप्म होने 
चाहिये 


राष्ट्रीय आयच्यय शास्त्र 


उद्देश्यसे लगाये गये करोके लिए यह श्राघश्यक 
नहीं है ! 

(7) जहाँ. तक दो सके राज्यकर स्थिर 
ओर समान हो । कार्य रूपमे यद्यपि इस नियम 
पर पूर्ण रूपसे चलना कठिन है तोभी इसमें 
सन्देह नहीं है कि राज्यको कर लगाते समय इस 
नियमका अधश्य ही ध्यान कर लेना खाहिए। 
थोड़ी झाबवालॉपर यदि प्रत्यक्ष कर न लगाया 
जाय तो उनको अप्रत्यद्ध फरसे छोड़ना भी न 
चाहिए। हसी प्रकार यदि किसी एक पदाथके 
व्ययियां पर राज्यकर सगाया जाब तो अन्य पदा- 
थौंके व्ययियोको राज्यकरसे सर्वंधा मुक्त भी न 
करना चाहिए । जहाँ तक हो सके राज्यकर का 
चसेत्र विस्तृत होना चाहिए और अश्रप्रत्यक्ष करका 
प्रयोग बढ़ाना चाहिए। इसीमें समानता तथा 
मित्ययिता है। 

(!77) राज्यकर सध पर प्रत्यक्ष तथा स्थिर 
दाना चाहिए । सामुद्रिक करोंकी राशि बदलती 
रहती है। इससे उत्पादकोको उत्पत्ति करनेमें बड़ी 
कठिनता होती है। ब्यापारीय सन्धियोमें सामुद्रिक 
करफी राशि खास समय तकके लिये निश्चित 
कर दी जाती दे इससे डत्पादकोंको बड़ा लाभ 
पहुँचता है । 

(५) राज्यकर इस प्रकारके होने चाहिए 
जिनको झखुगमतासे ही एकश्रवित किया जा सके। 


श्ब्रे 


भिन्न मिद्न आयोपर राज्य-कर प्रजे पके नियम 


व्यायखायिक तथा सासुद्विक करोंमे यही बड़ा 
भारी गुण है| 

(५) राज्यकर लगानेमे राज्योक्तो मिलव्ययिता 
का ध्यान रखना चाहिए | सामुद्रिक करोंके एकञन्र 
करनेमे जो खर्चा उठाना पडता है उतना दी खर्चा 
इस यातके किए राज्योंकों उठाना पड़ता है कि 
ब्यापारी लोग खोरी चोरी माल बिना सामु- 
द्विक कर दिये ही स्वदेशम न ले जॉय | 

ब्यावसाविक कर तो मितठव्ययितासे कहीं दूर 
हैं । उनसे राज्यका जितनी आय हवाती है देशका 
उससे कहीं अधिक नुक्लान पहुँच जाता है। यहद्दी 
नही, कई बार भारी व्यावसायिक कर द्वारा राज्य- 
की आय भी कम हो जाती है । दृष्टान्तके तोर पर 
१८४८ से १०६० विक्रमीब तक इंग्लेएडकी जन- 
संख्या ! श्रधिक बढ़ी परन्तु उनमें शाशेकी चीज 
का प्रयोग केवल 2 ही बढ़ा । कोकि शीशेकी 
चीजाके वनानेमें व्यवसायोक्री राज्यकर देना 
बटता था अत. उनकी कीमने अधिक थीं और 
अआयके श्रधिक न होनेसे शीशेके काममे उन्नलिन 
की जा सकती थी | इसी प्रत्भरकी घटनाएँ मोम- 
बत्तौ, साबुन तथा कागजके कामोर्मे व्यावसायिक 
करके कारण देखी गयी हैं । १६३७ के ३३ , व्याच- 


मित्र न्यथिताका: 
>बात 


च्याव्णयकर ऊ' 
भा श्रलाव अर 
मितब्ययल, 


सायिक करसे भारतीय कारखानोको राज्यफे - 


बढ़ा भारी नुक्लान ओर मेंचेस्दरके कारखानों 
को सहायता पहुँचायी है । 


श्द्व्३ 


व्यावस।विक 
सथ! सामुद्रिक 
करके प्रचार 
से गारतको 
चुद शा हुई 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


यह सब होते हुए खभो देशांमे सामुद्रिक कर 
तथा व्यावसायिक फरका प्रचार है । इंग्लैणड रूस, 
तथा फ्राग्सके राज्य की आधी आय इन्हीं करोसे 
प्राप होती है। अमेरिकामें भी यही यात है। 
भारत कृषक देश है। अतः भारतमें व्यवलायों के 
न होनेसे ओर आग्ल मालके मारतमें सस्ता बिक- 
बानेकी इच्छासे राज्यके सासुद्रिक कर बहुत ही 
कम लनेसे राज्यका सम्पूर्ण खर्चा भूमि पर टूट 
पड़ा है। हर बन्दोबस्तमें बीसों तरीकोसे राज्य 
लगानको बढ़ा गहा है ओर दरिद्र प्रजाके कप्टोका 
कुछ भी ध्यान नहीं करता है । निस्सन्देंद्द राउयन 
दुर्भिक्ष फाड़ तथा तकाबीकी विधि प्रचलित का 
हूं । परन्तु इसले ताभ दो क्या है जब कि दरि- 
उताके कारणाका दूर करनके बदले थे दिन पर 
दिन बढ़ाए जांय श्रीर देश व्यावसायिक उन्नति 
करनेस रोका ज्ञाय | क्या कर्मी फोपडोर्म श्राग 
लगा कर एक घड़े पानास आग बुकायी ज्ञा 
सकती हैं ? *# 


3 निकतसन “ प्रन्सिपलस आए पोलिटिकल इकानोमी” भाग 
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र्ष्म्डे 


षष्ठ परिच्छेद 


किन किन स्थानोंसे राज्यकर प्राप्त 
किया जा सकता है ? 


पृथवे प्रकरणामे दिखाया जा चुका है कि राज्य- 
ऋर शुद्ध आयसे ही प्राप्त ऋरना चाहिए। इस 
शुक्कत झ्रायरों ग्रहण करनेके लिए भिन्न भिन्न 
देशाके राज्याने भिन्न २ विधियाँ प्रयुक्त की है। 
यही कारण था कि प्रायोन सम्पत्ति शास्त्रशोने 
स्याज्, सति, सखगान, लाभ श्रादि शुद्ध झायोके 
अ्रनुसार ही राज्यकरका नर्गीकरण किया था। 
अ्राजकल राज़्यदरका बर्गोकरण प्रायः उन स्था- 
नोके अनुसारौं दिया जाता है त्रहाँसे शुरू शुरू- 
में प्रत्यक्ष तौरपर राज्य दर ग्रहण करते है। दृर्शात 
तोरवर आजकल राज्य फरके निम्नलिखित तीन 
स्थान माने जाते हैं जहाँसे गाज्य कर खेन है और 
जन समाजक्री शुद्ध आय तक प्रत्यक्ष तौर पर 
पहुँच जाते हैं | 

(१ ) प्रत्यक्ष तोर पर शुद्ध आय पर लगाया 
गया राज्यकरशुद्ध आय पर राज्यक्र। 

(२) शुद्ध आयका देसे वाली सम्पत्ति पर 
राज्यकर-सतम्पत्ति फ्र राज्यकर। 


र्द्र्५ु 


स्पा ति शास्त्र 
शोका वगगाकरशा 


श्यजञ्ञ तथा उप- 
भाग कर पक 


हे 
बन्द? 


राष्ट्रीय आवव्यय शास्त्र 


(३ ) शुद्ध आयको देनेवाले पेशों पर राज्य- 
कर-्यापारीय लथा व्यावसायिक कर ! 

प्रश्ष उत्पन्न हो सकता है कि उपरिलिखित 
वर्गीकरण व्यबकर! या 'उप्सोग कर'कः कोई 
नाम नहीं है ? संपत्ति शास्त्र तथा ग्रायव्यय शास्त्रमें 
इन करोका वर्णन स्थान स्थान पर आता है अतः 
इनका यहां पर क्यों नाम नहीं दिया गया ? इसका 
उत्तर यदद है कि व्यापारीय तथा व्यावसायिक कर- 
का ही दूसरा नाम व्यण्कर या उपभोगकर है। 
बैसे तो सारेके सारे राज्एर्रॉका ही परदाथोंके 
उपभोग तथा व्यय पर प्रभाव पड़ता है। व्ययको 
प्रभावित करके ही राज्यकर, पदार्थोकी मांगकों 
शोर मांग द्वारा कीमतको और फीमन हे द्वारा सारे 
के सारे व्यावसश्गायिक नथा व्यापारीय प्रबन्धकों 
प्रभावित करते है । सारांश यह है कि गाज्य करका 
पदार्थोके डउपभोगछे साथ घनिष्ट सम्बन्ध हे ' 
प्रत्येक प्रकारका राज्यकर अन्तर पदार्थोरके 
व्यय पर किसी न किसी शदतक पता दे असः 
व्यय या उपभोग! कर काई प्रथक कर नहीं है । 

हे यल 2 
१-शुद्ध आय पर राज्य कर । 

शुद्ध भायको प्राप्त करनेमें राज्योंको और इसके 
हेनेमे नागरिकोको कुछ भी कठिनतसा नहीं डठानी 
पड्ठती | व्यापार ब्यवसायकी छद्धिके साथ साथ 
शुद्ध आयके बढ़मेस भायकर भी बढ़ जाता है 


किन किन स्थानोसे राज्य-कर प्राप्त किया जा सकता है ? 


ओर व्यापार व्यवसायके घटनेके साथ साथ स्वय 
भी घट जाता है। आयकरमें जो कुछ ममेला 
है वह यह है कि नागरिकोकी शुद्ध आयको केसे 
जाना जाय | माना कि कुछ पक स्थानों शुद्ध 
झाय अति स्पष्ट है, परन्तु जहां यह बात नहीं है 
वहाँ क्या किया जाय | इस कठिनताको दूर करने कः 
एक द्वी तरीका है कि प्रत्येक घटनापर पृथक 
पृथक दी चिचार किया जाय । आज कल शुद्ध 
आय निम्नलिखित स्थार्नोंसे प्राप्त की जाती है । 
(') सेवा तथा नोकरीसे प्राप्त आय कर (भ्वृति) 
(२) संपत्तिस प्राप्त आय ( व्याज, लाभ 
तथा खगान ) 
(३) संपत्तिकी आय ( जायदाद प्राप्ति ) 
(१) सेवा तथा नोकरीसे प्राप्त आय:--लेवा 
तथा नोकरीसे प्राप्त आयपर भोमिक संपत्ति तथा 
पूंजीसे प्रात आयकी अपेत्ता कुछ कम राज्य कर 
लगाया जाता है। यह इसी लिए कि भोमिक 
सपत्ति तथा पूंजीकी आय उनकी श्रपेत्षा ज्यादा 
खिर है। सेव को तथा श्रमियाँके पास स्थिर संपत्ति 
न रदनेसे अपने परिवार तथा बालबचोंके मतिष्य- 
का उपाय उनको अपनी तनखाहले ही करना 
पड़ता दहै। स्थिर संपत्ति तथा पूंजीसे आय प्राप्त 
करनेवालोके साथ यह बात नहीं है । 


(२) सं पक्तिसे प्राप्त आयः--संपत्तिसे प्राप्त 


श्र 
१& 


शुद्ध आय हर 7 
करनेक सामन 


स्थान 


सकी मे 


फोम अर 


राष्ट्रीय आयब्यय शा 


आयषर कः दोने घाली आयपर आय कर लगाना बहुत दी 
लगानेकी क: कठिन है। यह क्यों ? इसीलिये कि लंपत्तिसे प्राप्त 


स्नाई 


श्राय सदा बदलती रदती है (यहां संपत्तिसे तात्पयें 
पूंजीका है) इस आयका भोमिक खंपत्तिकी आय- 
से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। यह आम 
नोर पर देखा गया है कि उन्नतिशीख जआतियोमे 
पूजीसे प्राप्त आय ( ब्याज ) दिनिपर दि्नि कम दो 
जाती है और मौमिक दागान दिनपर दिन बढ़ता 
जाता हैं । पौरुपेय आय तथा सांपरिक आय 
(7707८०५ बग्रते 7्रट०्ग्रा९) में यद्दी बड़ा भारी 
श्ेद है| यदां एक बात और स्मरण रखनी चादिये 
कि पूंजीसे दो प्रकारकी आय द्वोती है । (१) व्याअ 
ओर (२) लाभ । यद्द प्रायः देखा गया है कि व्याज- 
की मात्रा कम होते हुए भी लाभको मात्रा पूर्यचत 
बनी रहे । अ्रतः राज्यकर लगाते समय बड़ी साव- 
घानीकी जरूरत है | 

(३) संपत्ति की आयः--खंपतक्तिकी आयका 
तात्पय खत पुरुषकी ज्ायदाद प्राप्त द्वोनेले है । 
यह एक प्रकारकी आकस्मिक घटना है। श्रतः इस- 
पर राज्य-करका लगाना खाभःविक ही है। इस- 
पर आगे चल कर बहुत विस्तृत तोरपर लिखा 
जायगा, झतः इस्रकों यहांपर ही दोड़ देना 
उचित है | # 

ब्म दाशय आडमरचित फाश्नाम (१दश्थ) बल मल 
१०--३५४--३६ १ 


श्द्टट 


किन किन स्थानोसे राज्य-कर प्राप्त किया जा सकता है ? 


र्‌ 
२-सपात्तिपर राज्य कर । 


खपत्तिपर राज्य कर दो ही तरीकोसे लगाया 
जा सकता है | पदिला तरीका तो यह है कि आय 
आदिका बिना ख्याल किये ही प्रत्येक नागरिक- 
को उत्पादक तथा अनुत्पादक संपूर्ण संपत्तिका 
मूल्य लगा लिया जाय और उसपर मूल्यके अज्ु- 
सार राज्य कर लगा दिया जाय । इस प्रकारका 
राज्य कर साधारण संपत्तिक्रके नामसे प्रसिद्ध 
हूँ । दूसरा तरीका यह दै कि आयफे अनुसार 
उत्पादक खंपत्तिका वर्गीकरण कर लिया जाय 
झोर उसपर राज्य कर लगा दिया जाय । इस 
प्रक/र संपत्ति कर दो प्रकह्नारका हुआ | 


। मूल्यान्ञुसार संपत्ति कर--साथधा रण संपत्ति 
कर ((+20८78] [07092779 ६87) 
] आयाह्ुसार संपत्ति कर - विशेष संपत्ति 
कर (5)८९९०॥४) ]770/2709 (95५)४--क 
अब प्रत्येक कश्पर पृथक प्रूथक तोरपर 
विचार करने हा यत्ष किया आयगा | 


+ साधारण सम्पत्ति कर' शब्द आय व्यय शास्त्रमे प्रचलित 
हैं। परन्तु 'विशेष सम्पत्ति कर! यद्द शब्द श्रभी तक आय व्यय शाख्र- 
से कंहापर भी कामर्मे नहीं लाया गया है। विचारकी सुगमना 
लए साधारण करके जोडर्मे 'त्रिरोष सम्पत्ति कर! शब्दकों इसने ब्य 
लिया है । (लेगक) ! 


श्ष्& 


मम्पतक्तिषर 
राज्य करके 
दो नरी% 


सर्म्पत्ति आय 
करका जझ्लोत हे 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


साधारण सम्पात्ति कर 

साधारण संपत्ति-करके क्या दोष हैं इसपर 
इस प्रकरणमे कुछ भी प्रकाश न डाला आयगा | 
जायदाद प्राप्ति करके सदटश ही इसपर भी अगले 
परिच्छेदरम ही विस्तृत रुपसे विचार किया जा- 
या । यहांपर केवल दो ही बातोपर प्रकाश 
डाला जावेगा । 

(१) साधारण संपत्ति-करका सिद्धान्त । 

(२) साधारण संपत्ति-करका इतिहास । 


संपत्ति करका सिद्धान्त अति सरल है । 
इसके अनुसार खंपक्तिकों आयका स्रोत समझा 
जाता है और यही कारण है कि वैयक्तिक 
सपक्तिका कल्पित मूल्य लगाकर उसपर (व्याज़ 
की बाजारी दरको साभने रखते हुए) राज्य कर 
लगा दिया जाता है। इस खिद्धान्तकों ठीक ढंग 
पर सममभनेके लिए संपत्ति तथा झआयका पारस्प 
रिक क्या सम्बन्ध हे ? इसका जान लेना, अत्यन्त 
आवश्यक प्रतीत होता है । 

खाधारण सम्पत्ति-करके पक्तपोषकोका मत 
दे कि सम्पूर्ण सम्पक्ति एक सरश है। प्रत्येक 





» सेलिग्मैन, “एस्सेज़ इन टेक्सेशन? (१६७८) पृष्ठ ३५६-६१ 
आइमरचित 'फाइनास? (१८६८) पृष्ठ ३६१---२ ६६ 


२७० 


किन किन खानोले राज्य-कर प्राप्त किया जा खकता है ? 


व्यक्ति अपनी सम्पत्तिको बेचकर छत्पादक कामों- 
में लगा सकता है। यदि वह ऐसे कामोमें नहीं 
लगाता है तो यह डसकी इच्छा है | इसका दण्ड 
राज्य क्यों भोगे ? राज्यका तो यही कारय॑ है कि 
उसपर राज्यकर लगा दे | इसका उत्तर यह 
है कि राज्यको वास्तविक अवश्थाकों सम्मुख रख 
कर हो राज्यकर लगाना चाहिए | सम्पूर्ये 
सम्पक्तिको उत्यादक मान कर, कर लगाना 
व्यक्तियौपर अत्याचार करना हे । इस अ््याचार- 
से बचनेके लिए यदि नागरिक अपनी सम्पत्ति- 
को कट बोल करके छिपावें तो इसपर भाश्चर्य 
करना वृथा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 
राज्यका सम्पत्तिसे प्रत्यक्ष सम्यन्ध द्वी क्या हैं? 
झञो कि सम्पत्ति राज्यको कर दे । राज्यका प्रत्यक्त 
सस्यबन्ध पुरुषोसे हे न कि सम्पत्तिसे । सम्पत्ति 
राज्यके बिना भी इस संखारमें सुरक्षित थी। 
पुरुष दी राज्यके बिना नहीं रह खकते है अतः 
उन्हींसे राज्यका प्रत्यक्ष सम्बन्ध हे | यही कारण है 
कि पुरुषोका कतं5य है कि राज्यको यथाशक्ति खहा- 
यता पहुँचाव | इस खहायताका आधार एक मात 
सम्पत्तिको बनाना ठीक नहीं है। किसी अमानेमे यद्द 
ठीक था, परन्तु अब यद्द वात नही रदी। यदि प्राचीन 
कालमें भूमि राज्यकरका एक मात्र आधार थी 
तो खसका कारण यह था कि लोगोकी आयका 
पक मात्र यही साथन थी। एक बात यहाँपर 


२६१ 


लव प्रकारको 
सम्पत्तिपर 

कं लगाना 

चाहिए 


रान्यका ब्य- 
क्तिसे सबंध 
है म्म्पत्तिसे 
नहीं 


अत. साधा- 
रस्स सम्पक्ति 
के ख्यालसे 
कर लगाना 
टोंक नहीं 


अआनोन काल 


महाराय स- 
लिस्मेन 


अजनिकविचार 


जूमिले अन्‍य 
स्थानोमिं राज्य 
क्न 


एथेन्सरमें राज्य 
क्र 


राष्ट्रीय आवब्यय शास्त्र 


भुलानी न चाद्िए ओर वह यह है कि साधारण 
सम्पत्ति करका आधुनिक स्थरुप प्राचीन कालमें 
विद्यमान न था। साधारण सम्पत्ति को आयका 
स्त्रोत कल्पित करके उसके मूल्यपर किसी ज़माने- 
में भी राज्यकर न लगाया गया था। यदि प्राचीन 
कालमें साधारण संपत्ति-कर प्रचलित था तो 
उनका झाधार दूसरा था। महाशय सैलिग्मैन 
इसी बातको ठीक ढंगपर न खमके और यही 
कारण है कि साधारण सस्पत्ति-करका इतिहास 
ठीक ठोक न लिख सके | भूमि ग्रह आदि संपत्तियाँ- 
पर आयको सनन्‍्मुख रख कर राज्यकर लगाना 
चाहिए | परन्तु इसमें सन्देह भी नहीं है कि सूल्य- 
को खन्मुख्त रख कर सम्पत्तिपर राज्यकर 
खगाना बहुत ही बुरा दे ! 

(२) साधारण सम्पत्ति करका इतिहालः-- 
राज्योंने धाचीनसे प्राचीन कालमे सम्पत्तिको 
आबका साधन समभते हुए उसपर राज्यकर 
लगाया था | शुरू शुरूमें भूमि ही एक मात्र आय- 
का खाधन थी अतः उसौपर एक मात्र राज्य-कर 
था। परन्तु ज्योंही राष्ट्रीने उन्नति करना शुरू 
किया उमके आयके ह्यान बढ़ गये | परिणाम 
इसका यद हुआ कि भूमिके साथ साथ अन्य 
स्थानों पर भी राज्य-कर लग गये । 

एथेन्खमे पदले पहल भूमि भावि स्थिर 
खम्पशिपर ही राज्य-कर था | कुछ ही खमयके 


ब्4२ 





किन किन स्यानोंसे राज्य-कर प्राप्त किया जा सकता हैं ? 


बाद (पथेन्सका व्यापार व्यवसाय बढ़ते ही धन 
तथा पूँजीको भी आयका साधन समभ करके 
उनपर भी राज्य-कर लगाया गया। नासिनियल- 
के समयमें राज्य-ककरका आधार भूमि गृह, दाल, 
पशु, सिर्के आदि सम्पूर्ण पदार्थे समझे जाने 
लगे ।७ भारतमे चन्द्रगुप्त मोयके समयमे भी 
व्यापार व्यवसायसे लेकर भूमि पर्यन्त सम्पूर्ण 
पदार्थ राज्य-करके आधार थे | रोमका इतिहास 
भी पथेन्सके सदरश दी है । 

शुरू शुरूम रोम कृषिप्रधान था | श्रत वहाँ 
भूमिपर द्वी राज्य-कर था। व्यापार व्यवसायकी 
उच्नतिक अनन्तर वहाँ भी राज्य-करका क्षेत्र विस्तृत 
दो गया | भूमिके साथ साथ जहाज़, गाड़ियाँ, 
सिक्के, गदने, कपड़ों आदिपर राज्य-कर लगाया 
गया । ११० विक्रमी पूवंके अनन्तर कुछ पएऋ 
कारणेसे रोमन नागरिकोपरसे प्रत्यक्त-कर सववेथा 
ही दृटा दिये गये। अतः इसपर विशेष विचार 
करना कठिन है। 

शोप्नन प्रान्तोके राज्य करका इतिदास भी 
डपरित्रिश्षित खचाईको द्वी प्रकट करता है । रोमन 
खसाप्राज्यके आरम्भ होनेपर ही रोममें पोरुषेय 
खम्पत्ति-कर प्रचलित हुआ । कैलिगुलाने इस 





#बोवख,पब्लिक इकानोमी भाफ़ अ्रथेनियन्स, पुस्तक्‌ ४ परिच्छेट ५; 
* देखो कौटिलीय शअर्थशाखम्‌ । 


२७ रे 


क्र ूप बोर 


रोममें पौर 
धथय कर 


गसल कासा। 
य्यक वाद 
यूरपर्म राच्य 
फ्‌रका स्पम्प 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


प्रकारके करोंको लगाना शुरू किया | कराकलाकें 
समयमें ये कर सबपर लगाये जाने सगे और 
रोमन नागरिकका अधिकार भी सबको इसीसलिये 
दे दिया गया कि यह कर सबको देता पड़े । लोग 
इस प्रकारके करसे बचनेके लिये श्रपनी सम्पत्ति- 
को पूर्ण तौरपर न बताते थे। परिणाम इसका 
यह था कि लोगाोपर भयंकर गअत्याचार किये जाते 
थे और ख्रीसे पतिके विरुद्ध ओर पुत्रसे माताके 
विरुद्ध बात पूँछी जाती थीं भौर को्डोंसे मार 
मारकर सम्पत्तिका पता लगानेका यल्े किया 
ज्ञाता था | हे 


रोमन साम्राज्यके भंग द्वानेपूर यूरोपीय देशों- 
में राज्य कर-प्रणाली टूट गयी । माए्डलिक राजा 
तथा ताल्लुकेदार लोग स्वतन्त्र हो गये | जिन 
स्थानोसे प्राचीन कालमें राज्य कर प्राप्त किया 
जाता था, वद स्थान इन लोगोके आयके साधन 
वन गये । फ्यूडल कालमें राज्यकरोंका घास्तविक 
झाधार भूमि थी। नवीन कालके आरम्ममें भूमिके 
साथ साथ राज्यकरका क्षेत्र शनेः शनैः अन्य 
स्थानामे भी पहुंच गया । राज्य करके स्थान निम 
लिखित द्वो गये। (!) घरका खामान ([) दृथियार, 
आभूषण, कपड़े (([[) शराब कोयला तथा घास 
(१५) भोजन तथा अन्न (५) घोड़े तथा प्चु (५) 
मिन्न भिन्न प्रकारके भौज़ार (एा) बेलेत तथा 


रे&छ 


किन किन थ्यानोंसे राज्य-कर प्राप्त किया जा सकता है ? 


पदार्थ (५॥]]) लिका तथा धन (75) साख 
इत्यादि इत्यादि । + # 

साधारण संपत्ति-कर हा सबसे बड़ा दोष यह 
है कि यह व्यक्तियों पर समान तोर पर नहों 
पड़ता है। १७ ११ वि० में महाशय तिस्कोने लिखा 
था कि “गरीबौपर राज्यकर ज्यादा है भोर अमीरो- 
पर राज्यकर बहुत कम हे”? * दीं सदीमें मो 
सिन्‍मन भिन्‍न विचारकोंको इस कर पर यही 
सम्मति थी कि “यह कर बहुत मरयंकर है ओर 
सबपर समान नहीं है। किसानौपर राज्य कर 
ज्यादा है और अमीरोपर कुछ भी नहों है।” 
महाशय वालपोल तथा डिकरकी भी यही सम्मति 
हे | स्काटलैणड, फ्रान्स, जर्मनी तथा इंगलेंड आदि 
देशोंका इतिहास इसी बातका सात्ती हैं 


प्‌ 
विशेष सपक्ति कर 
आयक अजलुसोर सम्पत्तियोपर राज्य ऋर 
लगानेकी विधिका नास विशेष-सम्पक्ति-कर 


विधि है। विशेष-सम्पत्ति-कर प्रायः निम्नलिखित 
चार प्रकारकी सम्पत्ति पर ही लगता है । 





* महाशय सेलिग्मैन रचित एस्सेज इन 2 क्सेशन ( १६१५४ ई० ) 
३० रे३--रे८ 
| मंछ शय सेलिस्मैन का एस्मेज इन टेक्‍सेशन (१६१५) ४४-५७ 


र्ढए 


साधारण स- 
म्पक्ति करका 
दोष 


गरीटो. पर 
ज्यादा ५र 
अ्रमीरों. पर 
कम कर ल- 
गता हे । 


आयके अनु- 
सार कर ल- 
गाना 


चार प्रकार- 
की सम्पत्ति, 
पर कर लगना 


वो: आादकक 
अधिकार बची 
सम्पत्ति पर 
राज्यकर नहीँ 
लगता 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख्तर 


(९) पुरुष सस्‍्बन्धी संपत्ति | 

(२) भूमि सम्बधा संपत्ति । 

(३) पूँञी लम्बन्धी संपत्ति । 

(७) उपभोग योग्य पदार्थ सम्बन्धी संपत्ति, 

(१) पुरुष सम्बन्धी लम्पत्ति--प्रतिनिधि तन्‍्क 
राज्योंमे बोट सम्बन्धी अधिकरारको भो एक प्रकार 
की सम्पत्ति समभते दे | यह इसीलिये कि इस 
अधिकारके द्वारा वह अ्प्रत्यत्त तौर पर राज्यका 
नियन्त्रण करते हैं । प्राचीन कालमें दास और अर्थ 
दासोसे काम लेनेका अधिकार भा एक प्रकारकी 
सम्पत्ति था। इस प्रकारकी सम्पत्तिपर अभी 
तक राज्योने कर नहीं लगाया है | दसका एक तो 
यदद कारण है कि यह संपत्ति पूँजी या भूमिके 
सरश वेयापारीय संपत्ति नहीं है और दूसरा 
कारण यद्द है कि नये नये प्रकारके करोके लगाने म॑ 
राज्याधिकारी लोग घबड़ाते हैं। भविष्यमें इस 
सपत्तिपर राज्य कर लगेगा या नहीं इसका 
निरयेय अभीलसे नहीं किया जा सकता । 

(२) भूमि सम्बन्धी संपत्ति:--साधारण 
संपत्ति करके इतिद्दासमे इस विषयपर प्रकाश 
डाला आ थयुका है कि सबसे पदिले भूमिपर 
राज्य कर लगा था । संसारके सभी देशोमे 
भौमिक कर एक श्रकारका स्थिर कर समभा 
ज्ञाता है। भारतवर्ष मे सरकारने भौमिक करको 
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किन किन खानोंसे राज्य-कर प्राप किया जा सकता है ! 


क्गानका रुप दे दिया है। वास्तवमें वह कर ही 
है। सरकारके एक मात्र कद देनेसे भारतीय प्रजा- 
की भोीमिक संपत्ति सरकारकी नहीं बन सकती | 
इस दशामें भौमिक करको सरकारका खगानका 
नाम देना ठोक नहीं है। भारतमें भोमिक कर 
संखारके संपूर्ण देशोंके भौमिक करसे अधिक है। 
यही कारण है कि भारतीय छिखान दरिद्र दो गये 
हैं, भारतमें झ्रकालोकी संख्या दिन पर दिन बढ़- 
ती जाती है | भोमिक करके विषयम विचार करते 
समय एक बातका सदा ध्यान रखना चादिये कि 
स्थिर संपत्ति (२९४)) तथा भूमिमें बड़ा भारी 
भेद है । स्थिर संपत्तिमे मकान, वाडा आदिके 
द्वारा जो उन्नति की जाती हैं उस उश्नतिका बदला 
व्याज़ कद्दाता है श्रोर उसमें जो भूमि लगी होती 
है उसका बदला लगान कद्दाता दै। सारांश यह 
है कि स्थिर संपत्तिमँ लगान तथा व्याज्ञ दोनों 
ही सम्मिलित द्वोते हैं। जब कि भूमिमें एकमात्र 
क्षगान दी सम्मिलित होता है राज्य कर त्गाते 
समय कराध्यक्तको इस बातका विशेष तोर पर 
ध्यान कर सेना चाहिए अिखसे राज्य कर ठीक 
ढंग पर लगाया जा सके । 

(३ ) पूंजी सम्बन्धो संपक्ति--पूजीपर आकर 
विशेष संपत्ति करने सफल्लता नहीं प्राप्त की है। मध्य 
कालमे नगरोके व्यापार व्यवसायका काम संधों 
तथा गिरल्डी के द्वारा होता था। राज्य इन संघो तथा 
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भारत खत 
कारका भौो 
मिक करका 
लगा[न बनान[| 


ठोक नहा है 


सारतमे आक जे 


स्थिर सं>्परकि 
तथा भ्रमि ओ: 
व्याज् तथः 
लगानमे भद 


प्रचीन कालमें 
बेय पाक पुजी 
प्र कर नो 
लगता भा 


जज्योंकी श्रम 
त्ट्ता के 
अजीज कारण 


स्म्यत्ति कर 
मिद्धान्तमे 
शत्वा मास 


राष्ट्रीय आयव्यय शारत्र 


गिल्डोसे ही राज्य कर ग्रहण करते थे। उन दिनों 
में व्यक्तियोंकी पूँजी पर राज्य कर न लगता था। 
इसमें सन्देह भी नहीं है कि भिन्न मिन्न व्यक्तियों- 
को अपनी हैसियत तथा उच्च पदके फारण राज्य 
कर देने पड़ते थे । यह भी तब था, जब कि वद्द 
खास स्वास प्रकारके परार्थोको ग्रयोगमें लाते थे। 
खंधों तथा गिल्डोंके टूटने तथा जातीयताके उत्पन्त 
होनेके अन्तर राज्य कर वेयक्तिक पूँजी पर लगाया 
जाने लगा | परन्तु इसमें राज्योकोी खफल्लतता ने 
प्राप्त हुई । इसके निम्त लिखित तीन कारण थे । 

(क) घंपत्ति कर घसिद्धान्तके अ्रद्युसार संपत्ति 
श्रायका श्रोत है अतः उस पर राज्य कर लगना 
अआहिये। इस कथनमें एक हेत्वाभास हे जिसको 
कभी न भुलाना चाहिये | दो सकता दै कि संपत्ति 
आयका श्रोत होते हुए भी प्रत्यच्ध तोर पर आायका 
धोत न हो | रष्टान्त के तोर पर एक लोहार अपने 
ओज्ञारोंसे काम करके घन कमाता है | इस दशा 
में उसकी आमदनीका मुख्य कारण उसका श्रम 
है न कि ओआर | श्रोजार तो उसमें साधनका 
काम करते हैं। संपत्ति कर इस बातकों नहीं 
देखता है| वह भ्रमको आयका वास्तविक स्लोत न 
समभझ कर औौजारोंको समझता है अतः उसी 
पर राज्य करके रूपमें झाकरके पड़ता है। परि- 
गाम इसका यह हुआ कि संपत्ति करने अभी तक 
सफलता नहीं प्राप्त की है । 


र्ढ्ष्द्व 


किन किन स्थानोंसे राज्य-कर प्राप्त किया जा सहझता है ? 


(ल) संपत्ति द्वारा आय प्राप्त करनेमें संपत्ति- लोगोक सन्‍द- 


के संगठनकी आवश्यकता है। झाजकल कमूप- 
नियां तथा भिन्न भिन्‍न प्रकारकी समितियां 
संपत्ति द्वारा आयको प्राप्त कर रही हैं। व्यक्तियाँ 
ने भी अब पृथक पृथक अपनी प्रंजीके द्वारा आय 
प्राप्त करना छोड़ कर कम्पनियों तथा समतियाँके 
द्वारा ही आय प्राप्त करना शुरू किया है | परिणाम 
इसका यह है कि कम्पनी तथा ज्यक्ति दोनों ही 
साधारण संपत्ति करसे अपनी आयकोी बचानेका 
यत्न करते हैं! यही कारण है क्लि आगे चल कर 
दम लपिति तथा कम्पनी करपर विशेष प्रकाश 
डालनेका यत्न करंगे । 


(ग) सब प्रकारकी सपत्ति समान नहीं हैं। 
एकाधिकारी व्यधखायों को पूं जो से जहां श्रधिक लाभ 
होता है वहां अन्य व्यवसायोको पूँजीसे उतना 
ल्वाभ नहीं होता है | भ्रतः लाभको देख करके भिन्न 
भिन्‍न पूजियोपर पिन्न मिन्न राज्य कर दी लगाना 
चाहिये | साधारण संपत्ति कर सिद्धान्त इसी 
बातकी उपेक्षा करता है। वद्द सारीक्षी सारी 
सम्पत्तिको एक श्रेणी का समझता हैजो कि 
गलत है। 


(४) उपभोग योग्य पदार्थ सम्बन्धी सपत्तिः_ 





बहुतसे लोगोके अपने मकान द्ोते दें । प्रश्न यह 
है कि उनके मकानोंको व्यापारीय पूँञीके सदश 
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त्तिकर ले 


बचनेक्रा उद्योए 


भक्[र थे ल- 
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समझा ज्ञाय वा नहीं ? यद्यपि प्रत्यक्ष तोर पर 
लनको अपने मकानोसे कोई श्रामदनी नहीं होती 
तो भी मकानोकों व्यापारीय पूँजीके सरश ही 
समभना चाहिए | क्योंकि वद्दी मकान दूसरोकों 
किराये पर दिए जा सकते हैं ओर जो ऐसा नहीं 
करते है ओर उन मकानाोमे स्वयं रद्दते है तो एक 
प्रकारसे बद्द स्वयं उन मकानौका किराया खाते 
हैं। ऐसी पूँजी पर राज्य करन लगा कर ब्या- 
पारीय तथा व्यावसाथिक पूँजी पर राज्य कर 
लगाना एक प्रकारसे अ्रत्याचार करना दोगा। 
चाहे आयको राज्य करका आधार रखा जाय चाहे 
सपतक्तिको इस बातका ख्याल अवश्य ही रखना 
चाहिये | न 


३-व्यापारायथ तथा व्यावसाथिक वर 


संपत्ति तथा शुद्ध आयपर राज्य कर किस 
प्रकार लगाया जाता है इस पर प्रकाश डाला 
जा छुका दे | इस प्रकरणमें व्यापार तथा व्यच- 
साय पर किस प्रकार राज्य कर लगाया ज्ञाता है 
इस पर प्रकाश डाला जायगा। शुद्ध-आय कर 
तथा संपत्ति कर प्रत्यक्ष तौर पर ब्यक्तियों पर 
लगाये जाते हैँ परन्तु व्यापारीय तथा व्यावला- 
यिक करके साथ यद्द बात नहीं है। यद्द व्यक्तियों 
पर अप्रत्वत्त तौर पर आकर पड़ते हैं | बहुत वार 
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किम किन श्यानोंसे राज्य-कर प्राप्त किया जा खकता है ? 


सी यह कर व्यक्तियोँका बिलकुल भी ख्याल नहीं 
करते हैं । 


ब्यापारोय कर तथा व्यावसायिक करके लगाते 
स्लमय राज्य संपत्तिके मूल्यक्ो आधार नहीं रखते 
हैं भ्रतः संपत्ति करके दो वोषा ले बह कर बच जाता 
है| शुद्ध आय कर तथा संपत्ति करके लरश यह 
कर सरल »ी नहीं है | यद्द पूवे ही लिखा जा 
चुका है कि शुद्ध श्राय कर तथा संपत्ति करस्टे 
लोग छल कपट नथा मूठ बोलनेके द्वाराघच 
जाते हैं। परन्तु इन करोंसे उनका बचना कठिन 
है | क्योंकि इन करोंका व्यक्तियोंके लाथ प्रत्यक्त 
सम्बन्ध न दो करके व्यापार व्यवलाय सम्बन्धी 
ऐशोके साथ भ्रत्यच्षा सम्बन्ध है | यह कर चार 
प्रकारका द्वोता है । 

(() लाइसेन्स कर ([..0९१5९ (४४८५) 

(२) अधिकार कर (!779॥0 09586 ६85९५) 

(३) सम्रिति कर ((-0।90740700 ६4४९५) 

(४) ब्यावसलायिक तथा व्यापारीय कर (25* 
२5९ 6 इपडाठाय] ६8४९५) 


(१) लाइसेन्स करः--विशेष विशेष व्यापारीय 
तथा ब्याचलायिक कार्योके करनेकी झाशा देनेके 
बदलेमें राज्य जो कर लेता है वह लाइसैन्स कर 
कददलाता है। भारतमें इककी तथा घोड़ा गाड़ी 
चलाने तथा शराबकी दुकान सोलने झादिके लिये 
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व्यापार|य रुसा 
व्यावसायिक 
करके गुर । 


लेसेन्म करका 
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करपे भेद 


समिति कर्क्षा 
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राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


जनताको लाइसेन्स लेना पड़ता है ओर राज्यको 
इसके लेनेके बदलेमें कर देना पड़ता है | 

(२) अ्रधिकार कर :-लाइसन्ल कर तथा समिति 
करके बीचमे झधिकारकरका स्थान है । नगरोंमें 
सड़कोपर ट्रामकी सड़क बनाने तथा ट्राम चलाने 
के लिये कम्पनियांको नागरिक प्रबन्ध कारियां 
सभा या स्थुनिलिपैलिटीसे श्राज्ञा लेनी पड़ती हे 
ओर इस गआजश्षाके लेनेके बदलेमें राज्य कर देना 
पड़ता है | दस प्रकार स्पष्ट है कि लाइसेन्स करका 
लम्बन्ध विशेषतः स्पर्धाजन्य व्यवसायों तथा 
व्यापारोंके करने देनेके साथ है ओर अधिकार 
करका सम्बन्ध विशेषतः राष्ट्रीय पदार्थों तथा 
संपत्तिके प्रयोग करने देनेकी अ्राश्ाके साथ है। 
यद्यपि यह लक्षण सबवाशमें सत्य नहीं हदें तो भी 
इसमें सन्देह नहीं हैं यदी लक्तण अधिकसे श्रश्चिक 
सत्यके पास पहुंचते है 


समिति कर :--कम्पनी या समितिके रुपमे सग- 


: ठिल व्यवसायपर लगा हुआ राज्यकर समितिकर के 


नामसे पुकारा जाता है । राज्य नियमोके सम्मुख 
खम्मितियां तथा कम्पनियां साधारण ब्यक्तिके 
सदश ही हैं | यही कारण है कि समितियोको भी 
व्यक्तियोंके सरश ही व्यापारीय तथा व्यावसायिक 
कर देने पडते हैं । 

समितियां तथा कम्पनियां राज्यसे प्रमाय-पत्र 


न 
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किन किन श्यानोसे राज्य-कर प्राप्त किया जा सकता हैं ! 


या चार्टर प्राप्त कर साधारण व्यक्तियांके सठश ही ६७ सब! 
कम्पानिया पर 


व्यापार व्यवसायका काम शुरू करती हैं | हिस्से- 
न्‍ सम्पत्ति कर 

दारोंसे पूँजी एकत्रित कर उस पूजीके सद्दारे बहुत _ ,. 

धन उधार लेकर कम्पनियां बड़ी मात्रामें श्रपने 

कामको आरम्भ करती है | इस प्रकार स्पष्ट है कि 

क्म्पनियाँक पास दी प्रकारका घन होता है जिस 

के द्वारा वह श्आाय प्राप्त करती हैं। एक्र तो हिस्से- 

दारोका धन ओर दूसरा ऋणका घन । शुरू २ में 

राज्याौने यहां पर भी साधारण संपत्ति करके 

सिद्धान्तको लगाया परन्त सफल न हों सके 

व्यक्तियाँके सटश हो क्रम्पनियाने भा र पने धलकाः 

पूरे तौर पर पता नहीं दिया ' परियाम इसका 

यह इुआा दे कि इन पर भी हआऋाऊउडल आय रू 

सिद्धान्त के द्वारा ही राज्य कर लगाया जाता £ 

इसके ऊपर विशेष नौर पर हम आगे चल कर 

लिखेंगे अतः यहां पर हम इसका छाडते दे! 


(४) व्यायलायिक तथा व्यापारिककर:--कार- उनह व्वन्‍् 
स्नानों पर जो राज्य कर लगाया जाता है वह 
व्यावसायिक कर ( एक्‍्साइज ड्यूटी ) कदलाता 
है | चुंगी कर व्यापारीय कर तथा व्यावखायिक 
करोको व्ययो कर ( कंजंशन टेक्स ) के नामसे 
भी पुकारा जाता है। क्योंकि इन करोंका प्रभाव 
पदार्थोंकी कीमतोकोी चढ़ा कर करभारको 
व्ययियाँ पर फेक देना है | यह घटना कय होती है 
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ओर कब नहीं होती है । इस पर हमने कर भत्ते 
पणके प्रकरणमे विध्ठतृत तौर पर लिखा है अतः 
यहां पर फिर ठुहराना निरथक प्रतीत द्वोता दे । 


व्यापार पर जो राउप कर लिया जाता है वह 
व्यापारीय कर कहद्दाता है | चुंगी कर आयात ऋर 
(इम्पोर्ट ड्यूटी) निर्यात कर (एक्लपोर्ट ड्घ॒टी) यात 
कर (ट्रान्स्पोट ड्यूटी ) आदि अमेक प्रकारके 
कर व्यापारीब करके दी भेद हैं। व्यावसायिक 
कर जहां व्यवसायियोसे एकत्रित किया जाता है 
वहां व्यापारिक कर एक मात्र व्यापारियोंसे ही 
प #ब्रित किया जाता है। इन करोंका प्रयोग अ्रति 
प्राचीन है । चाणक्ाके समयमें इन करोंकी मात्रा 
किस प्रकार अधिक थी इसका ज्ञान कोटिलीय 
अथ शास्त्रसे उत्तम विधि पर प्राप्त छक्षिया जा 
सकता है| 


हस परिच्छेदर्म दिये हुए राज्यकर प्राप्तिके 
स्थानोके अध्ययनसे निम्न लिखित तीन परिणाम 
निकलते हैं जिनको कभी न भुल्लाना चाहिए । 


(क) वैयक्तिक सेवाओं तथा श्रमोंसे जो आय 
दो डस पर एक मात्र आय कर हो लेना सादिये। 
आयकर खेनेमे आवश्यकोय आयको छोड देना 
चाहिये । 

(स्र) संपत्ति करका प्रयोग एक मात्र भूमि 


ई०्छ 


किन किन स्थानोसे राज्य-कर प्राप्त किया जा खकता हैं ! 


पर ही होना चाहिए | और प्रकारकी संपत्ति पर आओ मर 
इसका प्रयोग न करना चाहिए । 
(ग) ब्यापारीय तथा व्यायलायिक करों पर व्यप्मारिक 


ही राज्यको यथा शक्ति मरोखा करना चाहिए |& “अवमायिक 
करोंपर भरोसा 


करना चाहिए 





४-एकाकी कर या सिंगल टैक्स 
यथा सम्भव भिन्‍न २ स्थानोंसे ( राज्य कर ) 
को प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिए। किसी एक 
ही सखानलसे राज्यकरका ग्रहण करना ठीक नहीं 
है । ऊपर दिखाया जा चुका है कि निम्नलिखित 
स्थानोसे ही राज्य-कर प्राप्त किया जा सकता है । 
(१) साधारण संपत्ति तथा श्राय कर । 
(२) ब्यापारीय तथा व्यावसायिक ऋर | 
(३) भूमि कर | 
इनमेसे यदि एकमात्र एक स्थानपर ऋर लगाया 
जावे तो क्या परिणाम द्वापा इखको दिखातनेका 
अब यत्ष किया जायगा | 
(१) साधारण संपत्ति सथा आयपर पएकाकी .- 
725 00350 777 2 टन व न पट 77777* बल ल आयकर 
_करः--संपूर्ण करोंको दृटाकर एक मात्र संपत्ति या +था सम्पत्ति 
झावपर एकाकी कर लगाना किसी भी विचारक्क- करका प्रयोग 
को पसन्द नहीं है । पोरुषेय करो ( परसलनल्ल ३ रे 
टैक्स ) के एकत्रित करने तथा लगानेमे जो कठि- 


*» मभदह्दाशय अआडम रचित फाइनानस पू-३७७-रे८६ 


डेण्ए 


केबल अश्ापा 
रिक्त ब्याव- 
साथिक करों- 
के लगानेका 
ब्रप्माव 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख 


नाई है वद स्पष्ट है। संपूर्ण आयोका वर्गीकरण 
करना और उनपर इस प्रकार शाज्यकर लगाना 
और खमामता नियमका भंग म॒ द्वोने देना बहुत 
ही कठिन है | 


(२) व्यापार तथा व्ववसायपर पएकाकी कर.- 
इसके पद्दामें चिरकालसे विचारक तोग हैं। २८ 
वीं सदीके राज्य-कर सम्बन्धी भगड़ोका केन्द्र 
यही राज्य-कर था | यह पूर्व दी दिखाया जा चुका 
है कि इस करके लगानेमें कुछ भी कठिनाई नहीं है 
और इसकी उत्तमता यह है कि यह प्रायः व्ययियाँ 
पर पड़ता है। इन करोंसे कोई भी व्यक्ति नहीं 
बच सलकता। क्योंकि पदार्थोंके बिना मनुष्योंका 
क्ीवन-निर्वाह बहुत हो कठिन है। जो कर पदार्थों: 
पर जाकर पड़ता है वह एक श्रकारसे सारे 
मझुष्योपर पड़ता है ऊपरि लिखित विचारमें जो 
कुछ देत्थाभाख है वद यह हे कि पदार्थोंका प्रयोग 
झायके बढ़नेके साथ बढ़ता है शोर झआयके घटने 
साथ घटता है। यही नहीं, सब पदार्थ एक सदश भी 
नहीं होते | कई पदार्थ जीवनोपयोगी दोते हैं भ्ोर 
कई पदार्थ भोग-विलासके लिए दोते हैं। यदि 
सब पदार्थोपर एक सट॒श राज्य-कर लगा दिया 
जाय तो इससे समानताका नियम टूट जाता है | 
यदि पदार्थोका उपयोगके अद्युसार वर्गीकरण 
करके राज्य-कर लगाया जाय तो इस करकी 
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किन किन स्थानोसे राज्य कर प्राप्त किया ज्ञा खकता दै ! 


खरकता नष्ट हो जायगी और आयब्यय सखिव- 
को बहुनसे विघ्नोका सामना करना पड़ेगा । 


व्यापार व्यवसाय पर एकाकी करका यूरोपीय 
देशोर्म प्रयोग हो चुका है और उसके परिणामौका 
ज्ञान भी हमको दो गया है। दालेण्डके ऐसे ही 
करके विषयमें १७२६ वि० में विलियम टैम्पत्न ने 
कहा था कि हालेएडके अन्दर एक तस्तरी सर 
सछुली खानेके लिये भिन्न भिन्न प्रकारके 
तील राज्य कर देने पड़ते हैं । इसी प्रकार 
१७७४ चि० में प्रशियाक अन्दर २७७५ पदार्थों पर 
मिश्न सिन्‍न प्रकारके ५७ कर थे। व्यापार व्यव- 
सायके पएकाकी दरका इतिहाल इसी बातकों 
प्रगट करता है कि यह राज्य कर बहुत ही भमे- 
लोसे भरा हुआ है भोर इसमें वह खरखता तथा 
समानता नहीं है जो शुरू शुरूमं समझी जाती थी। 

सबसे बड़ी बात तो यदद है कि राज्यको 
जहां तक दो सके यह यत्ल करना चाहिए कि 
व्यक्तियोके पाल रुपया बचे । क्योंकि यही रुपया 
व्यापार व्यवसायमे लगता है| व्यय योग्य पदार्थों 
पर लगा हुआ राज्य कर लोगोंके खर्चोंकों बढ़ा 
देता हैं। इससे लोगोंके पास बहुत कम घन 
बचता है जो कि अस्तमें देशकी व्यापारीय तथा 
व्यायसायिक डन्‍नतिको घका पहुँबाता हे । 
इंग्लैए/डमें भरज्र॒ विधानको हटाने तथा करुसे 
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हलेस्ड भोर 
प्रशियामें इसका 
प्रभाव 


ममेलों को 
अधिकता 


इन करेसे 
व्यक्तियोंका 
खर्च बढ़ता हे 


राज्यकी एक 
ह। स्थानसे 
कर पानेका 

यत्ष नहो कर न! 
सलाडिए 


नियमोंकी 
विभिनश्नता 


राष्ट्रीय आयव्यब शाख 


मालको स्थतनत्न तोर पर देशर्म आने देनेका रहस्य 
भी इसीमे है | # 

(३ ) एकाकी भूमिकरः--आज कल भूमिपर 
एकाकी करके लगने के पक्षमें बहुतसे विचारक 
है । इस पर विस्तृत विचारकी आवश्यकता है 
अतः--दहम इस पर भी अगले परिच्छेद में द्वी प्रकाश 
डालेंगे | यहां पर हमको इतना दी कहना है कि 
राज्यको भिन्‍न भिन्‍न स्थानोंसे कर प्राप्त करने का 
बढ करना चाहिये। किसी पक दी स्थानसे 
संपूर्ण करों को प्रह्टण करनेकी श्राशा करना दुराशा 
मात्र है ।+ 


५४-कर माञ्रा टक्‍स रेट का नियम 

राज्यकर लगाने के लिये कर मात्राका नियम 
जानना नितानन्‍्त आवश्यक है। पहिले झाय या 
संपत्तिको आधार बना कर प्रत्यक्त राज्य ऋर 
लगाना हो तो उल्लका कर मात्रा सम्बन्धी और 
नियम है और बदि मूल्यको आधार बना करके 
अप्रत्यद् कर लगाना हो तो उल्लका कर मात्रा 
सम्बन्धी ओर नियम है | दृष्टान्त तीर पर:-- 


+ देँखों लेखकका “सपत्ति शास्त्रका उपक्रम” ( इग्लेण्टका 
आर्थिक श्तिहाम ), 

# आडम रचित फाइनान्स ( १८६८ ) पृ८ 4२१-४२६ बास्टेबूल 
रजित पब्लिक फ।यनन्स ''पृष्ठ ८७२ २२३ कोश! ढी साइनस आफ 
फायतनन्म? पृष्ठ ४०६ | 
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किन किम द्थानोंसे राज्य-कर प्राप्त किया आ सकता है? 


(१) प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी कर मातञ्ाका 
निथम:--कशर द्‌ संपत्ति या आयको निश्चित 
करकी राशिसे भाग देने पर कर मात्राकधा पता लग 
जाता है। अमेरिकार्मे साधारण संपत्ति करकी कर 
मात्राको इसी प्रकारसे निश्चित क्या जाता है। 
आय कग्की कर माजञाफके निमश्चयमे भी बहुत 
यार इस तरीवेसे काम लिया जाता है । 

(२) अध्त्यक्ष कर सम्बन्धी कर माणाका 
नियम,-- ४2यात कर, व्यापारीय व्यावसायिक 
कर तशा समिति कर झआादि अप्रत्यक्ष करोमे कर 
मात्राका निश्य करनाबाहतदी फ्ठिन है।यह 
क्यो ? यह इसी लिए कि हनमें कर मात्राकी 
आधिवतासे- देशके व्यापार तथा व्यवसायको 
जुबखान पहुँच सकता है | भार तमे भोमिक लगा- 
नक ब्ढ़नस विसानोफी हालत बिगड़ गयी हैं 
और १&:6 के २३ /( व्यावसायिक क्रसे भारतीय 
का रस्तानोंको बडा भारी नुक्सान पहुँचा दे ओर 
बह मेनचेस्टर के कारखानोसे मुकाबला करनेमें 
बहुत हू। दुबबल हो गये हैं। इन करोंकोी कर मात्रा 
के न्थश्चिय करते समय राजकीय कोषको समाज 
तथा शाखसनके हितांको सामने रख खेता चाहिये।# 

* आय]त कर कहा लगाना चाधिये और 4 द्वान लगाना चाहिये 

र उसके मात्रा किस रथनमे और किस पदाथ्के लिये कितनी होनी 
न''हये इस्के लिये देखो लेखकका सर्पात्ति शास्त्र (पु० विनिमय खण्ड 
आयात तथा निर्यात कर ) 
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निश्चित कर 
की. राशिम 
आयका भार 
देरैपर भ5 
निकलता दें 


रतब [तक ५ 
स्मान ध्यो 
शासन 
भ्यान रखकर 
माह टोक 


वरब) साड 


अम्नत्यज्ष कर 


राष्ट्रीय झायण्यय शास्त्र 


(क) राजकीय कोषका दितः--राजकीय को ष का 


को मामा कम हिल खामने रखते हुए और व्यवसाय व्यापारके 


टच 


> की [स्थ 
ताक भ्रनु 
नार करक। 
ऋबकता 


दशकालसे 
लियम ते परीस्य 


सामाजिक 
हितका ध्यान 
रखना राज्य 
का करंव्य है 


द्वितकोन भुलाते हुए राज्यको अप्रत्यक्ष कर की मात्रा 
अधिक न रखनी चाहिये । यद्दी पर बस नहीं, 
जीवनोपयोगी पदार्थोक्ी करमात्रा भोग विल्लासके 
उदार्थोकी कर मात्रासे अधिक होनी चाहिये। 
विलासी पदार्थोस औवनोपयोगी पदार्थों तक 
कर मात्राका फुकाव उनकी उपयोगिता के अनु सार 
ऋ्रमशः--बढ़ाव की ओर होना चाहिये। सारांश 
यह है कि माँथकी स्थिरताके अनुसार पदार्थों पर 
राज्य कर मात्राकी श्रधिक्रता होनी चांहिये । 
उपरि लिखित नियमके भिन्‍न भिन्न देश अपवाद 
भी दो सकते हैं। भारतमे गरीबोकी मांग बहुत 
प्रस्थिर है और अ्रमीरोंकी मांग उनसे जादा द्थिर 
है अतः यहां जीवर्नोपयोगी पदार्थों पर राज्य 
कर कम दोना चाहिये और विदेशके आये हुए 
भोग विलाखके पदार्थों पर राज्य करका मात्रा 
अधिक दोनी चादिये ! 

(सख्र) समाजका हित--राज्य करकी .मात्रा फे 
निश्चय करते समय समाजहा हित अवश्य दी 
सन्मुख रखना चाहिए | यदी कारण है कि हमारे 
देश-भक्त लोग सरकारसे बीलो बार प्रध ना कर 
चुके हैं कि विदेशीय मालकों भारतमे आानेसे 
रोका जाय और उल्लषपर भारीसे मारो झावात- 
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किन किन स्थानोसे राज्य कर प्राम किया जा सकता हे ? 


कर लगाया जाय। क्योंकि भारतीय समाजका 
हित इसीमें हैं। लगानकी मात्रा भी इसीलिए 
कम तथा स्थिर होनी चाद्विए | विदेशीय तथा 
स्वस्ेशीय शराब, अफीम, गाँशा आदिपर राज्य- 
करकी माश्रा अधिक होनी चाहिए। क्योंकि इन 
चीज्ञोके प्रयोगके बढ़नेसे सम्राज़को जुकसान 
पहुँच रहा है | 

(ग) शासन सस्बन्धी द्वित--राज्य-कर लगाते 
समय इस बातकों ख्यालमें रखना चाहिए कि 
कर मात्रा इतनी अधिक नद्दों कि लोग चोरी 
चोरी माल एक स्थानसे दुसरे स्थानमें ले जाये 
या साधारण संपत्ति करके सदश लोगोके आचार 
व्यवहारकों विगाड़ने वाला हो ।% 


# ग्रादम्सरचित फायनन्स” (१८९८) पृष्ठ ४२९-४३४। 
बैस्टेचुल ' पब्लिल फाइनन्स (१६५७) पृष्ठ इक्८-रे५ ३ । 
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चोराया ऋभ- 
दाचारका बदन। 


एकॉकी का- 
का स्वरुप 


एकाकी करका 
आअयपर प्रयोग 


सप्तम परिच्छेद 
भिन्न मिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


१-एकाकी राज्यकर या सिंगल टैक्स 


समाज तथा राज्य-कर के सुधारके लिए विचा- 
रक लोग एकाकी करको श्रत्यन्त ग्रावश्यक मानते 
हैं । इसमें सन्देह नहीं कि एकाकी करके विषयर्म 
लोगोंका बहुत ही श्रम है। कई तो एकाकी कर 
पक्षपातियांकी मीठी मीठी बातोंकों सुनकर और 
कई इसपर गम्भीर विचार न कर इसके पत्तम 
हो गये हैं । एकाकी करके विषयमे कुछ भी 
सम्मति बनानेसे पूर्व उसका स्वरूप जानना 
अत्यन्त भ्रावश्यक है । 


परदार्थोकी किसी एक विशेष श्रेणीपर पक 
मात्र कर लगाना ही एकाकी करका सुख्य खड़प 
है। इसका पत्त पोषण चिरकालसे किया जा रहा! 
है। १७वथीं तथा १८वीं सवीके अन्दर बहुतसे संपत्ति- 
शाखजोने “व्यय” पक्‍लपेन्स पर एकाकी करका 
प्रयोगडचित ठद्दराया (।) यह क्यों ? यह इसीलिए 
कि बड़े बड़े धनात्य तथा प्रभावशाली लोग झपने 
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भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


आपको रज्य-करंसे बचा लेते थे | व्ययपर एका 
की करके पोषणका मुख्य आ्राधार यह था कि 
( अनता थह समभती थी ) यह सबपर समान 
कुपसे पडसा है। एक ही पीढ़ीके बाद बहुतसे 
आंगरलोने मकानौपर एकाकर पुष्ठ किया (॥) यहीं 
पर बस न करके १४वीं सदीके शुरूमे “« सदी 
झायपर एकाकी कर योरुपमें प्रचलित हुआ। 
सबसे पहले पहले इसका प्रयोग इक्नललैण्डन ही 
किया | (॥) इसी सदीके मध्यमें फ्रान्लने पूँजी- 
पर पकाकी करका प्रयोग करना चाहा | आज 
कल समष्टिवादी तथा संकुचित विचारक समाज 
संशोधक इसके पत्तमें दे ((४)। 

भौमिक मूज्य ([,870 ६४०] प€९5) पर एकाकी 
कर लगाना चाहिए इसपर योरूपीय गा जनी निज्ञो- 
का आजकल भयड्डर विवाद उद्ध सदा है | विचित्र 
बात तो यह कि इसका पक्ष पोषण परसुएर बिरो 
घिनी वो युक्तियोंस किया जाता है। अभो एक 
पीढ़ी कि बात हैँ कि मद्दाशय ईसाक्‌ शर्मन 
( [5590 ठगाणवदा ) ने एक प्रस्ताव ज़सताक 
सम्मुख रखा जिसके अनुसार राष्ट्रीय तथा 
स्थानीय राज्य-कर स्थिर संपत्ति (7८४ 50.6 ) 
पर द्वी लगते थे। इखका घिचार था कि राज्य-कर 
छखब पर समान रुपसे पड़ना चाहिए । भोमिक 
मूल्यपर लगे हुए राज्य-करमें यही विशेषता है 
कि वह व्ययियोपर जा करके पड़ता है। चूँकि 
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शुद्र आशयपा 
पक्की करके 
प्रयोग 


पूँजीपर एकाक 
करफी प्रभार 


मामिक मूत्८ 
पर एक के, 
करका प्रयोए 


>यिक चरा 


नपर एकाको 


जरके लगाने 
्ऊ 


जय क्तयाँ 


राष्ट्रीय आयवयय शाख 


सपूर्ण समाज कृषिजन्य पदांर्थकी ब्ययी है अतः 
यह राज्य-कर सब पर पडेगा। इस करमें एक 
सौन्दर्य यह है कि यह सरल तथा छुगम भी है । 
परन्तु महा य जाजे इस राज्य करका पोषण 
इससे विपरीत आधारपर करते है | उनका 
विचार हैं कि भ्ोसित घूल्य पर त्वगा हुआ एकाकी 
कर पक मात्र जिमीदारोपर ही पड़ता है अतः 
उचित है ! सवत्ति शास्त्रज्ष लोग प्रायः जाउँंके 
पत्ता हैं| रिक्रार्डोदों लसमयसे अबतक यह विचार 
दा है कि आशथिक लग्पनपर लगा छुआ राज्य- 
का ज़िमीदार प्र ही जा करके पड़ता है इसमें 
कितनी स्वत्यता है 'आशिक लगानपर कर प्रद्ेपण' 
दिखाते लमय दम प्रकट कर चुके हैं ' 
इस स्थलमें एक बातपर विशेषतः ध्यान 
रखना चाहिए झार बह यद है कि आर्थिक लगान 
पर तल्वगा हद राज्य-कर आवश्यक नहीं हे कि 
एकाकी ६ होवे ! एकाकी करका मुख्य रूप उस्र 
का अकेलाएन हूं ! अन्य करोंके साथ साथ 
श्राथिक लगान पर कर क्गाना ओर बात है ओर 
डस्र पर पकाकी कर लगाना भिन्न बात है | जिन 
देशो आय, ऋम्पनी व्यवसाय आदियोके साथ 
साथ झाशथिक लगानपर भी राज्य-कर हो उन 


# मलिस्मेन, 'दी इनकमंट कस! (725) पृष्ठ २२४-२शे६ । 
२ उपराक्त पुम्तक पृष्ठ २१७। 
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देशोंको एकाफी कर वाला देश नहीं कहा जा 
खकता है 

अधिक लगपानपर एकाकी करका पक्त पीष्ण 
प्रायः इस आधार पर किया जाता हैं कि भ्रूमि 
इश्वरन दी है । वही उसको उन्पन्न करतेवात्ता हे | 
भूमि मन्ुष्यके श्रमका परिणाम नहां हे अत 
भूमिपर किसी व्यक्तिका ब्वत्व नहीं है क?रिक 
मूल्यका बढ़ना जातीय सल्लक्तिवर निभेर करता 
है | इस प्रकारकी इनलित प्यार सातिकऋ 
स्वत्व होना चाहिए । भूमिपर बेयक्ति, सात्य 
संपूर्ण लामाजिक वुराहइयाकी कह म। शत साति- 
के प्रतिनिधि राज्यका यह मुख्य न्व्पद्दै किय 
भूमिपर जातिका स्वत्व प्रकट करे , का , कश्क 
पद्दा पोषक इतने दी पर बस ने कर दा यहा दिश्थाले 
हैं कि भूमिपर जानिका व्वत्व ते हैं, श्रम 
सम्बन्धी खिक्रर स्पमस्या! हत्म हो आायगी 
सपूरा पेशांमं भ्ति बढ़ जायगी , आवश्यकतासे 
अधिक पदा्थोक्री उत्पसिति न होगी । धनका 
समान विभांग हो जायगा इत्यादि हत्यादि।"' 
इस प्रकार दिलको लुभानवालें फर्लांको दिखता 
कर अपने पत्तकी ओर किसीको भी स्ींचना 
डउख्चित नहीं कद्दा जा सकता है | समाज सुधारका 
यह उचित ढंग नहीं है ! अस्तु जो कुछ भी दो : 
सत्यक निणेयके लिए यद् सोचना आवश्यक ही 
प्रतीत होता है कि 8परि लिखिल विचारका 


(बैरैप 


लपतक्तिपर 


न्वस्त्र कक 


ध्् 


राष्ट्रीय आयव्यब शाख 


झाधार किस सिद्धान्तपर है। सलोचनेसे मालूम 
पड़ा है कि उसका आधार दो खिद्धान्तों पर है जो 
कि इस प्रकार है । 

(१) सम्पत्तिपर खत्व किसका है ? 

(२) वैयक्तिक सम्पक्तिकां जातोय सम्पत्तिसे 
क्या सम्बन्ध है ? 

१ सम्पत्तिपर स्वत्व किसका है ? इस प्रश्नका 
उत्तर बहुतसे विचारक “श्रम! द्वारा देते हैं। शुरू 
शुरूमे इस प्रकारस उत्तर दिया जाता था । रोमन 
लोग प्राथमिक खत्व (['॥९ ०0०८घ७४०॥ 76९079) 
क पक्तपाती थे। जिसने भूमिको खबसे पहले पहल 
प्राप्त किया उसीकी वह भूमि है । परन्तु इस 
सिद्धान्तने मध्य कालमें श्रम लिद्धान्त (('८ )३५००7 
६ा९००7५) का रूप घारण किया। इसका स्वाभाविक 
अधिकार के साथ घनिष्ट सम्बन्ध हो गया। अर्थात्‌ 
जिन्होंने इख भूमिपर परिश्रम किया हे ओर 
इसका खुघारा है उलोका भूमिपर स्वाभाविक 
अधिकार है। अब ज़माना बदल गया है । घिचा 
रक लाग अश्रथ भूमिपर खत्वके प्रश्रको किखी 
स्थिर नियमोंके द्वारा इल न करके सामाजिक 
डपयोगिताके द्वारा दस करते हे । खारांश यह दे 
कि 'स्वत्वः का नियम खसमाजकी भिन्न भिन्न परि 
स्थेतिपर निभर करता है। भमारतमे जमताको 
आशिक स्वराज्य नहीं है ओर राज्य कृषकोंसे 
अ्रधिक खगान लेता है। इस बुराईको दूर करनेके 
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लिये भारतीय राज-नीतिश भूमिपर जिमींदारका 
स्वत्व पुष्ठ कर रहे हें ओर राज्यके स्थत्थकों अत 
चित ठछ्दरा रहे हैं। समय था सकता है जब कि 
आर्थिक स्वराज्य मिलनेके कुछ द्टी वर्षोके अझ्रनन्तर 
राज-नीसिश लोग इससे विपरीत सिद्धान्तका 
अचलम्बन कर | सामाजिक डउपयोगिता-सिद्धान्त 
खंपक्तिपर वैयक्तिक स्वत्वको लामाजिक घिकासका 
परिणाम समभता है। योरूपीय देशों सामाजिक 
विकासकी वर्तमान कालीन गति सम्पत्तिपर वैय- 
क्तिक स्वत्व हटा कर सामाजिऋ स्वत्वको लाना 
हैं । यदि हम स्वाभाविक अधिकार सिद्धान्तको दी 
सत्य मान लें तो भी एकाक्ी करको पुष्ठट करना 
कठिन है। क्योंकि भूमिका खुधार तथा निर्मास 
एक मात्र खसमाजने संघटित रूपसे नहीं किया है । 
यही कारण है कि सद्ाशय जाओ झनन्‍य पदार्थापर 
ही श्रम सिद्धान्त या स्वाभाविक अधिकार 
सिद्धान्तको लगाते हैं। बह भूमिपर इस्त का प्रयोग 
नहीं करते हैं। इस स्थानपर यह कद्दा जा सकता है 
कि अन्य पदरार्था पर भी श्रम सिद्धान्तको लगाना 
कठिन हैं। कल्पना करो कि पक बढ़ई पक कुर्सी 
बनाता है | यहाँपर प्रश्ष यद्द है कि क्‍या कुर्खीकी 
लकड़ी बढ़ईके श्रमका परिणाम है ? इसको सभी 
जानते हैं कि लकड़ी प्ररृति देती है । कुर्सी बनाने- 
के औज़ार अन्य मलुष्योके श्रमका परिणाम है। 
सारांश यह है कि लकड़ी पर धरम करनेके स्रिघाब 
सोजन गृह झोजार शिक्षा आदि संपूर्ण बातें 


बेर 


वर्यक्तक सप- 
खकिका जातीय 
सपक्तिसे स- 
म्बन्ध 


राष्ट्रीय आावव्यय शास्त्र 


सामाजिक हैं। यहीं नहीं, योरी डाके आदि 
अ्रन्तरी य वित्तोभास भी समाज ही उसको बसाती 
है। इस दशामें यह कैसे कद्दा जा खकता है कि 
एक छोटी सी भी वस्तु किसी मनुष्यके एक मात्र 
श्रमका परिणाम है। यदि इस सरूथान पर यह 
कहा जाये कि प्रत्येक मनुष्य सामाजिक वस्तुके 
डफ्योगके लिये दाम देता है तो प्रश्न यद्द है कि 
भूमिके प्रयोगके बदले जिमींदार भी दाम दे 
देता है। इस दशामें यह किस प्रकार कहा ज्ञा 
लकता दे कि अन्य पदार्थों पर तो वैयक्तिक म्वत्त 
उचित है परन्तु एक मात्र भूमि पर ही समाजका 
खत्व होना चाहिये | समप्टिवादी लोगोने बहुत 
उत्तम विधि पर विचार किया है शरीर यही 
कारण है कि उन्होंने उत्पत्तिके संपूर्ण खाधनं 
पर खामाजिक स्वत्वका पोषण किया हैं । यहा 
पर हमको जो कुछ कहना है वह यही है कि 
महाशय जाओ तथा समशिवादियोंका श्रमलि 
द्धान्त द्वारा खत्वके प्रश्षकों इल करना ठोक नहीं 
है। इसको सामाजिक उपयोगिता सिद्धान्तके द्वारा 
ही दल किया जा सकता है | 
] वैयक्तिक संपत्तिका जातीय संपत्तिसे क्या 
सम्बन्ध हे? कई एक विचारकोंका मत है कि 
अपने अपने लाभोके अज्ुपातसे व्यक्तियोंका 
राज्वयको सहायता पहुँचाना चाहिये। लोगोकों 
राज्यके कारण भनजिंत आय द्ोती है श्रतः उनको 


देश 
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डखका कुछ माग करके तौर पर राज्यको दे देना 

चाहिये। इस विचारसे हम सहमत नहीं हैं। 

क्योंकि एक तो यह सिद्धान्त अपूर्ण है भोर दूखरा 

यह एकाकी करको उचित ठहरानेमें सवंथा अख- 

मर्थ है । इस सिद्धान्तकी,अपूर्णताका सुख्य कारण 

यह है कि राज्यको व्यक्तियोंके द्वारा भिन्‍न भिन्‍न 
प्रकारके राज्य कर मिलते हैं। अनेकों बार राज्य 
व्यक्तियांके सरश ही नागरिकोके हितमें कुछ पक 
काम करता है। इन कार्मोका बदला राज्य कर न 
कहा कर फीस या शुल्क कहांता है। शुल्कके लेने में 
राज्यको लाभ सिद्धान्त द्वारा सदायता मिल 
सकती है| परन्तु जब राष्ट्र शरीरीके द्वितमें राज्य 
काम करता है और किसी भी व्यक्तिकों पृथक 
तौर पर प्रत्यक्ष लाभ नहीं पहुँचाता है, अर्थात्‌ 
जब राज्ययुद्धकी उद्घोषणा करता है उस दशामें 
बद शक्ति सिद्धान्त या स्वार्थ त्याग सिद्धान्त या 
प्रभुत्व शक्ति सिद्धान्तके आधार पर राज्य कर ले 
खकता है | ऐसे स्थानोमे लाभ सिद्धान्तके द्वारा 
उसको कुछ भी सद्दायता नहीं प्राप्त द्वो खकती 
है। दो सदी पूबंकी बात है भौर सारतमें अब 
तक यद्द विद्यमान है कि देशके शासक प्रजासे 
राज्य करफे तौर पर घन लेते थे भोर उस घनको 
प्रजाके दितमें न खे करते थे। परिणाम इसका 
यह हुआ कि लाभ सिद्धान्तके अ्रथोंमं परियतंन 
किये गये और इसको थद रूप दे दिया गया 


श्र ३१& 


राष्ट्रहित सबब 
कार्य 


लाभसिद्धान्तक 
असफलता! 


राष्ट्रीय आयब्यय शाख्र 


जिसके झजुखार प्रत्येकको समान कर देना पड़ता 
था। इन पिछले तीख धर्षोसे विचारकोने खाभ 
लिद्धान्तका ख्वंथा ही परित्याग कर दिया है । 
राज्य कर देनेमे आज कल घिचारकोका यह्‌ मत 
है कि जनता राज्यकों कर इसलिये देती दे कि 
राज्य जनताका ही एक अंग है । जनता राज्यको 
डापना जीवन समभती है ओर इसो लिये तन 
मन धनले डसको सहांयता करना अपना परम 
कर्त्ततय समझती दहै। वतंमान कालान भारतीय 
राज्य भारतोय जनताका प्रतिनिधि नहीं दें । वह 
उनके जीवनक्ा भाग नहीं है | जबतक वद उनका 
प्रतिनिधि न हो तबतक वह उनके जीवनका भाग 
कैसे बन सकता दे ? और उसको सदायता पहुँ- 
आना भारतीय अपना कक्तव्य कैसे मान सऊत दे ? 

अभी लिखा जा चुका है कि लाभ  पद्धान्त 


लाभ सिद्धान्त पक्काकी करका पुष्ठ करनेमें अ्रलमर्थ है। लाभ 


से एकाकी कर- 
को पुष्टि नहीं 
हो सकती 


सिद्धान्तके अनुसार यद् परिणाम निकल्लता है कि 
बालकों तथा वृद्धोकोी अधिक कर देना चाहिए 
ओर घनिको तथा जमोदारोको कम कर देना 
चादिए। इस पर पूर्व प्रकरणमें प्रकाश डान्ता जा 
चुका दे अतः यहाँ पर कुछ भो लिखना दुथा 
प्रतीत होता है। सारांश वह दे कि लाभ सिद्धान्त 
के अनुसार जमींदारों पर एकाको कर कभो नहां 


लगाया जा सकता | 
आभाज कल जन समाज शद्धि सिद्धान्त को राज्य 


बे२० 
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करका आधार बना रही है। प्रतिनिधि सभाएँ 
सम्द्धों तथा कम्पनियों पर इसीलिए राज्य कर 
लगाती हैं चूँकि वह अधिकसे अधिक राज्य कर 
दे सकते हैं। अमीदारों पर राज्य फर लगानेका 
भी मुख्य कारण यही है। 


एकाकी करका क्रिसात्मक दोष # | 


किसी हद तक पएकाकी कर ऋाममें लाया जा 
सकता है । परन्तु इसमें सनन्‍्देह भी नहीं है कि 
प्रत्येक गम्भीर विचारक इल बातऊ पक्तमें होगा 
कि पौरुषेय सांपक्तिक कर | साधारण खांपत्तिक 
कर | का भाग कभी नहीं हा खकता | रही यह 
बात कि इस के स्थान पर किस कर-* झा प्रयोग किया 
जाय ता इल का उत्तर यदी है कि यद विषय कठिन 
है। अतः इलपर आगे चतकर ही विचार जिया 
जायगा। एकाको करके मुख्यतः धार दोष हैंः-- 

(१ राजकीय श्रायव्यय सम्बन्धी दोष । 

(२) राजनैतिक दोष । 

(३) आचार सम्बन्धी दोष | 

(७, श्राथिक दोष । 





# देखो एस्मेज़ इन टक्सेशन महाशय मेलिग्मैन रचित (१६१५) 
पृ० ७४३--६७ 

| पौरुषेय सापतक्तिक कर र पस्ल॑नल प्रापटी टैक्स । 

| साधारण लापत्तिक कर « जनरल प्रापर्टी टैक्स । 


३२१ 


एकाकी करके 
मुख्य चार दोए 


आवन्ययकों 


चसमत्त सनन्‍तु- 


लनमें हे 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


राजकीय आयव्ययसम्बन्धी दा । 


राजकीय आयव्ययकी उत्तमता उसके संतु- 
लन # में है अर्थात्‌ आय व्ययसे और व्यय आबस्े 
न बढ़ने पावे | इस उत्तमताको लानेके लिये राज्य 


राज्यकरनें लखक करमे लचक 4 का होना आवश्यक है। जरूरतफे 


आावकरोंमे ज- 
अकोलाबन 


साथ ही राज्य-कर बढ़ाया जा सके और जरूरत 
न होने पर राज्य कर घटाया जा खकफे। राज्य 
'करमे लचक होने के लिये दो बातोंका होना आव- 
श्यक है | एक तो राज्य-कर पेसे स्थानों पर लगाना 
चाहिप जहां करकी मात्रा वढ़ाते ही सुगमता से कर 
बढ़ जांय ओर दूसरे राज्य-कर बहुतसे भिन्न भिक्न 
श्रेणीके पदार्थों तथा स्यानोसे प्राप्त करना चाहिये, 
जिससे यदि एक खानसे किसी कारणसे राज्य 
कर कम आवे तो इसकी कमी दुसरे स्थानों से 
पूरी की जाखके | लचकीले राज़करोंका सबसे 
उत्तम उदाहरण आय कर है। आंग्ल बअटका 
संतुलन किस प्रकार आंगर्दय आय कर द्वारा होता 
है, आय व्यय शास्त्रश्न इसको अच्छी तरहसे जानते 
है । भोमिक मूल्य पर लगा हुआ राज्यकैर सर्वथा 
ही लचकरद्दित है। क्योकि श्रार्थिक त्रगानके 
राज्यकरके तौर पर लिये जाने पर राज्यकश्को 
अरूरत पड़ने पर शोर अधिक बढ़ाना देशकों 


# सतलन >ू इकिलिबियम । 
+ लचर « इस्लेस्टिसिटी । 


बे२२ 


भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विदार 


उत्पादक शक्ति और उत्पत्तिम जनताकी रुचिको 
घटाना है। इसका भयंकर रूप भारतथर्षमें देखा 
जा सकता है। विदेशीय राज्य जनताके कष्टो पर 
तथा देशकी समृद्धि ओर शक्ति पर कुछ भी ध्यान 
न कर :्त्येक बन्दोबस्तमें राज्य कर बढ़ाता जाता 
है । परिणाम इसका यह है कि भारतीय मृमियाँ- 
की उत्पादकशक्ति घटती जा रही है ओर किसास 
बरिद्र द्ोते जा रद्दे हैं। देशमे दुर्भिक्ष तथा दरि-, 
द्रताजन्य रोगोने अड्डा बना लिया है । सारांश यदद 
है कि भोमिक सूल्य पर लगा हुआ राज्यकर नहीं 
बढ़ाया जा सकता । _यद्द एक बडा भारी दोष है 
जिसको कि भुल्ाया नद्दीं जा सकता है | 

इसके सर॒श दी एक ओर दोष एकाकी करमे 
यद्द है कि इससे करका समानतानियम भंग दोता 
है। एक साथ जुड़ इुए दो खेतों पर भी राज्यकर 
सवेथा भिन्न होता है। खन्‌ १८६३ की इवोओआा 
रेबेन्यू कमीशन की रिपोर्टसे पता लगा है कि 
भौमिक सूल्य पर १७ से ६० प्रति शतक राज्यकर 
भिन्न भिन्न ,अमींदारोकों देना पड़ता है | यह क्यों? 
यह इसी लिये कि झ्ार्थिक लगानका जान खेना 
बहुत ही कठिन है । लबख्ननऊके आ्रासपासकी 
ज़मीन भधिक दामकी है । परन्तु आंग्ल राज्य यह 
कैसे जान सकता है कि डस ज़मीनके दामकी 
अधिकतामे किसानका भ्रम कितना कारण है और 
नगरकी छृद्धि कितना कारण है। इस कठिनाईका 


शेश्३े 


भारतकू दुर- 
वस्या 


छर को समानता 


आशिक लगान 
के शानक्री क- 
डिनता 


आओपिक करका 
नाम लगाने 


राष्ट्रीय आयठबय शास्त्र 


परिणाम यह है कि मारतमे आंग्ल राज्यने लगान 
इस सीमा तक अधिक ले लिया हे कि इससे 
किसान तबाह हो गये हैं। भोमिक सूल्य पर कर 
खगानेमे यद्दी कठिनता है| भारतमें आंग्ल राज्यने 
किसानोंको तवाह कर देने की बदनामी से बचने के 
लिये भोमिक करको ल्गानका नाम दे दिया है 
ओर भारतकी सारीकी खारी भूमिका अपने 
आपको बडा जमींदार कहना शुरू किया है। जो 
कुछ हो | इस प्रकार की युक्तियोसे भारतीय जनता 
चशमे नहीं की आ सकती ओर न थांग्ल राज्यकी 
(लगान अधिक लेनेके कारण उत्पन्न हुई) बदनामी 
ही हट सकती है । # 


राजनैतिक दोष । 


एकाकी करका दूसरा तात्पय यह है कि 
संपूर्ण सामुद्रिक चुंगीव्ररीकों हटा दिया जाय 
झोर जातीय व्यवसायोके संरच्तग के लिए आयात 
तथा निर्यात करका प्रयोग न किया जाय. इस 
दोषके होते हुए भी किसी देशक्री व्यावखायिक 
उन्नतिसे निरपेक्ष राज्य इसको अपनी कूटनी तिका 
साधन बना सकते हैं। भारतमे भांग्ल राज्य 
स्वतश्न व्यापारकी नीतिको भारतीयों पर लगाने झे 








# मदाशय सैलिग्मैन लिखित एस्सेज श्न टक्सेशन (१६१५) 
पृ०७ ७४--६७ ; 


रे२छ 


भिन्न भिक्षप्रकारके राज्यकरों पर विचार 


हा 


लिए पकाकी करके इसी दोषको गुणकी तरह पेश 
कर सकता है। परन्तु संसारके अन्य उत्तरदायी 
राज्य ऐसा कर नेमें श्रसमर्थ हैं। उनको जातीय 
सम्र॒झ्ि तथा उन्नति अपने खामने मुख्य रखना है 
अतः यह पसा केखे कर सकते हैं. और पककाकी- 
करका कैसे पत्त ले सकते हैं ? यद्दी नहीं, एकाकी 
ऋरके अयचलमस्बनसे राज्यौकी कर सम्बन्धी शक्ति 
कम हा जायगी। अमेरिकन राज्य अफीम पर 
भयंकर कर लगाता है। यह इसी लिये कि श्रमे- 
रिकन जनतामे अ्रफीम खानेका दुव्यंसन प्रबल न 
हो जाय । एकाकी करकी नीतिके अ्रवेलम्बन करने 
से राज्य इस प्रकार के सखुधारांकों न कर सकेगा, 
सबसे बड़ा दोष इस्त करका यह है कि जनताकी 
राज्यके आर्थिक मामलोौमे रुचि घट जायगी | 
संसार की स+्य जातियां अधिक कर लगाने आावि- 
में गाज्यस भूगड़ती रहती हे और इस प्रकार 
राज्यव स्वेच्छाचारित्वको रोकती रहती हैं । 
एकाकी करके लगनेसे राज्यकरकी लचक दूर दो 
जायगी और करफो दुद्धिका प्रश्न जनताके सम्मुख 
उपस्थित न होगा परिणाम इसका यह दोगा कि 
अनता राजकीय कार्योसे निरपेक्ष हो जायगी ओर 
जिस हदृद तक वह निरपेक्ष होगी उस हद तक 
उनका स्वातश्य कम होगा झौर राज्योका स्वेच्छा- 
चारित्व बढ़ेगा । भारतमे कर यूद्धिका प्रश्न दिन 
पर दिन पेचीदा होता जाता है | परिणाम इसका 


शे२५ 


अ#काकी कर का 
पक्त उत्तदाया 
राज्य नहा ले 
सकतें 
राज्योंकी कर 
सम्बन्धी शक्ति 
में हाम 


निरकुशता 


ममानता सि- 
काननकी हत्या 


प्रक्ृतिवादियों 
का भूमि कर 
समर्थन 
दास्टेयरका बि 
रोष 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


यह है कि भारतीय जनता स्वाततयकी ओर पग 
घर रही है भोर राज्यक्री कर बवृद्धिकी शक्ति पर 
अपना प्रभुत्व ्यापित करना चाहती है | # 


सदाचारीय दोष । 

एकाकी करके पत्चषपाती न्‍्यायके आधार पर 
इसकी पुष्टि करते है | परन्तु हमको इसीमे सन्रेहद 
है । क्योंकि एकाकी कर न्यायके झाधाररूप सप्ता- 
नता-सखिद्धान्तके अनुकूल कभी नहीं दो खकता। 
आजकल राज्यको खटदायता पहुँचाना प्रत्येक 
व्यक्तिका कत्तद्य समभा जाता है अतः प्रत्येक 
व्यक्तिको राज्यको समान तोर पर सद्दायता देनी 
चाहिए। शुरू शुरूमे प्रकतिवादियो।ने भूमि पर 
पकाकी करका पक्ष समर्थत किया परन्तु वाह्टे- 
यरने इसका विरोध किया। बाल्टेयरने फरांसी सी 
डिखसानोंकी दरिद्रता तथा निर्धनताको जनताके 
सम्तुख रखा ओर स्पष्ट शब्दोमें कद्दा कि भूमि 
पर परह्ताकी कर लगाना दरिद्र किसानों पर 
अत्याचार करना है। यही अत्याचार झ्राजकल्त 
लगानके छुद्लरूपमे भारतीय किसानों पर किया 


गारतमें इसका जा रदा है। प्रतिवादियोंके समयसे श्रवतक 


प्रयोग 


भोंमिक लगान विषयक भ्रन्धविचार संपत्तिशास्त्र- 
» सैलिग्मैन लिखित ऐसेश इन टेक्सेशन । भाठवों सस्करण । 
(१६१५) प्‌ृ० ७५--७७ । 


| प्रकृतिवादी > फिजियोक्रेट्स ! 
३२६ 





भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


झमें प्रचलित है। यद्द लोग नूमिमें तो अनर्जित 
आय या आर्थिक लगान मानते हैं परन्तु उत्पक्ति- 
के अन्य साधनोंमे इस प्रकारकी घटनाको ल्था 
नहीं देखते । लगानके प्रकरणुर्म हमने विस्तत 
तौर पर प्रगट किया है कि भूमिमें आर्थिक लगान 
के सदृश द्वी पूँजी तथा श्रमम भी आर्थिक लगान # 
है। इस दशामें भूमीय आर्थिक लगान पर एकाकी 
कर समर्थन करत समय प्ूँजीय तथा श्रमीय 
लगान पर किस प्रकारसे एकाकी करकी उपेक्षा 
की जा सकती है ? यदि ज़र्मींदार कुछ अमीर है 
सो डयवश्लायपति नथा रेल्ये या लोहकिश्ञ जनसे 
कुलु कम अमीर हैं ज्ञिख कारण उनको करसे 
मुक्त कर दिया जाय ? यदि भूमिमें प्रकृति सद्दा- 
यक हे तो व्यचस्रायोर्मे भी राज्य तथा भाग्य सहा- 
यक है | सारांश यह है कि संपत्ति तथा धन वैय- 
क्तिक घटनाओंके साथ साथ सामाजिक घटनाये 
हैं। यदि एक सामाजिक परिस्थितिसे भूमिका 
मूल्य बढ़ जाता है तो दूसरी सामाजिक परि- 
स्थितिसे पदार्थोकी माँग बढ़कर व्यवखाय लाभ 
पर चलने लगते हैं। यदि भारतमे राल्यने ऐसी 
परिस्थिति बना दी द्वे कि वस्मादिके कारखाने 


# आर्थिक लगान 5 इकानामिकरन्ट । पूंजी नथा श्रमर्मे भी आर्थिक 
लगान है श्सके लिये देखो महाशय हाव्सनका “हश्कानामिक्स आब 
डिस्टव्यूशन” या प० प्राणनाथ लिखित सपक्तिशाख्त्र | ( जब्दलपुर की 
ओ शारदा ग्रन्थमाला में प्रकाशित) 


३०७ 


भूमिकी तरह 

पूँजी और श्रम 
में भी आधिक 
लगान है 


पंजा और सम 
3405. चर 
की उपक्षा ऋरे 


सम्बीत्त उप्द 

स्तिमे सामार्जि 
के परिस्थिति 

का भाग 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


खाभ पर न चल सके और लोगोंको कृषिमे जाना 
पड़े तो इंग्लेर्डम राज्यने ही इससे विपरीत परि- 
स्थिति उत्पन्न कर वदाँके व्यवसायोकों लाभ पर 
पर चता दिया है। सारांश यद है कि उत्पत्तिके 
साधन भूमि भ्रम पूंजी ग्ादि यहुत कुछ पररुपर 
समान है । कब कौन अधिक उत्पादक द्वोगा यह 
भिन्न मिन्न समाजोंकी परिस्थिति पर निभेर है। 
ऐसी हालतमें एक्रमात्र भूमि पर पकाकी कर 
लगाना तथा पंजी ओर श्रमको करसे मुक्त कर 
देना कभी भी न्‍्याययुक्त नहीं कहा जा सखकता। 
करमे समानता द्वोनी चाहिये। एहाएी करमें 
यही गुर नहीं है ! # 


आवधधिर दोष | 


एकाकी करके आश्थिक दोषकों निम्नलिश्लित 
प्रकार दिस्‍्वानेका यल्ल किया जायगा | 

(') एकाकी करका द्रिद्र जनता पर प्रभाव | 

(२) एकाकी करका किसलानके दितों तथा 
स्वार्थों पर प्रभाव । 

(३) एकऋाकी करका सम्रद्धजनता पर प्रभाव । 

(१) एकाकी करका दरिद्रज़नता पर परभाव-- 
द्रिद्र जनतामे व्यक्तियोंकी स्वंपतक्ति प्ररयः पशु, 
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कृषिके ओजार दल मकान तथा रुपया पेखा होता 
है| ऐसे जनसमाजमे राज्य सडकोौ, पुलो, रेलो, 
स्कूल फकालिजों आदिका खर्चा किल प्रकार 
संभाल ? कहाँसे धन प्राप्त करे कि इन कार्मोको 
करनेमें समर्थ दो खके | ऐसे देशमे भूमिका मूल्य 
तथा आर्थिक लगान भी इतना अधिक नहीं होता 
है कि राज्य ठलपर कर लगा सके | समृद्ध देशो- 
के दरिद्र भागमें भी यही कठिनाई उपस्थित होती 
है | एकाकी कर पतक्तापाती स्वयं भी ऐसे स्थानों 
पर किसी प्रकारके करका समर्थन नहीं करते है । 
यदि यद्द कहा जाय कि ऐसे स्थानोंके लिए देशके 
समृद्ध भाग पर अधिक कर लगाया ज्ञाय और 
द्रिद्रभाग पर ख् किया जाय तो यह कुछ भी 
युक्तियुक्त नहीं मालूम पड़ता । विशेषतः अ्मेरि- 
कन लोग तो ऐेले करोंके देनेमे कभी भी तेयार 
नहीं हैं। इसमे खन्देह भी नहीं है. कि श्राअकल 
यूरोपीय देशोके लोग अपने आपको राफ्रशरीरी का 
अंग मानने लगे हैं ओर इसी लिये दरिद्र भागों, 
दुबल दयवलायां, अवनत जनोंको सहायता देनेके 
लिये दिन पर दिन तैयार द्ोते जाते हैं परन्तु प्रश्न 
तो यद्द द्े कि एकाकी कर इस समस्याको कहां 
तक दल कर खकता है? वास्तविक बात तो यहद्द 
है कि ऐसे मामलौम॑ं एकाकी करसे रफक्तीमर भी 
सद्दायता नहीं मिल सकती है| 

(२) पकाकी करका किसलानके हिता तथा 
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दरिद्र राष्ट्रमि 
एकाकी. कर 
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अधिक करके, 
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किसान और 
एकाकी कर 


किस्गनों पर 
कर की अधिकता 


०काकी करके 
लाभ तथा हामि 
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स्वार्थों पर प्रभाव--एकाकी कर का सुख्य प्रभाव 


यद्द हे कि किसानों पर करका भार बढ़ जाता है # 
मद्दाशय सैलिग्मैने अमेरिकाकी कुछ एक रियासतो- 
के द्वारा इसी खत्यको प्रगट किया है ।' जिन 
देशोमे व्यावसायिक उच्वति नहीं होती ओर जनता 
प्रायः कषिसे जीवन निर्वाह करती है उन देशांमें 
कर भार प्रायः किसानों पर ही अधिक होता है । 
भारतकी यदी दशा है | भारत जैसे द्रिद्र किसान 
शायद ही किसी देशमे हो । यहाँ इन किसानोफकी 
द्रिद्वताका सुख्य कारण यह द्वे कि आंग्ल राज्य 
लगान अपेत्तासे अधिक लेता है और फिसानाको 
कर्ज पर तथा एक समय रोटी खाकर जीवन 
निर्वाह करना पड़ता है। 

(३) एकाकी कर का सम्तद्धजनता पर प्रभाव:- 
एकाकी करके लगनेसे बहुत स्थानों परसे राज्य 
करका हट जाना स्वाभाविक ही है। परन्तु इसका 
यह मतलब नहीं है जदोँ जहाँ से राज्यकर हटेगा 
वहाँ श्रवश्य ही उन्नति हो जायगी | क्योंकि यह 
तभी संभव हो सकता है जब कि राज्यकर क्रिसी 
स्थानकी उल्नतिका बाधक हो | यदि ऐसी हालत न 
हो तो एकाकी करके लगने पर और अन्य स्थानों 
परखे करके हटनेसे किसी प्रक्मारकी उद्लतिकी 

# महाशय सैलिस्मैन रचित ऐस्सेज टन टेक्सेशन । आझ्तों 
संस्करण १६१५ | पृ० ८३--८६) 
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आशा करना वृथा है | आस्ट्रेलिया तथा कनाडामें 
कई पक नगरोमे ग्रह कर हटा दिया गया, परन्तु 
इुआ क्या ? कर हटने पर भी मकानोंका किराया 
कुछ भी कम न हुआ | क्योंकि नगरकी उद्चतिमे 

अन्य झाथिक कारण दतने प्रबल थे कि राज्यकर 
उसको उलन्नतिमे किसी प्रकारक्ी भी बाधा न 
डालता था। सारांश यह है कि एक्राकी कर की 
जितनी हानियाँ हैं उतने लाभ नहीं है । # 


अ++-++ ९ ०-+- ० 


+--डिगुण कर ( [796 (['९-७॥३७ ४) 


द्विगुण करका साधारणसे साधारण तथा 
सरलसे सरल श्र्थ एकही मनुष्य या एकद्दी 
पदार्थ पर दो बार करका लगाना है | यह घटना 
भ्रति प्राचीन द्वोते हुए भी अति नवीन है । प्राघीन 
ऋालमे राजा लोग लोभमें आ कर तथा ऋर भार 
का कुछ भी ख्याल न कर विशेष विशेष व्यक्तियाँ 
से धन खींचनेके लिये द्विगुण करका प्रयोग करत 
थे । यह उन दिनामें संभव भी था क्योंकि राज्यका 
आाधाय शक्ति सिद्धान्त पर नि्ेर था। भारतवष 
आशिक स्वराज्यसे पश्चित देश दै। यहाँ पर भी 
शक्ति सिद्धान्त द्वी द्विगुण करके प्रयोगमे काम 
कर सकता है | परन्तु संसारके अन्य सभ्य देशों 
में उत्तरदायी राज्य है ओर जनताको आर्थिक 
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स्वराज्य मिला इुभा है। जिसकी खह्दायतासे 
उन्होंने कृषिके सटश व्यापार व्यवल्तायमें भी 
विशेष ढन्नति की है ओर इस प्रकार उनके कर 
देनेके मार्ग बहुत ही अधिक द्ोगये हैं। आरस्मम 
इन देशोमें भी भोमिक संपत्ति द्वी मुख्य संपत्ति 
समभी जाती थी ओर लारेके सारे राज्यकर भूमि 
द्वी पर केन्द्रित होते थे। भारतमे श्रबतक बहुत 
कुछ ऐली हो दशा है| परन्तु अब ये देश खराज्य 
सर शक्ति पाप्त कर अपनी अपनी शक्ति तथा कम 
एयताओंके अ्द्धुपातसे व्यवसायिक तथा व्यापा- 
रिक देश बन गये हं। इनमें पूँजी तथा अ्रमका 
श्रमण अत्यन्त शाप्रता + होता हैं श्रीर यही कारण 
है ऊि पूँजी पति रद्दते कहों है ओर /नरी पूँफ़ीका 
धिनियाभ ऊहीं प्रोर ही होता है । इस घर तारे 
इन सभ्य देशाद दिशुण करका प्रश्न डठ स्वढ़ा 
हुआ है ओर उसके सरल कफरनेमे कई ढंगकी 
कठिनाइयाँ उपस्थित दो गई हैं। सभ्य व्शम 
व्यक्तियोंके व्यवसायिक सम्बन्ध जितने ही अधिक 
पेचीदे हैं, उनमें उतने दी अधिक ट्विघुण ऋरके 
प्रश्ष बिकट हैं | यद्दी कारण दे कि इस पर गंसीर 
विचार करनेके लिये इसको निम्धाहड्लित दो 
भागोमे विभक्त करना अत्यन्त ग्रावश्यक प्रतीत 
होता दै-- 

(१) एक ही राज्याधिकारीके द्वारा द्विगुण 
करका प्रयोग। 
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(२) भिन्न भिन्न स्पर्धांलु राज्याधिकारियांके 
द्वारा द्विगुण करका प्रयोग । 

इनमेंसे द्वितीय भौगोल्तिक है। यदि एक 
मलुष्य रहता एक स्थान पर है ओर उसकी संपत्ति 
किसी दूसरे स्थान पर दे तो दोनों ही स्थानके 
राज्याधिकारी उसको अपना नागरिक बनानेके 
लिये उसकी संपत्ति पर राज्य कर लगाते है। 
यह घटना जहाँ भिन्न भिन्न विदेशीय राष्ट्रामे किसी, 
व्यक्तिकी सपत्तिके होने पर उत्पष्त होती है वहाँ 
राष्र-संगठनात्मक देशोके भिन्न भिन्न अन्तरीय रा 
में किसी व्यक्तिकती खंपत्तिके ल्‍ाने पर भी उत्पन्न 
ही जाता है | बदुधा एस दी व्यक्दि टी संपत्ति कई 
राष्ट्रीम होनेले उप पर दि ठय ऋर जिगुग सभा 
चतुशुश करका रूप भारण कर जेता है। इसी 
प्रकार एऋटी राम सी द्धितुण ऋष्दा प्रश्ष व्यक्ति- 
योौके भिन्न भिन्न व्यावसायिक रसम्बन्धोंके ऋारण 
प्रत्यत्त हो जाता है । यदि एक मनुष्य किली एक 
भूमिके ठुकड़ेकों खरीद ले और एसा करनेमें कुछ 
रुपया कुअसे प्राप्त करे तो उल्लकों ऐली दशामें 
द्विगुण कर देना पड़ता है जब कि राज्य भोमिक 
संपत्ति तथा कजके घनपर पृथक कर लगाता है । 
इसी प्रकार यदि एक मनुष्य किली कपनी का हि रुले- 
दार हो ओर राज्य हिस्‍लों तथा कंपनी पर पृथक 
पृथक कर लगाता हां तो उस पर दविगुण करका 
खगाना स्वाभाविक्र ही है। इस विषयको स्पष्ट 


रेरदे 


द्विगुण करमे 
मोगालिक तथा 
राजन तिक के। 


ग्गा 


] भटगो कग्षे 
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करनेके लिये अब दम दस प्रश्नके प्रत्येक भागपर 
पृथक पृथक विचार करना प्रारम्भ करते हैं | # 
(१) एकट्दी राज्याधिकारीके द्वारा द्विगुण कर- 
का प्रयोग #+--द्विगुण करका साधारणसे खसाथा- 
रण रूप वह है जब कि राज्य वैयक्तिक आय लाभ 
या संपत्ति पर राज्य कर लगाता हुआ उस व्यव- 
साय पर भी राज्य कर लगा दे जिसमे कि वह 
हिस्सेदार हो । सभ्य देशांमे इस प्रकारका 
हिगुण कर आजकल नहीं लगाया जाता है क्योंकि 
पली दशामें वैयक्तिक श्राय तथा ब्यावसायिक 
आय एकही हो जाती द्वे । जब एक पर राज्य कर 
लगानेसे दृष्ट सिद्धि दोती हो तो हिग्रुण करका 
प्रयोग निरथक ही है । यही कारण है कि आज 
कल ठिगुण फरका प्रश्न उस दशार्म उत्पन्न द्ोता है 
जब कि संपत्ति तथा आय पर प्रथक पृथक राज्य 
कर लगा दिया जाय। यदि समाजके संपूर्ण 
सम्बन्धी पर एक सरश समान तौर पर ही द्विगुण 
कर लगाया जाय तब तो कुछ भी हानि नहों है 
रनतु यदि ऐसा न होकर भिन्न भिन्न स्थानों पर 
झसमान तोर पर द्विगुण कर लगे तो इससे बढ़ कर 
दानिकर और कोई दूसरी बात नहीं है। यहीं नहीं 
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दिगुण कर खगाते समय जनताके झामदनीके 
रूथानोंको देखना भी अत्यन्त आवश्यक है। क्यों 
कि बहुत यार भिन्न भिन्न करों देते हुए भी 
समानता नियम भंग नहीं दहोता है भोर बहुतबार 
पक सरश शाज्य कर देते हुए भी समानता नियम 
टूट जाता है। शक्ति सिद्धान्तमें इस थिषय पर 
विस्तृत तौरपर प्रकाश डाला जा छुका है। यही 
कारण है कि आजकल सभी सभ्य देशामें राज्य 
कर लगाते समय कर प्राप्तिफे स्थानोंको देख लिया 
जाता है| अनर्जित आय तथा श्रज्ञित झाय, सांप- 
त्तिक आय तथा भ्रमीय आयमे कर लगाते समय 
भेद भी इसी लिये किया जाता है। भ्रमीय आय 
पर सांपत्तिक झायकी अ्पेत्ता राज्य कर कम 
लगाया जाता है। नाथ करोलिनामे इसकी सत्यता 
देखी जा खकती है। जिन देशो इस प्रकारके 
भेदकों कर लगाते समय सन्मुख्र नहीं रखा जाता 
है बहोँ पर भी आय तथा संपत्ति पर पृथक्‌ पृथक्‌ 
राज्य कर लगाते समय यदि आय संपत्ति अन्य 
ही द्वो तो पुनः संपत्ति पर कर नहीं लगाया 
जाता है। यही बात व्यवसायोंफे साथ है। यह 
प्रश्न चिश्का लसे छठ रहा है कि क्या व्यावसायिक 
सपक्ति पर राज्य कर लगानेके अनन्तर व्याव- 
सायिक लाभ पर पुनः कर तगाना चाहिये या 
नहीं ? यह क्यों ? यह इसी लिये कि व्यावसायिक 
काभका आधार जहाँ ब्यवसाय पतिकी प्रयीणता 
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राज्य कर तथा 
कर प्राप्ति के 
स्थान 


ब्यावसायिक 
लाभ पर रा- 
ज्य कर 


८ वुण करसे 
ऊऋर भार का 
कस होना 


राष्ट्रीय आयवब्यय शास्र 


तथा चतुरता पर निर्भर करता हे यहाँ व्यायला- 
यिक संपत्तिका आधार दिस्सेदारों पर है। अतः 
आधारके भिन्न मिन्न होने पर कर भी भिन्न भिन् 
होना चाहिये। भमरिकाकी मैसाचैसदूलखकी 
रियासतमे यही प्रश्न उठा हुआ है। हम।री सम्मति- 
में यद डखित नहीं है क्योंकि इससे राज्य करमें 
अ्रसमानता उत्पन्न हो जाती है। भूमि पतियों पर 
यदि संपत्ति तथा लाभका ख्याल कर पृथक पृथक 
कर नहीं लगाया जाता दै तो व्यवलायपतियों 
पर ही ऐला कर क्यों लगाया जाय | यही कारण 
है कि संसारके भिन्न भिन्न खभ्य देशाोमें ८६से झडे 
लाभ तक व्यावसायिक पूँजोको राज्य करले मुक्त 
कर दिया है । यदि इस से अधिक लाभ दो त। उस 
अधिक लाभ पर राज्य कर लगा दिया जाता है ! 
स्विट्जरलेण्डमे तो कर लगाते खमय राज्य इसी 
बातका संपूर्ण कार्योमें ध्यान रखते हैं। वहाँ 
४ से ५ प्रति शतक लाभ तह पूँची पर राज्य कर 
नहीं लगाया जाता है । 

द्विगुण करने कर भार को दलका करके प्रत्येक 
व्यक्ति का बहुत ही उपकार शिया | एक ही स्थान 
पर यदि राज्य कर लगता तो उस स्थान पर ऋर- 
का भार अधिक दो जाता । हिगुय कर फे द्वारा 
यददी कर मार दो ख्यानो में बांद दिया जाता है । 
परम्तु इश्नमें सम्देह भी नहीं है। द्िगुण कर के 
द्वारा बहुत बड़ी २ जुराइयां को जा खकतो हैं। 


टैब 


भिन्न सिन्न प्रकारक राज्यकरों पर दियार 


आर्थिक खराज्य रहित देशो र/ज्य इसी को घन 
खींचने का साधन बना सकते हैं ओर जनता को 


उन्नति करनेसे रोक सकते हैं | व्यावलायिक देशों डियल कर घन 
में बहुत सा धन ढघार पर लिया जाता है और सपने 


डसके द्वारा बहुत लाभ प्राप्त किया जाता है | इस 
दशा में भ्रधमणों या उत्तमणंमे किल पर राज्य कर 
खगाना चाहिये ? इस प्रश्न का उत्तर देनेसे पूर्य 
यद्द लिख देना आवश्यक ही प्रतीत द्वोता है कि 
उस अधमर्ण की उधार ली हुई पेजी पर राज्य 
कर कभी भी न लगना चाहिये जो कि विपत्तिमें 
पडा द्वोी या जिसने कि पजी घरेलू ख्रचौंके लिये 
उधार पर ली हुई हो। क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर 
कर लगाना उसको ओर तकलीफमे डालना 


साधन 
सकता हे 


का 
बने 


होवेगा, जो कि कभी भी उचित नहीं कहा ज्ञा पूंणी पर ८ 


सकता है। परन्तु जो पूंजी उधार पर इसलिये ली 
जाती है कि उसके द्वारा व्यापार व्यवसाय फरनेके 
लाभ प्राप्ति किया जावें, ऐसी पूंजी पर राज्य 
कर अवश्य ही लगना चाहिये । कई एक विचारकों 
का मत है क्रि उत्तमर्ण पर दी एक मात्र राज्य 
कर लगाना चाहिये, यह कर प्रच्तेपणके नियमके 
अनुसार अधमर्ण पर राज्य कर फेक देवेगा। 
डदियरुय करसे बचने की यह बहुत दी उत्तम विधि 
है। कई एक भमेरिकन रियासतोने इस पर 
सफलताले काम भी किया है| इसमें सम्देह नहीं 
है कि कई एक अमेरिकन रियासताने ऐसा न कर 
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गुग्यू कर 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख 


अधमरण्ण तथा उत्तमण दोनों पर ही पृथक पृथक 
भोर कइ्योने संपूर्ण लेन देन पर एक अत्यन्त 
न्यूम कर लगा दिया है। इस भप्रकारके करको 
खफलतासे एकत्रित करनेके लिये प्रस्येक रियासत 
ने अपनी २ परिस्थितिके अनुसार कुछ एक 
सुधार किये हैं जिनका यहाँ पर देना निरथंक 
प्रतीत द्ोता है । 

(२) भिन्न २ स्पर्धालु राज्याधिकारियों के द्वारा 
क्िएय कर दिगुण करका प्रयोग #--इस प्रकारका दिगुण 
की नवीनता क्र स्वंथा नवीन है। प्राचीन कालमें निम्न- 

लिखित तीन कारणोंसे इस प्रकारका द्वियुण कर 
प्रचलित न था + 

(१) प्राचीनकालमे व्यापार व्यवसाय अन्‍्त- 
ज्ञातीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय न था। कारखाने स्थानीय 
थे और पूंजी पति भी उन कारखानोके पास ही 
रहता था । 

(२) प्रायीनकालमे विदेशियों को शत्रु खमका 

जाता था | 

(३) राज्य कर लगाते समय समानता भावि 

खिद्धान्तोका र्याल न किया जाता था। परन्तु 
झब यद वात नहीं रही है। एक मजुष्य रहता 
किसी एक राष्ट्रमे है, उसकी पूंजी किसी दूसरे 
राष्टरमं लगो होती है भोर यद व्यापार किसी 
०» महाशय सेलिगमेन रचित एस्सेज़ इन टेक्वैसन (१६१५) १० 
११० ११६। 


देशे८ 


भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


सीसरे राष्ट्रमे करता है। वह जहांसे घन कमाता 
है वहां उस धनको स्तर नहीं करता है। बहुत बार 
वह किसी एक ऐसी समिति या कस्पनीका सभ्य 
होता है जिलका व्यापार सैकर्डा स्थानोमें होता है । 
इस विचित्र सामाजिक घटनाका परिणाम यह है 
कि ऐसे मलुष्यों पर राज्य कर लगाना बहुत दी 
कठिन हो गया है। प्रश्न यह है कि ऐसे मनुष्य 
पर कहां राज्य कर लगाया जावे ? यदि तो सभी 
राष्ट्रो की राज्य कर विधि एक सदरश द्वो तब तो 
यह कठिनता किसी हृद॒ तक दूर हो सकती है। 
परन्तु यह उत्तमव्यवस्था आजकल विद्यमान नददीं 
है। जितने राष्ट्र हैं उतने ही राज्य कर लगानेके 
तरीके हैं ! यद्द द्वोते हुए भी राज्य कर लगाते 
समय निम्नलिखित चार बातों का ध्यान करना 
अत्यन्त आवश्यक है । 

(१) प्राचीनकालमे नागरिक पर हो राज्यकर 
खगाया जाता था परन्तु झब अवस्थाओंके बदल 
जानेफे कारण इल नियमको काममें लाना कठिन 
है। आजकल परराष्ट्रीयोंके साथ राष्ट्रके राज- 
नैतिक सम्बन्ध बहुत दी शिथिल हैं। क्योंकि पर- 
राष्ट्रीय पूंजीपति जहाँ रहता है वहां घन नहीं 
कमाता है झोर जहां घन कमाता है वहां रहता 
नहीं है | बहुत बार यद्द भी देखा गया है कि पूंजी 
पति लोग स्थिर तोर पर किसी अन्य राष्ट्रमें रहते 
हुए भी अपने राजनैतिक सम्बन्ध उस राष्ट्रके 


३२७ 


राज्य कर बन 
गाने में ध्यान 
देने. थोग्म 
चार बाते 


विदेशीय पूंचो 
पतियों की 
स्थिति 


राष्ट्र यात्रि- 
यों कत राज्य 
कर से मुक्त 
होना 


नगर के रिबिर 
निवासियों पर 
राज्य कर 


राष्ट्रीय आयब्यय शास्त्र 
साथ नहीं बनाते हैं भौर अपने आपको पहिले 


राष्ट्रका दी नागरिक प्रगट करते हैं ।-- 

(२) नगरोमे पर राष्ट्रीय यात्री लोग भी कुछ 
दिनोंके लिये झाकर रददते हैं। ऐसे यात्रियों पर 
राज्य करका लगना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा 
करनेसे उनका यात्रा करना कठिन हो जायगा। 
जिस नगरम घद जावे वहांददी यदि उनपर राज्य 
कर लग आधे तो उनके लिये यात्रा करना खबथा 
असम्भव द्वी हो जाय । 

(३) बहुतोंका विचार है कि नगरके स्थिर 
निवासियों पर राज्य कर अधश्य दी खगना 
चाहिये, चाहे यद स्वराष्ट्रीय होवं ओर चाहे वद 
परराष्ट्रीय होये | परन्तु इसमें निम्नलिखित बातों- 
पर ध्यान देना आवश्यक है । 

(।) हो सकता है कि नगरमें खम्॒ुद्ध लोग पर 
राष्ट्रीय व्यापारी व्यवखायों होथें। इस दशामें 
उनको करसे मुक्त कर देना कहां तक उचित 
होगा । 

() हो सकता है कि नगरके छ्यिर निवासि- 
योको परराष्ट्रसे आय प्राप्त होती हो । इस दशा- 
में परराष्ट््के धनसे किसी भी नगरका लाभ 
उठाना कहां सक डचित है ? 

(॥) आयलैणडके प्रवासियों सथा अमेरिकन 
रेल्ये कम्पनियोके सम्दद हिस्सेदूरों पर उन स्थानों 
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भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर वियार 


में अवश्य ही कर लगना चाहिये जहांसे कि 
वह लाभ धाप्त करते हैं । 

(७) राज्य कर लगाते समय इस यात का भी 
झवश्य ही ख्याल करना चाहिये कि पूंजीपति 
स्थिर तौर पर कहां रहते हैं, अपनी संपत्ति- 
का उपभोग कहां करते हैं ओर संपत्ति को प्राप्त 
कहांसे करते हैं । यदि अंग्रेज लोग भारतसे धन 
कमाते है ओर लण्डनमें खर्च करते हैं तो उन पर 
दोनों द्ीी स्थानोमें राज्य कर लगाया जाना चाहिये । 

ञआआाउठा कल उपरिलिखित चारों कठिनाइयोको 
दूर करनेके लिये जातियाने राजनैतिक सम्बन्धों 
के ऋजुसार व्यक्तियों पर राज्य कर न लगा 
कर आर्थिक खम्बन्धोके अनुसार राज्य कर 
लगाना शुरू किया है। स्पर्धालु राज्याधिकारी 
अपने २ राष्ट्रमें व्यक्तियोँंके आथिक सारथोंको 
ब्यानमें रख कर द्वी राज्य कर लगाते हैं। 
अर्थास्‌ जिस राष्ट्रम किखी व्यक्तिका जो आर्थिक 
स्वार्थ हो. उसीके अजसुसार उल्त पर राज्य कर 
लगाया आता है | ऐसा करने में आर्थिक सार्थको! 
घन की उत्पक्ति सथा घम का व्यय इन दो 
भागौमें घिभक्त कर दिया जाता है। जिन जिन 
शाप्ट्रोमे कोई मनुष्य धन की उत्पत्ति करता हो तो 
प्रत्येक राष्ट्र उस पर उतना २ राज्य कर लगादेता 
है खितना २ कि वह यहां घम उत्पन्न करता 
हो। इसो प्रकार घनके व्यय पर भी राज्य कर 


हेड१ 


श्रन्तरा' टी५ 
राज्यों में र, 
ज्य कर जल 
गाने मे अर, 
थिक सम्बन्ध 
को मुख्यत। 


अष्तजांतीय रा- 
्न्यो में राज्य 
कर लगाने में 
गजने तिक स- 
म्बन्ध की मु- 
स्यता 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


लगाया जाता है| यहाँ पर एक बात रुप रणमें हो 
रखना चाहिये कि व्यय पर जितना कम कर तगे 
उसनाही उत्तम है। स्थानीय या राष्ट्रीय राज्यके 
लिये तो इसका प्रयोग सर्वथा दी बुरा है। 


झाजकल अन्तर्राष्ट्रीय राज्योमें कर लगाते 
समय झधिकस्वार्थ शो सामने रस लिया जाता 
है परन्तु अन्तर्जातीय राज्योमें म्रमी तक राज- 
नेतिक सम्बन्धकों दी मुख्य रखा जाता है। 
परिणाम इसका यह है कि व्यक्तियों पर अन्याय 
युक्त द्विगुणय कर लगा जाता है ओर भारत जैसे 
पराधीन देशमे अांग्ल पूंज्ीपति राज्य करसे प्रायः 
सर्वथा ही मुक्त दो जाते हें। आर्थिक स्वार्थ 
सिद्धान्तके द्वारा यह समस्या भी हल कीजा 
खकती है | झधिऊ कर वहां लगाना चादिये जहां 
से धन प्राप्त किया जाता दो ओर न्यून कर वहां 
लगना चाहिये जहां कि वह धनको खच करता 
हो। भारतवर्ष ते झांग्ल फारखाने वाले अपना 
सस्ता माल बेच करके घन प्राप्त करते है अ्रतः 
वबाधककर ऊफे रूपमे धन प्राप्त करना न्‍्याययुक्त 
है। यदि इससे झांग्ल कारखानोंकों सुफ्लान 
पहुँचे तथा घाधघककर भारतीयों पर ज्ाकरके 
पड़े तो यह भी एक उत्तम घटना है क्योंकि इल से 
स्पदेशीय व्यवसायोंक्रो उठनेका अवलर मिल 
जायगा। यही नहीं, बहुतसे झांग्ल पूंञ्रोगति 


शेडरे 


मिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर वियार 


भारतमे रेलोके अन्दर रुपया लगा कर धन कमा 

रहे हैं, इन पर भारी राज्य कर लगना चाहिये। 

परन्तु इन बातांके लिये भारतको शभ्रार्थिक स्वराज्य 

भ्राप्त करने को नितान्त आवश्यकता है। राष्ट्रा 

त्मक शाखन पद्धतिवाले देशामे प्रायः राष्ट्रोके 

अन्दर राज्य कर सम्बन्धी झगड़े खड़े द्वो जाते 

हैं। इलका मुख्य उपाय यद्द है कि राज्य कर 

सम्बन्धी नियमोफा बनाना सुख्य राज्यके हाथमें 

होता चाहिये । जर्मनीम॑ १८७०से इसी प्रकारकै 

राज्य नियम बनने शुरू हुए थे झौर १६०४ में 

खमाप्त हुए । पक्र ज़मंन पर प्रत्यक्ष कर वहां पर 

ही लगता दे जहां पर वह रहता द्वो | इसी प्रकार 

उसकी स्थिर सपत्ति तथा व्यवसाय पर उन्हीं 

स्थानोमे कर लगाया जाता हैं जहां कि बह विद्य- 

मान हो | यदि उसका कई स्थानामें व्यापार दो तो 

प्रत्येक स्थानमें उसके सापेक्षिक व्यापारक्े अनुसार 

थोड़ा २ कर उस एर पड जाता दै। जर्मनीमें इस 

प्रकारके नियम राष्ट्रोके घिषयमें ही दे । स्थानीय 

राज्यमं उसका कोई भी कर सम्यबन्धो नियम नहीं 

लगता है! परन्तु खिट्‌जर्लेगडने इस कमी को भी पूर्ण 

कर दिया है। बहां मुख्य राज्यदी स्थानीयराज्यके 

लिये कर सम्बन्धी नियम बनाता है। इस विषय (क्र मन्न 5 
पर घिस्तृत तोर पर विचार करने के लिये अब हम ब्रवस्थाओं मे 
उन भिन्न अवस्थाशोको दिखावंगे जिन पर कि द्ैवियुणकर का 
राज्य करका प्रश्न कुछ कुछ पेचीदा हो जाता है । 'वरूप 


डेड के 


विदेश में गये 
नागरिक पर 
राज्य कर 


प्रवासी नाग- 
रिक्त की सप- 
ज्तितथा भ्राय 
पर राज्य कर 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


(१) स्वदेशमं रहते हुए नागरिककी उस 
संपक्ति तथा आय पर करलगाना कहां तक 
डच्चित है जो कि पिदेशमें है? इस प्रश्षका उत्तर 
यही है कि जातियांके अन्दर अभी तक राजनैतिक 
सम्बन्ध ही घुख्य हे ओर यही कारण है कि 
इकलेरड तथा अमेरिकार्मे ख्वनागरिकक्नली उस 
संपत्ति तथा आय पर कर लगा दिया जाता है 
ओ कि विदेशमे होती है। विचित्रता तो यह है. 
कि ऐसे ही कर उस नागरिकको विदेशर्मं भी 
देने पड़ते हैं। यह द्विगुय करका एक दूषित 
रूप है जिसको कि दूर कर देना चाहिये। 
खुशी की बात द्ै कि राष्ट्रीय राज्यों तथा स्थानीय 
राज्योमं अब यद्द बात बहुत कम द्वो गयी है । वहां 
आर्थिक खाथ्थ सिद्धान्त ही काम करता है | 


(२) प्रवासी नागरिककी उस संपत्ति तथा 
झाय पर कर लगाना ऋहद्ां तक डचित है जो कि 
विदेशमे है ? यद्वां पर भी जातियाँमे राजनेतिक 
सम्बन्ध द्वी काम करता है। इशप्टान्त तौर पर 
१०६४ में अमेरिकाके अन्दर प्रवाली अ्रमेरिकन 
की उस संपूर्ण संपत्ति तथा झाय पर भी राज्य कर 
लगा दिया गया था जो कि विदेशमें थी । दश्नलैएड 
तथा आए्रियामें नागरिकताके भावकों यदां तक 
नहीं खींचा जाता है ओर इस्रीलिये ऐले राज्य 
कर भी नहीं लगाये जाते हैं। इल मामलेमे भो 


हेड 


भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकर्रा पर विचार 


राष्ट्रीय राज्यों तथा स्थानीय राज्योंमे आर्थिक 
स्वार्थेखिद्धान्त काम करने लगा है । 


(३) प्रवासी नागरिककी उस संपत्ति तथा आय 
पर कर लगाना कहां तक उचित है जो कि स्वदेश- 
में दे? ऐसे अवसर पर स्वदेशीय राज्योको पूरा 
कर न लगाना चाहिये। यह इसीलिये कि बिदे- 
शीय राज्य उसपर कुछ राज्य कर लगा सके 
अथवा यद्दी बात यों भी की जा सकती है.कि 
स्वदेशीय राज्य पूरा कर लगा देव और विदेशियो- 
को उस पर कर लगानेसे रोक देव। जो कुछ 
भी हो आजकल स्वदेशीय राज्य ऐसे नागरिकों 
पर पूरा कर ही लगाते हैं । 


(४) स्वदेशमें रहते हुए परराष्ट्रीय ( ४!८० ) 
नागरिककी उस संपत्ति तथा आय पर कर लगाना 
कहां तक उचित है ज्ञो कि वहां पर ही है जहां 
कि वह रहता है ? इसका उत्तर यह दे कि स्व- 
राष्ट्रीय नागरिकके सटदश ही परराष्ट्रीय नागरिकके 
साथ व्यवदार होना चाहिये। यदि स्वनागरिककी 
संपत्ति तथा आय पर राज्य कर दे तो परराष्ट्रीय 
नांगरिककी संपत्ति तथा आयको करसे क्यो मुक्त 
कर दिया आय ? परर्तु इसमें भी सन्देद नहों है 
कि परर।पछ्रीय नागरिक पर खनागरिकक्नी अपेक्षा 
अधिक कर लगाना कभी भी उचित नहीं कहा 
जा सकता है । 


३४५ 


प्रवासी नाग- 
रिक में सप- 
त्ति तथा आय 
पर राज्य कर 


पर राष्ट्रीय 
नागरिक की 
सपत्ति तथा 
आय पर रा- 
ज्य कर 


विदेश में स्थि- 
ले सपक्ति तथा 
आय पर राज्य 
कर 


अव।सी पररा- 
प्टीय नागरिक 
को मपत्ति त 
भा आय पर 
गाज्य कर 


अमेरिका में 
द्वियुण कर 
को समस्या 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख 


(५) स्वदेशमें रहते डुण परराष्ट्रीय नागरिक 
की उस्र संपत्ति तथा आय पर कर लगाना कर्दा 
तक उचित है जो कि विदेशमें है? यहां पर 
आशदिक स्वार्थ सिद्धान्त पूर्ण तोर पर काम नहीं 
कर सकता है। अतः राज्य कर किसी न किसी 
हृदू सक लगना चाहिये। इद्लैण्ड तथा जम॑नीमें 
संपूर्ण नागरिकोंकी आय पर चाहे वह खराष्ट्रीय 
हो चाददे वह परराष्टीय दो--एक सटदश राज्य कर 
खगता है झओर आयके स्थानौका भी ख्याल नहीं 
किया जाता है । 

(६) प्रधाली परराष्ट्रीय नागरिककी डख 
संपत्ति त्था आय पर कर खगाना कहां तक 
डचित दे जो कि खराप्ेमें दो दो? आज कल 
सभी राज्य उल सपत्ति तथा आय पर कर लगा 
देते हैं जो कि खराष्ट्रमें दी हो । इस बातका वह्द 
कभो भी ख्याल नहीं करते है कि नागरिक खराष्ट्रीय 
है या परराष्ट्रीय हे ओर कहां रहता है। १८७४ का 
अमेरिकन राज्य नियम भी इसी बातको प्रगट 
करता है # | 

अमेरिकाम कुछ एक वर्षोसे द्विगुण करका प्रश्न 
बहुत दी विकट रूप धारण कर रहा है । एक दी 
संपत्ति पर मिन्न २ राष्ट्रोके कर लगनेसे कई यार 
पाँच गुना तक कर एक ही मलुष्यको देना पड्धता 





# महाशय सेलिगभेन रचित ए इनसेस टेक्सेशन (पृष्ठ ११६-१२०) 


०४९ 


मिन्न मिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


है। इस बुराईको देख करके कुछ एक रियाखतोने 

सीधे मार्ग की ओर पर धरा है। आजकल इड्ढन- 

लेणडमें जायदाद कर पर बड़ा भारी विवाद है।* 
इज्ललैणडके भयंकर ज्ञायदाद करोके विरुद्ध पिछली 

इस्पी रियल कान्फरन्समें न्‍्यूजीलैणडने आ्रावाज 

डठायी थी। अन्य आंग्ल उपनिवेश भी इसी बात 

को अल्चुभव कर रहे हैं। यद्दी कारण है कि, जाय- 

दाद कर पर पृथक्‌ विचार करना हम आवश्यक 

खमभते हैं । 


३-जायदाद प्राप्ति कर & 
"पट [ए670800९ 5. 


आजकल जायदाद प्राप्ति करका प्रचार प्रायः 
लोकतन्त्र राज्याम ही है | प्राचीनकालम भो लोगों 
को इस प्रकारके कर प्रायः देने पड़ते थे। रोभमे 
बूद्ध सेनिकोको पेन्शन देनेके लिये जायदाद ग्रहण 
करनेवालोॉसे कुल जायदादका 5७ भाग करके 
तौर,पर ले लिया जाता था। मध्यकालमें भी ऐसे 
करका अभाव न था। इसमें सन्देद्द भो नहीं है कि 
उन दिनामे इसको करका नाम न दे कर राज्य 


# मद्राशय सेलिगमेन रचित एस्सेज़् श्न टेक्शेशन (१६१५) 
छू० १२१ १४१ । 

मद्दाशन सेलिगमेन रचित प्रोग्रेसिव टेक्सेशन (१६०८) पृ० 
३१६-३२२ । 


३७8७ 


प्रायोन काल 
भें जायदाद 
प्राप्ति कर 


लोकनन्‍्त्र रा 
न्‍्योंकादों 
कारणों से 
जायदाद प्रा- 
प्रिकर सेप्रम 


जञायदाद प्राप्ति 
करके सिद्धान्त 


राष्ट्रीय आयव्यय शाझा 


की उस आयसे उपमा दी जाती थी शो कि डसकों 
संपत्ति या आयदाद पर व्यक्तियोकोी स्त्व देनेके 
कारण मिलती थी। अभो खिस्रा जा चुका है कि 
झाजकल जायदाद प्राप्ति करका प्रचार प्रायः 
लोकतन्त्र राज्यमें दी हे। इद्नलेएड, स्विट्जलेंण्ड, 
आप्रेतिया, अमेरिका आदि देशोमे॑ अनता को यह 
कर देना पड़ता है । प्रश्न उत्पन्न होता है लोकतन्‍्त् 
राज्य ही इलको विशेषतः क्यों पसन्द करते हैं ! 
इसका उत्तर दो तरीकेसे दिया जाता है । 

(0) कुछ पक विद्वान यह समभते हैं कि 
आधुनिक लोकतन्त्र राज्योका कुकाव समष्टिवाद 
की ओर है । बद्द व्यक्तियोंके पास पृथक्‌ २ बहुत 
धन या संपत्तिका होना एसन्द नहों करते हदें 
और यद्दी कारण है कि वद् जायदाद प्राप्ति कर 
लगाते हैँ शोर उसको भी क्रमवृद्ध रखते हे । 

(७)) कुछ एक विद्वान यह समभते हैं. जाय- 
दाद प्राप्ति कर समानता तथा शक्ति सिद्धान्तके 
सर्वथा अनुकूल है श्रतः उसका खगना उचित ही 
है। इस पर 'राज्य करके नियम नामक परिच्छेदर्म 
प्रकाश डाला जा चुका है अतः इसको यहां पर 
पुनः न दुद्दराया जावेगा । 

आयदाद प्राप्ति करको कई एक खिद्धान्तोंके 
द्वारा पुष्ठ किया जाता है। जिनमेंसे जहां कुछ 
हक परिषूर्य हैं. वहां कुछ एक सत्य 
मीदे। 


दे 


भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


(0) 
राष्ट्‌ दायादमागी सिद्धान्त । 
(7॥6 ध€079 ०ए 9048॥08 ९००-४८5४१ 9) * 


शुरू शुरुमं जायदाद्‌ प्राप्ति करके विषयमें यह 
कद्दा आता था कि दुरके सम्बन्धियोंको जायदाद 
आपिका अधिकार देनेदे! बदलेमे॑ राज्यको उनसे 
कर लेना चाहिये। महाशय वैन्थम तो इससे,भी 
कुछ और आगे बढ़ गये ओर उन्होंने कद दिया 
कि दुरफे सम्बन्धियोको जायदाद मिलना ही न 
चाहिये। जायदाद देनेका अधिकार भी किसी 
हद्‌ तक है। जो चाहे जिसको अपनी जावदाद 
दे यह ठीक नहीं है। हमारे विचारमे वैन्थम 
का यह कथन किसी हृद तक ठोक है फयोकि 
आजकल योरुपीय देशोमे प्राचोन पारिवारिक 
सम्बन्ध शिथिल पड़ गया है । इस दशामे दूरसे 
दूर सम्बन्धीको जायदाद देना निरथेक है। महद्दा- 
शय ब्लन्श्लीके भी यही विचार हैं। परन्तु उनके 
विचाका आ्राधार वैन्थमसे स्वेथा भिन्नदे। 
वह राष्ट्रके ऐेन्द्रिय सिद्धान्त के पच्तपाती हैं अतः 
राष्ट्रको भी वद बैयक्तिक जायदादका दिस्सेदार 
तथा दायादू्भागी समभते हैं। झाअकल महाशय 
पन्डू कानेंगी (3707८ए ८०77८४।८) इसी विचार 





१२७-१३० । 


३४७ 
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वेन्यम का मत 


ब्जन्श्ला का 
सम्मति 


पगह कार्नया 


घन का समान 
विभाग कर ना 


राज्य के का 
भद्े 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


के प्रसिद्धपोषक हैं। यहां पर हमको ओ कुछ 
कहना है वद्द यही है कि प्रायीन कालसे झब तक 
जायदाद प्राप्ति तथा सम्बन्धीका विचार पारिवा- 
रिक खूनके साथ जुड़ा दुआ है । राष्ट्रका व्यक्तियों - 
से इस प्रकारका कुछ भी सम्बन्ध नहों है। इस 
दशामे “सम्बन्ध! शब्दके अ्रथेको राष्ट्र तकखींच 
खेना कभी भी उचित नहीं कद्दा जा सकता है | 


(3) 
समष्टिवादी सिद्धान्त । 
(६ पा€079 6 5029778 77) * 


इस सिद्धान्तके प्रृष्ठपोषक राज्यकोी घनके 
समान विभाग करनेका एक मुख्य साधन खम- 
भते हैं। शुरू २में यद्द सिद्धान्त समष्टिवादी न 
था | मिलनेही सबसे पहिले पद्दिल यद्द लिखा कि 
खत्युके अनन्तर संपत्तिको ग्रहण करनेवालाः 
निवत करना व्यक्तियोंका काम नहीं है। यह 
अधिकार राज्यका ही है। जो कुछ भी द्दी। 
अब तक योख्पीय जन समाज़कों यह विचार 
सखीकृत नहीं है। भारत तथा योरुपमें तो अभी 
तक यह कानून है कि पितृपितामद्दौकी श्थिर 


संपत्ति पर पुत्रोक्षा अधिकार है। पिता बिना 





७» महाशय सेलिगर्मेन रचित एसेन इन टेग्शेशन (१६१५४) 
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३५७ 


भिन्न मिश्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


पुत्रोकी सम्मतिके उस संपत्तिको किसीको भी 
नहीं दे सकता है | झाजकल चिचारक लोग मिल- 
की सम्मतिको समषिवादके आधार पर पुष्ठ 
करते हैं। समप्टिवादके खणडमें ही हम इस पर 
प्रकाश डाल चुके हैं। अतः इसको अब यद्दां पर 
छोड देना ही उचित समभते हैं । 


(8) 
सेवाव्यय सिद्धान्त । 
((05 ० 56ए८९ ॥]6079)* 


बहुतसे विद्वान जायदाद प्राप्ति करको कर न॒तायदाद प्राप्ति 
सममभ करके शुल्क समभते हैं। उनका विचार ४“ 7 शुल्क 
है कि दीवानी अदालरतोंका खर्चा निकालनेके 
लिये राज्य जायदाद प्राप्ति करको लेता है। क्यों 
कि दीचानी अदालतांसे अमीरोको ही जादा लाभ 
है। दमारे विखारमें इस सिद्धान्तमें दो दोष हैं 
जिनके कारण इस सिद्धान्तकों खीकृत करना 
कठिन है। 
(क) इस सखिद्धान्तके अचुसार जायदाद 
पग्र!प्ति कर की मात्रा बहुत थोड़ी होनी चाहिये । जायदद प्रात 
क्योकि बहतसे देशोर्मे जायदाद प्राप्ति कर दीवानी +र को नात्र 
अदालतोके खचोंसे किसी हृद॒ तक अधिक लिया _ रोने 
जाता है। इशलैराडमे देरसे वह कर शाज्यकीय कर 
बी, मदहाशय सेलिगमेन रचित प्ससेस इन टेक्शेशन ( ८६ 7४) 
पृ १२२१ 


रे ३५१ 





जायदाद प्राप्ति 
कर. क्रमांगत 

6ढमणोल होना 
चाहिये 


राजकाय श्र 
धिकार प्राप्ति 
कर 


राष्ट्रीय आभायव्यय शाख 


झायका साधन है। यदि सेवाव्यय सिद्धान्त सत्य 
द्वो तो यद्द न द्वोना चाहिये | 

(सत्र) सबले बड़ी बात तो यह है कि सेवा- 
व्यय सिद्धान्तके झबुसार जायदाद प्राप्ति कर 
क्रवुद न होकर क्रमागत हाल शोल होना 
चाहिये | अर्थात्‌ बड़े २अ्रमीरोंसे यद ऋर कम लिया 
ज्ञाना चाहिये और द्रिद्रोसे जादा। यद कपो ? 
यह' इस्री लिये कि संड्यामें अ्मीरोके भपड़े 
द्रिद्रों की श्रपेत्ता कम हांते हैँ ओर डन झा फै त ला 
भी शीघ्र ही किया जा सकता है। अपेरिका को 
विस्क्ी सिन रियालतने (र्८प्$ में एक बार ऐला 
ही कर लगाया थ। आर उल हो क्रमागत द्वाख 
शील रखा था | परन्तु अभी तक अन्य किसी भी 
देशमें यदद बात नहीं है। जब तक यद बात न हो 
तब तक सेवाव्यय छिद्धान्त कैले ठोरू कहा जा 
सकता हे | 


(०) 
स्वत्व सूल्य सिद्धान्त । 
(ए7८९७ ० एछगज९४८ पाट०7७) * 


बहुतसे विचारकोका मत दे कि चूंकि राज्य 
ध्यक्तियोको अपनी संपक्ति एक दूसरेको देनेको 
अधिकार देता है झतः इस झधिकार देगेके बदले- 





० मद्दाशय सेलिगमेन रचित एस्तेस इन टैक्शेतन १० १३२-१र२ । 
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भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


में घद जायदाद प्राप्ति करको लेता है। खारांश 
यह है कि जायदाद प्राप्ति कर खत्व देनेका मूल्य 
है। इसको शुल्क नहीं पुकारा जां सकता है क्यों 
कि यह अ्रदालतके खत्चोंकों पुरा करनेक्ने लिये दी 
पकमातन्न नहीं लिया जाता है। परन्तु यह विचार 
कभी भी श्वीकृत नदीं किया जा सकता है | क्योंकि 
आज कल लोग दिन पर दिन अधिक स्वतन्त्रता की 
झोर जा रहे हैं। 'संपत्तिका एक्त दूसरेको देना! 
यह वैयक्तिक अ्रधिकार है। यह वह वस्तु नहीं है 
जोकि राज्यकी कृपासे व्यक्तियौँंका मिली हो। 
इस दशामे स्वत्व मूल्य सिद्धान्त कभी भी मानता 
नहीं जा सकता है क्योंकि वह 'संपत्ति दान तथा 
संपत्ति परिवत्तंन' सम्बन्धी वैयक्तिक अ्रधिकार 
का घातक है। यहीं नही | यदि साथारण संपत्ति 
करके साथ साथ किलो राज्यमें यह भी कर लग 
जाचे तो क्यो पर यह हविगुण करका रूप धारण 
कर सकता है ओर इस प्रकार असमान तथा 
अन्याययुक्त हो सकता है । 


(५) 
आय कर सिद्धान्त । 
([700०077९ ६85 ॥6०79)# 


इस निद्धान्त 
में दाष 


कुछ एक विद्वान जायदाद प्राप्ति करको एक "दाद प्राहि 


प्रकारका आय कर ही खमभते हैँ । उनकी खम्मति 


« महाशय सेलियमेन रचित पस्तेज इन टेक्सेशन ९० १३३--१३४ । 
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छूर एक प्रकार 
का आय कर है 


विधवाश्रों का 
जायदाद प्राप्त 
करना 


राष्ट्रीय भायव्यय शास्त्र 


है कि आयदादके मिलनेसे व्यक्तियोंकी कर देने- 
की योग्यता बढ़ जाती है भौर उनकी आय भी 
पूर्वापेज्ञा अधिक हो जाती है श्रतः इसको आय कर 
ही समभना चाहिये। हमारो खम्मतिमें इस 
विचारको सत्य माननेसे पूर्व एक दो बातोका 
झवश्य ही ख्याल कर लेना चाहिये। जायदाद 
प्राप्ति करको साधारण आयसे उपमान दे कर 
खसट्टेक्की आयसे उपमा देनी चादिये । निःसनदेद्द 
इससे कर देने की शक्ति बढ़ जाती है परन्तु इस- 
से राज्यको स्थिर आय नहीं हो सकती है| खाधा- 
रण आय करका मुख्य गुण स्थिरता है जब कि 
जायदाद प्राप्ति करमें यद्दी बात नहीं है । बहुत 
बार यद्द भी देखा गया है कि जायदाद प्राप्तिसे 
व्यक्तियोंको कर देनेकी शक्ति नहीं भी बढ़ती है। 
विधवा खियोौको जब जायदाद मिलती है तो वद 
प्रायः उससे अपने खर्च दी निकालती हैं । 
यह बहुत कम देखा गया हे कि स्त्रियां उस जाय- 
दादको अधिक घन कमानेका सांचन बनावे। 
परन्तु इसमें सन्देद भी नहीं है मलुष्योंके रहते 
खर्चा भी बहुत दोता है | वदह्दी जायदाद जब स्त्रियों 
को मिलती है तो खर्चे के कम होनेसे एक तरीकेसे- 
प्रायः आयका साधन भी बन जाती है भौर इलसे 
उनकी कर देने की शक्ति भी बढ़ जाती है । सा- 
रांश यद है कि आयदाद प्राप्ति कर एक प्रकारसे 
साधारण झाय कर का खद्दयक कर हे । 


रेषछ 


भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकर्रों पर विचार 


(४7) 
पृष्ठकर सिद्धान्त । 
(346८ ४5 ॥र८079)* 


कई एक विचारकाौंका मत है कि लोग जीते 
जी संपत्ति करसे प्रायः बच जाते हैँ अतः उनके 
मरनेके बाद उनकी संपत्ति पर राज्य कर ख़गना 
चाहिये | इस विचारको मानना कठिन है क्योंकि 
मनुष्य जोते जी संपत्ति करसे न बच करके एक 
मात्र पोरुषेयकरसे द्वी बचते हैं। यदि हसको 
सच भी मान लिया जाये तो यद्द कोन बता 
खकता है कि कौन मनुष्य अपने जीवनमें राज्य 
करकी कितनी राशिसे बचा है। बह्ुुतसे मनुष्य 
अपनी संपत्तिके भ्रनुसार राज्य करको दे भी देते 
हैं। इस दशामे जायदाद प्राप्ति कर किस प्रकार 
न्याययुक्त ठदराया जा सकता है जब कि वह 
व्यक्तियोंको न देख करके संपत्ति पर ही लगाया 
जाता दो | यह कौन सूत्र बना सकता है कि जो 
अधिक संपृ्त्तिवाला है वही सबसे अधिक राज्य 
करोसे बचा है| सारांश यद है कि समानतातथा 
स्थायको भंग करनेके कारण पृष्ठ कर सिद्धान्त 
कभी भी नहीं माना जा सकता है ! 





+# मदाशप सेलिगमेन रचित एस्सेज्ञ इन टेक्शेसन पृ० १३५ | 
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पृष्ठ कर सि- 
द्वान्त में अस- 
मानता नियम 
का दोष 


आायदाद प्राप्ति « 


कर का सचित 
पूजी से लबध 


आयकर सि- 
दान्‍्त की उ 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


(४॥7) 
संचित पूंजी आय कर सिद्धान्त |# 


बहुतसे विचारकोंकी सम्मति है कि जायदाद 
प्राप्ति कर इसलिये उचित है कि वह संचित 
पूंजी पर एक यारी ही पड़ता है और थोड़ा २ 
करके बारंबार नहीं लिया जाता है। दमारे विचार- 
में यद्द बात ठीक नहीं है । प्रश्न ता यह दे कि क्या 
झाशुनिक आय या पूंजीकर व्यक्तियोंको देना 
पड़ता है था नद्दों? यदि देना पड़ता है तो 
आयदाद प्राप्ति कर द्विगुण कर हो जावेगा और 
यदि नहीं देना पड़ता है तो जायदाद प्राप्ति ऋर 
असमान हो जावेगा। दृष्टान्न तोर पर यदि 
भिन्न २ आयु वाले एक जैसे दो अमीर आदमी 
मरं तो उनको जायदाद प्राप्ति कर तो खमान 
देना पड़ेगा जब कि वह लोग भिन्न २ अनुपातसे 
राजकोय करोसे बचे हैं | यदि संचित पूंजी आय 
कर सिद्धान्त सत्य हो तो जायदाद प्राप्ति कर 
संपत्तिके स्थान पर आयुरके अनु सार क्रमवृद्ध दोना 
चआादिये, जो कि किसी दशरमें भी नहीं दे । 

खारांश यह है कि ज्ञायदाद प्राप्ति करके 
संपूर्ण सिद्धान्तोंमे आय कर सिद्धान्त दी सचाई 








चमता वथा --- ना ले जे 


दोष 


# मद्शय सेलिगमेन रचित एसेज इन टेक्शेसन १० (१९१५) 


१३५-१४१ | 
पबलिक फ़ाहनन्स बाई बोस्टेवटल पृ० ५२६ । 


३५६ 


भिन्न भिश्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


के कुछ श पास पहुँखता है। कठिनता जो कुछ दे 
यह यह है कि इस सिद्धान्तके अनुसार यह कर 
कमवबृद्ध न दोना चाहिये। परन्तु सभी राज्य 
इस को कमबृद्ध दी देख ते है। बड़ी संपत्ति पर जिस 
झजुपातसे राज्य कर लगाया जाता है उसी अनु- 
पातसे अब्प संपत्ति पर कर नहीं लगाया जाता 
है। इग्लेए्डमे इस करको लगाते समय संपत्तिको 
दो भागोमे॑ विभक्त कर दिया जाता है। भिन्नर 
कस्पनियोके हिस्से तथा प्रामेलरी नोट्स आदि 
पर जायदाद प्राधिकर ओर भोमिक खसपत्ति पर 
राष्ट्रीय कर लगाया जाता है । 


प्रश्न तो यद्द है जायदाद प्राप्ति कर क्रमवृद्ध 
दोना चाहिये वा नहीं? दुरके सम्बन्धियोंके 
अनुसार क्रमवृद्ध होना चाहिये इसको तो सभी 
विदारक मानते हैं। संपत्तिकी अधिकताके 
झनुखार फ्रमवृद्ध दोना चाहिये इसपर अभी तक 
विचारकौका मत भेद है। वास्तविक बात तो 
यह है कि राज्य परिस्थितिके अनुसार काम करते हैं। 
घनकी झाधश्यकता है और जायदाद प्राप्ति कर 
डनको मिल सकता हे अतः वद उसको लगाते हैं 
अनता संमश्ियादकी झोर जा रही है झतः वह 
उस करको क्रमवृद्ध कर रहे हैं। किसी एक 
सिद्धान्तके द्वारा आायदाद प्राप्ति करकी घटना- 
को दल करना कठिन है । 


३५७ 


राज्य. परि- 
स्थिति के भ- 
नुसार काम 
करते हैं 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


४-साधारण संपत्ति कर | 
('॥९ "ल्पटाथों 909८7ए (25) 
साध/रण से साधारण संपत्ति कर खगाते समय इस बात 
पत्ति कर दा धर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि सरस्ति 
2७ उत्पादक है वा अनुत्यादक है, व्यवसायिक है या 
घिर दे। प्रत्येक मनुष्य की संपूर्ण संपतक्तिका आजनु- 
मानिक मूल्य लगा लिया जाता है भोर उल्च पर 
राज्य करकी मात्रा निश्चित कर दी जातो है। 
इस करका सब से बड़ा दोष यद है ऊक्नि यह 
अन्याययुक्त है। संपत्ति मिन्न २ प्रकार को द्वोतो 
है। बहुत सां संपत्ति आयका साधन होतो है 
और बहुत सी सपत्ति एक मात्र घर या शरीर- 
को द्वी सजातो है। इस दशापें संपत्तिषतो एक 
सट॒श मान करके राज्य कर लगाना अनुत्याद ऋ 
संपत्तिवाले मनुष्यों पर भयंकर पअ्रत्याचार 
करना है| यदि संपत्तिका अनुत्पादक तथा उत्पा 
दकके विचारसे वर्गीकरण करके राज्य कर 
लगाया जावे तो दसमें बहुत कठिनाइयां डपत्थित 
हो सकती हैं ओर करक्ा खुगमतागुण नष्ट हो 
खकता है | इसको समभनेके लिये यह जान लेना 
अत्यन्त झावश्यक है कि इस करको किस प्रकार 
लगाया जाता है । 
साधारण स- अमेरिका भिन्न २ मगरोझे कराध्यक्ष पु 
पत्ति करके रजिए्टरमें प्रत्येक नागरिकक्री संपसि लिखते 
प्रयोगकी विध हैं और उसका आज मानिक सूल्य खपतते हैं । इस 


बैप८ 


मिन्न मि्न प्रकार के राज्यकरों पर विलार 


सूल्यके अनुसार ही प्रत्येक नागरिक पर राज्य- 
कर लगता है। इसमें कठिनता यह है कि संपत्ति 
दो प्रकारकी होती है। स्थिर संपत्ति तथा पौरु- 
पेय अस्थिर संपक्ति | यदि एकमान्र स्थिर 
संपत्ति ही होती तब तो इस करमें क्रिसी 
ग्रकारका भी दोष नहीं दहोता। सारी गड़बड़ 
श्रस्थिर संपत्तिके कारण मच गई दे | लोग अश्थिर 
संपक्तिका ठीक ढंग पर राज्यको पता नहीं देते 
हैं ओर सेकड़ो कसपे स्तवाकरके भी अपनो अस्थिर 
संपत्तिको राज्य करसे बचा लेते हेँ। परिणाम 
इसका यह होता है कि लोगोमें इस करके कारण 
बेईमानी छुल कपट बढ़ता जाता है झोर स्थिर 
संपत्तिवाले पुरुषोपर साराकर सारा राज्यकर 
पड़ जाता है | 

साधारण संपत्ति करका अमेरिकाम दी बहुत 
प्रचार है। इस करके अवलस्बन करनेका एक 
यह भी कारण है कि राज्यके खच बहुत बढ़ गये 
हैं जब कि इसको आमदनी उतनी द्वोती नहीं है | 
जो कुछ भी हो। यद कर यहुत ही द्वानिकर 
है। इसके निम्नलिखित बड़े २ दोष हे जिनको 
कभी भी भुलाया नहीं जा सकता दै। # 


# दी साइन्म भाफ फाश्नान्स । हेनरी काटर प्रादम लिखित 
(१८२९६) प० ४रे४ड-डरे६ । 


३५६ 


अ्यक्तिया पर 
असमान तोर 
पर पडता है 


राष्ट्रीय आायव्यय शास्त्र 
१--साधारण संपति करके दोष । 


१--( क ) साधारण सम्पत्ति कर पक सटश 
नहीं होता है:--आअमकल राज्य अपने ख्वो को अपने 
सामने रख लेता है और फिर उन ख्चोंके अनु 
पातसे भिन्न २ विभार्गों पर राज्यक्र बांट दे । 
है। यद्द बड़ा भारी दोष है। क्योंकि इखले कर- 
का भारी हो जाना बहुत संभव है | उचित तो यद्द 


है कि राज्य पहिले पहिल यह देख लेवे क्रि उसकों 


किन २ स्थानोंसे कितना « धन मिल सकता है 
झीर इसके देखनेके श्रनन्तर फिर भिन्न २ स्थानों 
पर उनको शक्तिके अनुसार राज्य कर लगा देवे। 
यदि कोई राज्य पेला न करे ओर अपने खर्चोंके 
अनुपातस कर लगा देवे तो करका बढ़ जाना 
खाभाविक ही हे ओर लोग ऐसे भारी करसे 
बचनेका यल् कर तो शभ्ाश्रर्य करना वृथा है। 
अमेरिकाकी कर प्रणाली दोपमय है । भिन्न २ रिया 
खरतोंके राज्य कर सस्बन्धी नियमोके भिष्न २ दोनेका 
परिणाम यह दै एक रियासत रेववे लाइन पर 
प्रतिमाइल करकी मात्रा बहुत ही अधिक है ओर 
दूसरी रियासतमे उसको घास चरानेवाली भूमिके 
खरश करसे मुक्त कर विया गया है # 





# एस्सेज इन टेक्‍्शेशन श्न अमरीकन इस्टेटस एन्‍्ड सीठीज्ञ 
पु० १६२ । 


३६० 


भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकर्रो पर विचार 


साधारण संपत्ति कर लगानेके लिये नाग- 
रिकोसे उनकी अपनी २ संपत्ति पूछी जाती है। 
प्र्येक नागरिकको संपत्ति बताते समय कसम 
खाना पड़ता हे कि वह सच बोल रदा है। श्रमे- 
रिका की ज्याजिया रियासत प्रत्येक नागरिकको 
यह कसम खानी पड़तो है कि “मेंने राज्य करकी 
सूची ठीक ढंग पर पढ़ ल्वी है तथा सममभृल्ती 
है। में अपनी संपत्तिको छिपाऊंगा नहीं। राज्य 
कर लगानके लिये में श्रपनी संपत्ति बता दूँगा। 
इत्यादि २७ # इन कसमोंक्रे खाते हुए भा प्रायः 
नागरिक लोग अपनी संपत्ति का पूर्ण तोर पर 
राज्यको पता नहीं देते हैं। परिणाम श्सका यह 
है कि भूठे छली कपटी नागरिक तो राज्य करसे 
बच जात हैं और सत्यवादी तथा छ्िर सपत्ति 
वाले नागरिकोको संपूर्ण राज्य कर देना पड़ता 
है। यही कारण है कि-यह कर सबको एक 
खटश तोर पर नहीं देना पड़ता है। 


(सत्र) यद्द स्पष्ट दी है कि कराध्यक्ष साथा- 
रण संपत्ति पता लगाते समय स्थिर संपत्तिको 
शीघ्र ही जान खकते हैं जब कि पौरुषेय सपत्तिका 





# एसेज इन टेक्शेशन बाइ सेलिगमेन (१६१५) १०२०-२२ 
+ दी साधन्‍्स झाफ फाश्नान्म बाइ हेनरी काटर आदम 
(१८६९५) 7० ४३६-४३८ | 


३६१ 


नागरिकों से 
बनकी सपत्ति 
का पता लेना 


कठी करे 


स्थिर सपत्ति 
तथा पौरुषेय 
सपक्ति पर 
अममान तौर 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


जानना उनके लिये कठिन होता है। इसका परि- 
णाम यह है कि समानसे समान राज्यकर अस- 
मान करका झप धारण कर रहा है। मदाशय 


बर कर पड़ता है से लिग्मैनका कथन है कि “पौरुषेय संपत्ति पर कर- 


6 


का भार कभी भी पूरे तौर पर नहीं पड़ता है। 
यद्दी कारण दे कि पोरुषेय संपत्ति जिस अनुपात- 
में बढ़ती दे कर भार उसपर उसी अन्नुपातमें कम 
दो जाता है। श्रर्थात्‌ कि किसी पुरुषकी जितनी 
यह संपत्ति बढ़ती है # उसपर उतना हो कर कम 


* अमेरिका को ?०वी गशनापन्रमें लिखा है कि १८६०से १८८० 
तक स्थिर सर्पत्तिका मल्थ #श्व्३से १३०२६ दशलाखडालजेजा 
पहुचा परन्तु अ्स्थर सपत्तिका मुल्य ५१११ में ३८६६ डालज तक 
घट गया । यह क्या ? यह इसोलिये लागोने अपनी चलतू पूजीयास 
पक्तिका ठक ढंग पर पता नहीं दिया। वास्तवर्म स्थिर सपत्तिकी 
भी अमेरिकाम हद्धि दुई थी । परन्तु सपत्ति करके भयसे लोगोंने 
अस्थिर सपत्तिफा राज्यकों टीक ढग पर पता नहीं दिया । परिणाम 
इसका यह हुआ कि सारा सज्य कर स्थिरसपत्ति बालों पर जा पडा] 
न्यूयाक की सत्री भी यदों प्रगद करतो है दृष्शन्त तौर पर -- 


सनू स्थिर संपत्ति पोरुषेय चलतू सपक्ति 
डालऊ डालजे 
श्व्डेरे ४७5५ 6880००० ११८ ६०२००० 
म्घ्र६ १२०६७ ५६४००० ३०जर४६४००० 
श्ट७१ १४६६ ६३०००० ड५श्र ६द०७००० 
श्ष्प्८ ३ १२२ ५८८००० रेड ६१००० 
श्दा२ ३२६२६ ६४५००० डर ४१३००० 
२६११ 8&६३६००६८६८ डप२४६३११४३ 


३ेच२ 


मिन्न मिश्र प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


दो जाता है इस घटनासे शित्ता लेकरके आजकल 
राज्याधिकारियांने समितियाँ तथा कम्पनियों पर 
राज्य कर लगाना प्रारम्भ किया है। यद क्यों ? 
यह इसालिये कि इनको अपने लेन देनको ठीक 
ढंग पर करनेके लिये हिसाब किताब रखना 
पड़ता है। पुरुर्षोकी जो संपत्ति हिस्से ऋणों 
आदिके रझूपमे इनमे लगी होती है, उसका शान 
राज्यको हो जाता है और वद्द समितियों तथा 
कम्पनियाँके द्वारा पोरुंषेय सपत्ति पर कर लगा 
देता है | निस्सन्देद कुछ ऐसी भी पोरुषेय संपत्ति 
है जिसका शान इनके द्वारा राजाको नहीं होता 
है | रण्ान्त तोर पर नोट्स, हुण्डियां तथा निक्तेप 
घनको पता लगाना राज्यके लिये बहुत ऋठिन है | 
यह द्वोते हुए भी भिन्न २ राज्योंका नियम दै कि 
निक्तेष धन तथा निश्वेपप्माही इन दोनों पर ही 
राज्य कर लगाना चाहिये | परन्तु प्रश्न तो यद्द हे 
कि निक्तेपघनका पता कैसे लगे ? इसकों पता 
लगानेके लिये राज्योंने सिर तोड़ यल्ल किया झोर 
नये २ नियमों तथा तरीकोका सहारा लिया परन्तु 
डनको कुछ भी सफलता न मिली । क्योंकि लोगों - 
ने भी राज्य करशल बचनेकफे नये < तरीकौंकों 
निकाल लिया | 








महाशय सेलिगमेतल रचित एस्ट्रेंज इन टंक्सेशन (१६१८) 
प्र० २४ । 


३६३ 


मिन्न २ रिया 
सर्तों पर श्र- 
समान तोर 
पर पडता है 


राष्ट्रीय आयवब्यय शाखतर 


(ग) अमेरिकामे राज्य कर लगानेके मामले- 
में रियालतोंकोीं खतन्त्रता है। प्रत्येक्त रियाखत 
समृद्ध होना चाहती थी और अमीरोको अपने 
यहां बसाना चाहती थी। इस्तका परिणाम यह है 
कि पौरुषेय संपत्ति पर कर लगाते समय सथ 
रियांसतोमें एक खटश सखखनी नहीं की जाती है | 
द्रिद्र रियासत जद्दां बहुत हो नर्मीसे काम खेती 
हैं वहां सम्ुद्ध रियासतोम यह बात नहीं है । इसी 
प्रकारकी स्पर्धा ग्राम तथा नगरोके कराध्यक्षोके 
बीचमें काम कर रहो है | क्योंकि कराध्यक्त जिस- 
का प्रतिनिधि होगा उस्लीके हितको सोचेगा। 
इसीसे कहरयाका यह विचार भी दोगया है कि 
कराध्पत्तष ग्रामीण या नागरिक प्रतिनिधि न द्वोकर के 
राष्ट्रका नौकर होना चाहिये। परन्तु इलले कई 
अन्य प्रकारके झगड़े खड़े दो सकते हैं। राष्ट्रका नोकर 
यदि करांध्यक्ष दावे तो डसको यद पता खगाना 
ही कठिन द्वो जायगा कि किख ग्रामीण तथा 
मागरिक के पाख कितनी संपत्ति है। ऐसे राष्ट्रीय 
नोकरोंसे कितनी गल्तियां होती हैं तथा किस 
प्रकार भोमिक लगान तथा कर बढ़ जाते हैं। 
इसका श्ञान सारतीयोको पूर्य तोर पर है। प्रति- 
निधि तन्त्र देश इसकी बुराश्योका अयुभव नहीं 
कर सकते हैं # 


दो साइन्स आफ फ़ीनेन्स बाई देनरी कारस्टर भदम (१८६८) 
पृ७ ४१६-४४१ । 


३६४ 


, भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विखघार 


(२) साधारण संपत्ति कर जनतामें छूल कपट- 
को बढ़ाता है। साधारण संपत्ति करका सबसे बड़ा 
दोष यद्द है इससे बचने झे लियेलोग दिन पर व्नि 
छुली कपटी तथा बेईमान बनते जाते हैं। कसमें 
खा सत्रा करके फूठ बोलते हैं। भिन्न २ अमेरिकन 
रियासतोकी कर सम्बन्धी विवरण पश्चिका इल्ली 
यातको प्रकट कर रदी है । 

दृष्टान्त तोर पर एक अमेरिकन रियासखतकीर 
विधरण पशन्निकाके शब्द हैं कि वैयक्तिक संपत्ति 
पर तो राज्य कर कया है? वास्तवमे यद अशानता 
तथा सत्य परायणता पर एक प्रकारका राज्य कर 
है” इसी प्रकार न्यू द्वैम्प शायर्‌ की रिपोर्ट के शब्द 
हैं कि लोगोमें इस करके कारण वेईमानी तथा 
छुलकपर बढ़ता जाता है झोर इलिनायलके शब्द्‌ 
हैं कि “यद राज्यकर आंत्मघात सिखाने तथा 
आचार विगाड़नेका एक स्कूल हे। इसमें जाल- 
साजी तथा राज्यनिग्रम तोड़नेकी विद्या लिखायी 
जाती है” न्‍्यूयाक भी इस स्थान पर चुप्प नहीं 
है। उसकी रिपोर्टम लिखा है कि 'यह।राज्य कर 
खचाई पर दण्ड है शोर जालसाओपर इनाम है# 








महाशय सेल्रिगमेन रचित इसेज़ इन टेक्‍जेशनसे ५० १६१४ 
२२-२६ । 
कट न्यूथाक फर्स्ट रिपोर्ट, १८७१, (० ६०-६१, ७१-७६ | 
». फट पऐन्‍्युवल रिपोर्ट झाफ दी स्टेट अस्सेकझृसं, 
८८६० ए० १२ । 


डेदप 


लोग का बेई- 
मान बनना 


अमतका की 
गन्क्ञीय स- 
न्मलि 


साधारण स- 
पत्ति कर बहुत 
बार भ्रत्य,कर 
पूर्ण हो जाता है 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


(३) साधारण संपक्ति कर जनता पर एक 





प्रकारका अत्याचार करता है। राज्य कर उस 
समय क्रमबृद्ध द्ोते हैं जब कि वह आयकी दुद्धि- 
के साथ साथ बढ़ते जाये । परन्तु वद्दी कर अत्या- 
चार करनेयाले हो जाते हैं जब कि कर मात्रा 
बढ़ती जावे और लोगोंकी ग्राय घटती जाघे। 
रश्टान्त तोर भारतका भोमिक खगान या भोमिक 
कर इसी प्रकार है। भारतीय किसान दिन पर 
दिन दरिद्र होते जाते हैं, दुर्भित्ष दिन पर द्नि 
बढ़ता जाता है, भूमिकी उत्पादक शक्ति लगातार 
घट रही है, परन्तु सरकारी भोमिक कर हर 
बन्दोबस्तके समयमे बढ़ दही जाता है। मदहाशय 
बालपोलने झाजसे यहुत समय पूवे ठीक कहा था 
कि गरीब किसान तो वह भेड़ हैं जोकि सबसे 
अधिक राज्यके द्वारा मंड़े, जाते हैं. ओर व्यापारी 
लोग छुभर हैं जोकि ज़रासे भी कर भारसे खारेके 
खारे प्रान्तको अपनी आवाजसे गुंजा देते हैं । 

(४) साधारण संपत्ति कर बहुत बार द्विगुय 
करका रूप धारण कर लेता है। श्रमेरिका्म अधमर्ण 





तथा उदच्तमये दोनोंकी द्वी उधारमें लगी तथा 
प्राप्त पूंजी पर पद्‌ कर लगा दिया जाता है। इखसे 
यह टिगुयकरका रूप धारण करके अन्याययुक्त 
हो जाता दे # 





# महाशय सलिगमेन रचित इसज़ इन टेक्सेशन से १०१६-६२ | 


३६६ 





भिन्न मिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


५४--समिति कर। 

समिति कर पर विचार करते ही निश्ललिखित 
प्रश्न उठते हैं । 

(१) किन किन व्यधसायिक समितियाँ तथा 
कंपनियों पर राज्य कर लगाया जाय ? 

(२) समिति कर खगानेका उचित आधार 
क्या है ? 

(३) समिति करकी राशिया कर मात्रा को 
विस प्रकारसे निश्चित किया जाय ? 

अब हम क्रमशः इन प्रश्ना पर विचार करना 
प्रारम्भ करते हैं । 

| 
किन किन उधयसायिक समितियों तथा 
कंपानियों पर राज्य कर लगाया जाय? 

योरुपीय देशौके राज्य यदि शुरू ही से व्यव- 
सायोके संगठन पर ध्यान रखते तो करके 
लगानेमें उनको बहुत सी सुगमताय हुई होतीं। 
यदद क्यों ? यद्द इसी लिये कि सब व्यवसाय एक 
सरश नहों होते | कई व्यवलाय कंपनियांके द्वारा 
चलाये जाते हैं और कई व्यवसाय पंजी पतियों 
के द्वारा। इनमें भी कई व्ययधलाय एकाधिकारी 
होते है और कई व्ययलाय पक मात्र साधारण 
काम प्राप्त कर काम करते हैं ऐसी दशामे व्यव- 
आयों पर कर खगानेमे बड़ी साधधानीकी 


श्छ ३६३७ 


समिति कर 
सवत्ति प्रश्न 


व्य|वसायिका 

करमे साब- 

पानी की ज- 
रूरत 


हेहे पति- 


शत्तक व्याव- 


सायिक कर 
मी भय करता 


रेल्त्रे कपनिया 


राष्ट्रीय आयब्यब शास्त्र 


ज़रूरत है। आंखे मूंद कर सभी व्यवसायों 
पर पक सरश राज्य कर लगा देने से देशको 
उत्पादकशक्ति नष्ट हो सकती है कौर अनताकी 
पदा्थोंके उत्पत्तिमे रुच्चि घट खकती है। १८८२ 
में भारतीयों पर जो ३३१/व्याचलायिक कर लगा 
वहमभी कारण भयंकर है| क्योंकि वह भारतीय 
व्यवसायोंकी जड़ोको खोखला करता है ओर 
अनताकी पदार्थोके उस्पत्ति मं रुख्ि तथा उत्पा- 
दुक शक्ति को नष्ट करता है। सारांश यह है कि 
समिति कर ख़गानेसे पूर्व ब्यवसायोंकी वास्त 
घिक दशाका देख लेना अत्यन्त आवश्यक है। 


(१) योझुयीय देशामें रेलवे व्यवसाय लाभका 
व्ययक्लाय है। अमेरिकामें कंपनियां हो रेलवे 
व्यवसाय को चल्ताती हैं। इनके दिसलोंका बाजार- 
में क्रय विक्रय होता हे अतः राज्यकों यद्ट पता ही 
नहीं चलता कि इन कंपनियोंका कोन मात्रिक 
है। इनके स्थामियोने किरायेकोी घटा बढ़ा कर 
भिन्न भिन्न व्योपारियोको बड़ा भारी नुक्लखान 
पहुँचाया है ।# यदी कारण है कि झाजकल यूरो- 
पीय राजनीतिश इस व्यवसाय पर अपना दी 


# लेखक का संपत्ति शास्त्र “पु० संपत्तिका विनिमय, परि० 
एकाबिकार” या महाशय रिचड्ड टी, एलीं, कृत मानोपोलोज एंउ ट्म्टस, 
वा टासिग कृत प्रिन्सिपत्स भाफ श्कोनामीजश्ञ भाग २ 

पेब्बेर-- 


शैद८ 


भिन्न भिन्न प्रकारके श|ज्य करों पर विजार 


भ्रभुत्व रखना चाहते हैं। इसका व्यक्तियोंके दारा 
सशझ्ञालन बहुत ही धुरा है। 

रेल्वेके सदश ही टैलिफोन तथा तार भेजने- 
का व्यवसाय है। बहुतोंके विचारमे टेलिफोनके 
ब्यवसायमें क्रागत हास नियम लगता है अतः 
इसको रेटवे तथा तार व्यवसाय की श्रेणीमें न 
रखना चाहिये। उपरिलिख्ित व्यवसाय स्वभाव 
से ही एकाधिकारी व्यवसाय हैँ श्रतः इन पर 
राज्य कर, बिना किसी प्रकारके संकोचके लगाना 
चाहिये। भारतमें ऐसे व्यवसाय प्रायः राज्यके 
द्वाथ में हैं मोर जो जो रेटवे लाइन ढखके हाथ में 
नहीं है उनको भी वह खरीद रदा है अतः यहां 
इस श्रेणीके व्यवसायों पर राज्य करका प्रश्न बहुत 
पेचीदा नहीं है | 

(२) बेंक तथा बीमब्र कराईका व्यवसाय रेलवे 
व्यवलायसे सवबंधथा भिन्न है। इनमें सी क्रमा- 
गत दृद्धि नियम लगता है। अ्रतः राज्यको इनसे 
कर लेना चाहिये।भारतमे अभी तक जातीय बेंक्स 
बहुत सफलतासे नहीं चले हैँ अतः यद्दां राज्य को 
इस प्रकारके कार्य करनेवालाों को सद्दायता 
देना चाहिये। यहां पर राज्य कर लगानेकां प्रश्ष 
इतना मुख्य नहीं हे जितना कि सदायता देने का । 


(३) तृतीय प्रकारके व्यवसाय लान आदि 
खोदनेके हैं । बंगालमे जमीन पर प्रभुत्य ज्र्मी- 
दारों का है अतः उनसे राज्य शायलिटीके तौर 


३६७ 


ट्रलीफोन तथा 
चौर सबदी 
कपनियां 


बकवयथा बीमा 
कंपनिया 


खान ऊरारदि 
का व्य,वसाव 


जागरिक्ष व्य 
वसाय 


समिति का 
का भ्राचार 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


पर धन लेसी ही हैं। अन्य धान्तोमें कानों पर 
राज्यने अपना अधिकार प्रगट कर दिया है अतः 
इस शभ्रणीके व्यवसाय भी राज्य करके भ्रश्नसे 
बाहर हो गये हैं । 

(४) चौथे प्रकारके व्यवसाय नागरिक व्यच- 
साय हैं | दिल्ली, छानपुर, कलकत्ता, बास्वे आदि 
नमरोमें ज्ञो कंपनियां ट्राम चला कर तथा विजलो- 
को रोशनी कर लाभ उठाती हैं. उन पर राज्य 
कर लगना चाहिये। 

इन उपरि लिखित एकाथिकारीय व्यवसायों 
पर राज्य कर लगानेके लिये राज्यको उनके दिसाय 
किताब का डच्चित विधि पर निरीक्षण करना 
चादिये । जिन जिन व्यवसायों में विशेष लाभ दो 
उनसे राज्य कर लेना चाहिये । 

|| 
समिति कर लगानेका उचित आधार 
क्याहे? 

किन किन व्यवसायों पर राज्य कर लगना 
चाहिये इस पर प्रकाश डाला जा चुका है। अब 
केधल यद्दी लिखना है कि सम्रिति कर लगाने का 
उच्चिस आधार क्या है? इस विषय पर विचार 
करनेके लिये हम भार संघादक वषवसायों (([:५75- 
9079६07 7707057725) को ही अपने सामने 
रखंगे। ऐसा करनेसे विचारमें सुगमता रहेगी । 
समिति कर खार प्रकारसे लगाया जासकता है। 


३७० 


भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरी पर विचार 


(१) कंपनीकी संपत्ति पर राज्य कर लगाया 
जा सकता है| 

(२) कंपनीके कारोबार तथा काम धन्‍्धे 
पर राज्य कर लगाया जा सकता है। 

(३) कंपनीकी आमदनी पर राज्य ऋर 
लगाया जा सकता है | 

(४) विशेष विशेष व्यवसायों पर राज्य कर | 


अब क्रमशः एक पक पर प्रकाश डाला जायगा] 
१) कंपनीकी संपत्ति पर राज्यकर लगाया 


जा सकता हैः--रेल्वे कंपरनियौकी संपत्ति पर 
आजकल कई एक सभ्य देशो राज्य कर लगाया 
जाता है। इस करके लगानेके तीन प्रकार हैं । 

(ञझ) संपूर्ण ख्चोंका कल्पित मूल्य लगा कर 
उस पर राज्य कर ल्रगा दिया जाय। 

(ब) रेल्वेकी संपूर्ण संपत्तिपर वब्याज़की 
चाजआरी दरसे राज्य कर लगा दिया जाय । 

(सर) रेलवे कंपनीकी संपत्तिको जानगेके 
लिये उसके द्विस्सो तथा ऋण पत्रोकी पूंजी को 
देख लिया जाय और उसका कुल मूल्य का पता 
लगा लिया जाय। इनमें से पदल्ते( अ) को ही लो:-- 

(अर) रेलवे कस्पनियोंके कुल खचोंका राज्य 
कर लगाते समय ध्यान रखना कठिन है। कयों 
फि उसके संपूर्ण खचों का जानना किसी एक 
मलुष्यकी शक्तिमें नदों हे। अमेरिकार्म रेलवे 


रेज १, 


गैब्वे कपनियों 
को संपति पर 
कर लगाने के 
तीन प्रकार 


खत को सा- 
मने रख कर 
राज्य कर नहीं 
लग सकता 


ब्याज को वा 
जारी दर को 
सामने रख 
कर भी रेलवे 
की सपस्ति पर 
राज्यकर/नहीं 
लगाया जा 
सकता 


राष्ट्रीय आयब्यय शास्त्र 


कंपनियोंके पास प्रायः कुल ख््ोंका हिलाब नहीं 
है। भब डनके पुराने ख्चोंका अनुमान करना भी 
छुगम नहीं हो सकता। सारांश यद है कि एकाधि- 
कारीय व्यवला्ों पर राज्य कर लगाते समय 
राज्योको उनके खलौंको सामने रखना व्यर्थ है | 
ऐसी द्शामे ऐसे व्यवसायों पर राज्यकर लगाने 
का पद्दिला तरीका ठीऋ नहीं है। 


(व) रेल्घेकी संपूर्ण संपत्ति पर व्याजकी 
बाजारी द्रसे राज्यकर खगाना भी कठिन हैं। 
क्योंकि रेट्वेमें आय न द्वोते हुए भी प्रायः सद्देके 
कारण उसकी संपत्तिका दाम चढ़ जाता है। बहुत- 
से अमेरिकन रेलवे दिस्सोकों खरीदनेमे इस लिये 
भी पूंजी लगाते हैं क्योंकि उससे उनको शक्ति 
प्राप्त होती है। उनको उस रेटवे कम्पनीके द्वारा 
अपना व्यापारीय सामान भेजने तथा उपयुक्त 
समय पर गाड़ियोंके प्राप्त करनेमे सुविधाय होती 
हैं। भारतमें रेज्चे व्यवसाय प्रायः घादेका व्यच- 
साय है तो भी भारतीय राज्य उसको अपनी 
राजनीतिक शक्तिका साधन खसमभते हुए खरीद 
रहा है। सारांश यदद दे कि रेल्ये व्यवसायके 
दानि साभमका उसको संपत्तिके दामोंके चढ़ाव 
उतरावसे प्रायः घनिष्ट सम्बन्ध नहीं है भतः इस 
जढ़ास उतराखका विचार करके ऐसे व्यवलाय 
पर राज्य कर लगाना गहती करना द्ोगा | 
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(स) यह लिखा जा चुका है कि रेलवे व्यव- 
साय की संपत्ति तथा ख्चोका ध्यान करके राज्य 
कर लगाना कठिन है। बहुत सी अमेरिकन रिया- 
खते उनके हिस्सों सथा ऋण पत्रोंकी पूंजी देख 
कर उस पर राज्य कर लगाती हैं। जिस प्रकार 
ऋण पत्रोकी आय व्याज कहातो है उसी प्रकार 
हिस्सोंकी आमदनी लाभ कद्दाती हे । इस दशा- 
में यदि ऋण पत्रों पर राज्य कर लगा दिया जाय 
तो उनका बाजारमें दाम गिर जआयगा और हिसुली- 
का दाम स्वयं ही चढ़ जायगा। यह कोई भच्छी 
घटना नहीं है। सबसे बड़ी कठिनता यह है कि 
ऋण पत्नोके बाजारी मूल्यसे रेलवे व्यवसाय- 
के वास्तविक लाभ तथा घाटेका पता नहीं चलता 
क्योंकि इनका सूल्य सट्ठेके कारण नकली मूल्य 
होता है। यदि इनके , दिस्‍लों तथा ऋणपनत्रोके 
वास्तविक सूल्य पर राज्यकर लगाया जावे तो 
हो सकता है कि यह व्यवसाय अपनी कमाईके 
अनुपातमे राज्य कर न देते दो । इस प्रकार स्पष्ट 
है कि कंपनीकी संपक्तिको राज्य करका आधार 
नहीं बंनाया आ सकता। 


(२) कंपनीके कारोबार तथा काम धन्‍न्धे पर 
राज्य कर लगाया जा सकता है। रेलवे आदि 


कंपमियोके कारोबार तथा काम धन्धेको राज्य 
करका झाधार बनाना ठीक नहीं है । क्योंकि यह 
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पजी तथा हि - 
स्सों को सा- 
भने रख कर- 
के भी राज्य- 
कर नहीं लग 
सकता 


कंपनी के का- 
रोबार पर रा- 
ज्यकर 


फनी को 
आमदनी पर 
गाज्यकर 
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डनकी आयका ठोक मापक नहीं हैं । हो सकता है 
कि एक रेलवे लाइनसे (कोयला झांदि) कम दाम- 
का माल बहुत राशिमें जाता है जब कि दूसरी 
रेलवे लाइनसे (रेशमो, कपड़ा, दवाई, सान(, 
चांदी झादि) बहुत दृमका माल कम राशिपे 
जाता हो। ऐसी दशाम कारोबारसे भाय केसे 
मापी जा खकती है। कारोबारके कम्र होते हुए 
भी बहुमूल्य माल खे जाने वाली रेल्ये लाइनको 
अधिक लाभ हो सकता है झोर कारोबारएके 
अधिक होते हुए भी कम सूल्यक्ा माल अधिक 
राशिमें भी ले आने वाली रेल्त्रे लाइन को बहुत कम 
लाभ द्वो सकता है अतः कारोबारकों राज्य कर झा 
आधार बनाना ठोक नहीं है। 


(३) कम्पनीकी झामदनी पर राज्य कर 
लगाया जा सकता हैः--भाय कर सबसे उत्तम 
कर है इसमें सन्देद करना वूथा है। इस करके 
लगानेमें सबसे बड़ी कठिनता यद्द है कि करुप- 
नियोकी शुद्ध आयको कैसे जाना जावे ? क्योंकि 
कंपनियाँ बीसो प्रकारके पुराने तथा नये खर्चोंको 
दिखा कर झपनी शुद्ध भायको छिपा लेतो हैं। 
अशुद्ध या आल आय पर कर लगाना उचित नहीं 
है | क्योंकि इससे कंपनियां तवाह दो सकती हैं । 
जो कुछ मी दो, कंपनियों पर राज्य कर लगानेका 
उचित आधार उनको शुद्ध तथा वास्तविक झाम- 
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'दनी ही है। राज्यको कंपनियोंके दिसाथ किताव- 
का ठीक ढंग पर निरीक्षण करना चाहिये और 
यदि कंपनीने किन्‍हीं द्यानोम॑ अपेत्तासे अधिक 
खर्चा दिखाया हो या वास्तवमें ग्रधिक खर्चा किया 
हो तो उसको इन ख्चोंकों कम करनेके लिये राज्य 
को बाधित करना चादिये | कठिनाइयोंके होते हुए 
भी शुद्ध आब दी राज्य करका उचित आधार हे । 


(४) विशेष विशेष व्यवसायों पर राज्य कर । वें क, 
ट्रस्ट, प्राकृतिक एकाधिकारीय व्यवसाय तथा नाग- 
रिकके एकाधिकारीय व्यवसायों (४॥४वघाटतएवो 
ग्0700.4]९०) पर राज्यकर लगानेमें रेल्वेसे 
मिन्न तरीकेकों अख्तियार करना चाहिये। 
बैंकों पर यदि राज्यकर लगाना हो तो उनके 
कारोबार पर ही राज्यन कर लगाना चाहिये 
क्योंकि दस काममें रेल्चेके सदश खचोंका भाग 
बहुत अधिक नहीं है। बेकों तथा ट्रस्टॉपर राज्य 
कर लगाते समय इस बातका ख्याल रखना 
चाहिये कि क॒द्दों राज्यकर दो बार न लग जावे । 
बेकौके सदश हो प्राकृतिक एकाथिकारीय (स्त्रान 
खोदूना आदि) व्यवसायामे जिमोंदारकी रायल्टी 
पर राज्यकर लगाना चादिये | नागरिक एकाधि- 
कारीय (पानीके नल बिअली की रोशनी, ट्रस्ट 
आदि आदि) व्यवसायापर रेल्वेके सटश ही राज्य 
कर लगाना यादहिये | 
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विशेष विशफ 
त्यावसप्या पर 


रे > उका 


डहिठ्ुग कर 
बकों तथा ट्‌ 
स्ट, पर ले ल- 


गना चाहिये 


गज्य कर में 
क्रम जद को 
नानत 


अआव जयक  - 
सुसकय हा २- 
ज्व्भां करे ल॑- 
ग'ना ना हये 
परतु दुबल 
कपनिया ओो 
कर से सुक्त 
करना सा दिये 


राष्ट्रीय झायव्यय शास्त्र 
ता. 


समिले करकी राशि या कर मसाखम्राको 
किस प्रशारस निश्चित किया जाथ ? 


समिति कर लगानेसे पू्े राज्यको आमदनी के 
विचारसे भिन्न मिन्न कंपनियों तथा व्यघसायोका 
वर्गीकरण कर लेना चाहिये। वर्गीकरण के हिसायसे 
ही भिन्न भिन्न कंपनियोकी श्रार्थिक स्थितिको 
देख कर उन पर राज्यकर लगाना चाहिये | ज्िल 
कंपनीकी आमदनी अधिक हो, उस पर राज्य 
कर अधिक अल्ुपातसे तथा जिस कंपनीकी 
आमदनी कम हो उस पर राज्य कर कम अनुपात 
से लगाना चाहिये। सारांश यह है कि राज्यकर 
लगानेमें क्रमचुद्ध कर ही नीतिका अ्यलस्थन करना 
चाहिये । 


कंपनियों पर शज्य कर लगाते समय राज्यों- 
को झपनो ज्रूरसके अनुसार हो राज्वकर लगाना 
चाहिये भोर ज़रूरत होने पर भी दुबल कंबनियों 
पर राज्य कर कभी भी न लगाना चादिये। यही 
कारण है कि १०८२ का ३३६ प्रतिशतक व्यायसा- 
यिक कर भारतीय राज्यको भारतीय व्यवसायों 
परले हटा देना चाहिये। क्योंकि इस करसे दया- 
वसायिक कार्योकी झोर जनताकी रुखि घट 
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रही है और दुर्बल व्यवलायोंकी जड़ खोखलो 
होती जा रही है # 





६--ब्यापारीय तथा वद्यावसा!यककर 


ब्यापार व्यवसायकी उच्चतिका ख्याल करके 
उ्यापारीय तथा व्यावसायिक करका प्रयोग करना 
चाहिये | इस करके लगानेमे कराध्यक्तकी चतु 
रता तथा घुद्धिमत्ता उसी सभय समझी जाती है 
जब कि कर व्ययियां पर समान रुपसे पड़े । आ- 
यात कर तथा व्यावसायिक करके बिचारसे यद 
कर दो प्रकारसे लगाया जाता है भ्रतः इस पर पृथक 
पृथक विचार करना द्वी उत्तम प्रतीत द्वोता है। 
(१) आयात करके लिये पदार्थों का चुनावः-- 
किन किन पदार्थों पर आरयातकर लगाना चाहिये? 
ओर किन किन पदार्थों फर आयात कर न लगान( 
चाहिये इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। 
परन्तु इसमें सन्देह भी नहीं है कि यह अवश्यक 
नहीं है पदार्थोकी संख्याके बढ़ानेसे झायातकर 
अवश्य ही बढ़ जावे। इ्ग्लेण्डमें १८४२से १८६२ 
तक आझायात करके लिये पदार्थों क्री सख्या प्रति- 
वर्ष घटायी गयी परन्तु इससे आयातकर पूर्वा 
पेक्षाले भी अधिक बढ़ गया | रष्ठान्त लोर पर--- 
# महाशय सेलिगमेन रचित एसेस इन टेक्शेशन प्ृ०१४२-२२० 
(१९१८) 


आदम का फाइनान्स (१९१८) प्ृ० ४४६-४४६ | 
वेजदार लिखित लवार्ड स्ट्रीट पृ० २१ | 
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व्यापारीय तथ, 
व्यावसायिक 
कर 


झायात का 


आयत कर में 
पदार्थोका 
सख्या 
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सनू पदार्थोकी सख्या व्यापारीय करसे ग्रास भाय 
डालसे 

श्घ्धर्‌ ११५६३ 4 4-7-4--, | 

श्८४५ १०५२ जः 

१८५१ न २२३७३६६२ 

१८५३े ध्ध्द + 

श्८६२ न २३११६८२१ 

श्द्व६२ ४४ २४०३६००० 


इस प्रकार स्पष्ट है कि ११६३ से ४४ तक 

पदार्थोंकी संब्या कम करते हुए भी राज्य कर 

बढ़ ही गया। इससे यह परिणाम निकलता है 

कि व्यापारीय कर लगाते समय पदार्थोंके चुनाव- 

में चतुरताकी जरूरत है | प्रश्न उपस्थित द्वोता है 

कि किल प्रकार पदार्थों पर व्यापारीयकर लगना 

णपारोय कर अाहिये ? इसके उत्तर देनेले पूर्व इस पर विचार 
कस प्रकार करना अत्यन्त आवश्यक हे कि भिन्न भिन्न पदार्थों 
लगे पर आयात कर लगानेका स्वदेशीय दयवसायों पर 
क्या प्रभाव पड़ेगा ? यदि किसी राज्यको स्वरे- 

शीय व्यवसायोंक्री उन्नतिका ध्यान हो तो उसको 

ऐसे पदार्थों पर ग्रायातकर लगाना चाहिये झिन- 

के कारखाने खरदेशमें मौजूद दो और विदेशीय 

स्पर्धाके कारण ठोक ढंग परन चलते हो। दंष्टान्त के 

तोर पर भारतीय सरकारको झायात कर 


% आादमका फाश्नान्स (१८६८) १० ४६७-४४६ ८ । 





३$एछ 


भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


रुईके कपड़े, लोहेके सामान शक्कर आदि पर 
लगाना चाहिये क्‍योंकि इससे जदाँ सरकारको 
श्रायात करसे लाभ होगा वहां भारतीय कारखानों 
वकी नोंव स्थिर हो जावेगी | परन्तु भारतीय सर- 
कार ऐसा क्यों करेगी? इस महायुद्धमें उसने 
कुछ आयात कर रूईके वरस्मों पर बढ़ाया है ओर 
इससे उसकी झाय भी अधिक हुई है। परन्तु 
उसको या तो आयात कर घटाना पड़ेगाया 
भारतीय व्यवसायों पर व्यवधायिकऋर लगाना 
पड़ेंगा, क्योकि श्रायात कर लड्ढाशायरके कार- 
खानोंके मालिकोको पसन्द नहीं है । 

प्रायः यह भी देखा गया है कि इंग्लेन्ड जैसे 
व्यावसायिक देश निर्भय दोकर अशअ्रन्य देशों 
पद्ार्थोको अपने देशमें खतन्त्रता पू्वेंक आने देते 
हैं। क्योंकि उनके खदेशीय व्यवसाय इतने उच्नत 
हो चुके हैं कि उनको स्वदेशोीय व्यवसायोकी 
स्पर्धांसे कुछ भी भय नहीं दे। इस दशाम ऐसे 
देशोके राज्योकोी झभायात कर उन पदार्थों पर 
लगाना चाहिये जिनका प्रयोग सारी जनता 
करती हो | और जो वहां जल चायु तथा भौगों- 
लिक परिस्थितिके कारण उत्पन्न न दो सकते हा । 
उदाहरणतः इशलेण्डमें चाय, काफी: तथा गरम 
मसाले भादि ऊष्णु कटिबन्धके पदार्थ उत्पन्न 
नहीं दोते हैँ और वाहरसे आते हैं श्रतः इन पर 
आयात कर लगाना चाहिये। भारतमे आंग्ल 


३७६ 


भआरनमें श्रायात 
कर कहां 
लगे 


सखतन्त्र स्यारा 


भारनतमें सर- 
कारकी नीति 


स्वदेशोय ब्या- 

बमायिक कर 

ठ्था आयात 
कर 


व्यावसायिक 
कर साव॑ज- 
निक प्रयोगमें 
झानेवाने प- 
दार्थों पर ल- 
गना चाहिये 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख्त 


राज्यकोी लीति भारतीय व्यवलसायोंकी उन्नतिमें 
नहीं है। आंग्ल भारतको कृषि प्रधोन देश बनाना 
चाद्दते हैं । यही कारण है कि भायात करके लिये 
उन्होंने शराब, शक्कर, सोना, चांदी आदि पदार्थ 
ही चुने हैं। विशेशीय घञ्लो पर भी आयात कर 
लगता है परन्तु वह बद्युत थोड़ा है। इस महा- 
युद्धके समयमें इस पर भी कुछ भायात कर बढ़ा 
दिया गया है परन्तु देखें यद्द कब तक बढ़ा 
रहता है । 
आयात कर लगाते समय स्वदेशके व्याचला- 
यिक करोका भी निरीक्षण करना अत्यन्त झाव- 
श्यक है। जिन जिन पदार्थोके लिये स्वदेशीय 
व्यवसायों पर व्यावसायिक कर हो उन ढत पदा 
था पर आयांत कर अवश्य ही लगना चाहिये। 
यदि कोई राज्य भूलसे छेसा न करे तो उलका 
प्रभाव यह होगा कि बहुतसे पदार्थोके कार- 
खाने टूट जाबंगे। आयात कर! एक प्रकारको 
महाशक्ति है। इस शक्तिको किसी विदेशीय जाति- 
के हाथमें देना ठीक नद्दीं है। संघारकी अन्य 
सम्य जातियाोने तो इस शक्तिको भअपनेद्दी दाथमे 
रखा हुआ है। देख, भारत कब जागता है| 
__(२) व्यावसायिक करके लिये पदार्थोका 
घुननाः--प्रश्ष उठता है कि व्यावसायिक करके 
लिये किन किन पदार्थोको चुना जाबे? व्याय- 
सायिक करके लिये उन्हीं पदाथोंकों बुनमा खा- 


६० 








मिन्न भिन्न प्रकार के राज्यकर्रों पर विचार 


'हिये जिनका प्रयोग खारेके सारे मनुध्य करते हो | 
“इस नियमके निम्नलिखित तीन अपवाद हैं शिम- 
को कि कभी न भुलाना चाहिये। 

(0) विनिमय तथा व्यापारक्रे साथनों पर 
व्यायललायिक कर न लगना चाहिये। जद्दां तक 
हो सके इस करफो व्यावसायिक पदार्थों तक ही 
परिमित रखना जादिये। जिन देशो दोटेखे 
छोटे लेन देनमें येंको, खाइकारों तथा दृकानदारो- 
को अपनी इहुण्डियों तथा चेको पर स्टाम्प लगाना 
पड़ता है, उन देशोमें यदि नकदीका व्यवद्यार 
बढ़ आवे और साखका प्रयोग घट जावे तो आ- 
ख्र्य करना वूथा है। जहां तक द्वो सके राज्यको 
ऐसे कर न लगाने चाहिये | भारतमें २०)ले ऊपर 
घनकी इहुण्डी तथा रखीद देनेमें एक आनेका 
स्टाम्पं लगाना पड़ता है। यदद न होना चाहिये। 
क्योंकि ऐसे राज्य नियमों तथा राज्य करोंसे क्या 
खाम है जो कि देशमें साखको घटावे | 

(॥7) कराध्यक्ष तथा आय व्यय सचिवको डन 
पदार्थों पर राज्य कर कभी भी न लगाना चादिये जो 
कि भ्रमियों तथा द्रिद्र जनोके जीवनोपयोगी तथा 
जीवन निर्वांदके दोव॑ । दष्टान्त तोर पर भारतवर्ष 
में नमक पर कर लगा हुआ दे और, जंगलों पर 
राज्षकोय प्रभुत्व हो ज्ञानेसे एक प्रकारसे लकड़ी 
यर भी राज्बकर हे । इससे मारतोय भ्रमियों तथा 
(किसानों को घहुत ही तकृलीफ़ है। आाव ब्यय 


रेट 


विनियम नथा 
व्यापारक सा 
घनोका रा च्थ 
कर से मुक्त 
करता ना हेवे 


दरिद्रों ५ जे व 
सोंप शेरी फटा" 
था?) रज्य 
कर ने मु के कर 
नाचाहिये 


भरते नमक 
कुर्‌ 


भरमे दरिद्र। 
प+ करके भा। 


राष्ट्रीय आयध्यय शास्त्र 


शाखत्रके सिद्धान्तोंके अनुसार इन करोंका हटाना 
नितानत ऋावश्यक है । 

(0!) ऐसे पदार्थों पर भी राज्यकर न लगाना 
चाहिये जिन पर कि करका लनाना जनता के 
धार्मिक विचारोंके अनुकूल न होवे। भारतोय 
जनता नम्॒कऊे राज्य करको पसन्द नहीं करतो 
है। क्‍योंरि यह कर भारतोीयोंके विचार तथा 
स्वभावके प्रतिकूल है। जहां तक हो सके राज्य- 
को मादक द्वव्योके प्रयोगकों घटानेके लिये व्याव- 
सायिक करका प्रयोग करना चाहिये। भोग 
विखासके पदार्थों पर व्यावलायिक करकए 
लगना उचित ही हैे। चाय, काफी, शराद 
आंदि पर यदि यह कर लगा दिया आय तो दस- 
में भारतीयोंका कुछ भी नुक्सान नहीं है, 

प्रायः व्यापारीय तथा व्यावलायिक करोंका 
भार निर्धन किसानों तथा अ्रमियाों ही पर जाकर 
पड़ता है। अमीरों तथा मध्यम श्रेणीके लोगोंकों 
इन करोंका कुछ भी भार अनुभव नहों करना 
पड़ता। विचारे किसान तथा शभ्रमी इन करोके 
कारण बहुत तकलीफमे हें । अतः स्वभाषतः यह 
प्रश्ष डठता है कि किश्ल युक्तिसे ऐसे कर न्याय- 
युक्त तथा समान कहे जा सकते हैं? इसका 
उत्तर यही है दि योरुपीय देशोके तोग समृद्ध हैं 
यहां द्रिद्र श्रसियोद्वी दशा भी भारतके भच्छेसे 
भच्छे मज़दूरोसे भच्छी है । अतः वां वे लोग इसको 


शै८्२ 


भिन्न मिश्न प्रकारके राज्यकरों पर विखार 


विशेष कर अभ्याययुक्त नहीं खमभते परन्तु 
भमारतकी दशा विचित्र है। यहां तो दव्रिद्रताकी 
पराकाष्टा है। नमकका दो पैसा दाम चढ़ते दी 
नमककी मांगमें फरक पड़ जाता है ओर लोग 
नमकका स्राना कम कर देते हैं। इसलिये ऐसे 
दरिद्र देशमं तो नमक लकड़ी आदिके कर भयं- 
कर तौर पर असमान हैँ ओर इसो लिये अन्याय- 
सुक्त हैं |# 





# लीयोनाड पलस्टन लिखित एलिमन्ट्स आझ्राफ टक्‍्शेसन 
(7९२०) परि० रे । ४ 
हैनरी काट र आदमरचित फाश्नान्स पृ० ४६७--४६६ । 
वो० जी० केल लिखित इंडियन श्कानामिक्स। (१६१८) 
ए० डरेद्द-४६० । 


र्प शैघने 


भारतमें भो- 
।गककर 


भारतमें ब्या- 

पागय लथा 

व्यावसायिक 
क्र 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


अष्टभ परिच्छेद । 
भारतवषेमें राज्यकी अप्रत्यद्द आय 


भारतमें भूमियों पर प्रभुत्व सरकारका नहीं 
है इस पर आगे चल्लकर प्रकाश डाला जझायगा | 
यह होते हुए भी सरकार भारतीय भूमि पर झप- 
नाही स्वत्व प्रगट करती है ओर उससे प्राप्त 
आयको अप्रत्यक्त ग्रयमे न रख कर प्रत्य्त आय पे 
ही रखती हैं। वास्तव भोमिक लगानको 
भोमिक कर ही समभना चादहिये। १६९८-१६ 
के बजटमें भोमिक कर २२ ३०८ ५०० पाउन्डज़ 
था। हम कर सम्मारके परिच्छेदमें इस 
विषय पर प्रकाश डाल चुझहे हैं कि यह कर 
बहुत दी अ्रधिक है! उसकी अधिकताका परिणाम 
यह दछुशा हैं कि गरीब किसान ऋणो दो गये हैं 
ओर उन्होने भूमियोंको उन्नत करना छांड दिया 
है। दुर्भिक्षोकी वुद्धिका भी मुख्य कारण भोमिझ 
करका भ्धिक द्ोना ही है । 

भोमिक करके अ्नन्तर राज्यकों भृष्त्यक्त 
जाय व्यापारीय तथा व्यावल्लायिक करसे द्ोता 
है। फ्रान्ल जमेंनी आदिम उ्यापारीय कर तथा 
व्यावलायिक करके द्वारा राज्यक्नो बहुत दी 
अधिक धन प्राप्त द्योता दै | परन्तु भारत की दृशा 
विचित्र है। भारतमें उत्तरदायी राज्य नहों दे। 
मारतको दूखसरेके दितोके अदुलार अपनी झार्थिक 


शेट्छे 


भारतथंबमे राज्यकी अप्रत्यक्ष आय 


जीति रखनी पड़ती है| विरेशसे झानेवाले ब्याव- 
सायिक पदार्थों पर यदि भारी सासुद्विक कर 
लगाया जाता और स्वदेशोय व्यवसायोक्रो राज्य 
की ओरसे सद्ायता दी जाती तो भारतकी झा- 
थिक दशा खुधर जाती और भारतके शयके 
स्वान बढ़ जाते । परन्तु होता क्या है। विदेशले 
आनेवाले संपूर्ण ब्यावलायिक पदाथे (दया ७ 
पदार्थोकों छोड़ करके जिन पर बहुत ही थोड़ा 
सा आयात कर है) भारतमें खतन्त्र तोर पर आते 
हैं ओर भारतीय व्यवसायोकों धक्का पहुंचाते हैं । 
विचित्रता तो यह है कि भारत में वस्मादि व्यव- 
सायो पर सरकार ने २॥) सैकड़े का व्यावलायिक 
इस लिये लगाया है चुंकि इंग्लेंडके कपड़ेके माल 
पर भी सरकारको कुछ आयात कर लगाना पड़ा 
है। इसका परिणाम,यह हुआ है कि भारतके 
कपड़ेके कारखानोको बड़ा भारी घका पहुंचा है 
ओर विदेशीय व्यवसायोका मुकाबला करनेमें 
असमर्थ होगये हैं! १६१४--१&में राज्यकों १० 
३७३७००  पाउन्डज व्यावसायिक कर तथा 
१७७१४४०० व्यापारीय कर प्राप्त हुआ था। अर्मनी 
आदि योखझूपीय देशोंकोी इससे कई गुणा अधिक 
घन पक मात्र व्यापारीय करसे ही भ्राप्त होता है। 
खुद्धिमान्‌ विचारकोंका कथन है कि भारत को 
भी व्यापारीय आयात करके द्वारा ही अधिक 
झाय प्राप्त करनेका यक्ष करना चादिये। १&६६मे 


रे८५ 


भारनपें राज्य- 


की मादक द्व- 
ब्योंसि आय 
और उसकी 
वाषिक व्रद्धि 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


मद्ायुद्ध के कारण राज्यका खर्चा बदू गया और 
यही कारण है कि शक्कर, जूट तथा झुईके कपड़ों 
पर आयात तथा निर्यातकर बढ़ा दिया गया। ल्ठा- 
शायरके कारखानेके कपडो पर ३: से १? प्रति 
शतक झायास कर लगते ही लंकाशायर वालोने शोर 
मचा दिया और भारतीय व्यवसायों पर भी5९ १ 
व्यावलायिक कर लगानेका बल हिया। उनके 
संपर्ण विवादों तथा विचारोकोी पढ़नेसे जो कुछ 
मालूम पड़ता है वह यही है कि आंग्ल राज्यमें 
भारतके अन्दर खदेशीय व्ययलापो की उद्लति 
होनी कितनी कठिन है | 
भारतीय व्यवसायों पर आंग्ल राज्यमें व्याव 

सखायिककर लगाया है। इससे भारतीय व्यवलार्यों- 
की उन्नति किस प्रकार रुक गयी है इसपर प्रकाश 
डाला जा चुका है। शोकरे कद्दना पड़ता है कि 
भारतीय सरकारको प्रतिवर्ष व्यावसायिक करसे 
अधिक २ आमदनी होतो जाती है । इसका मुख्य 
कारण यह हे कि वयावलायिक करके लेनेमे सख्ती- 
से काम लिया जाता दे ओर व्यावलायिक करकी 
मात्रा भी पू्रापेज्षा बढ़ा दी गयी है। खबसे बड़े 
दुःख की बात तो यद है कि हमारे इस भभागे 
देशमें मादक द्वव्योका प्रयोग द्निपरद बढ़ रदा है 
यायसरायकी काउनण्लखिलमें महाशब शर्माने एक 
प्रस्ताव रखा कि सरकारको अपनी यह नोति 
बना लेना सांदिये कि वह मादक द्वव्योंक्े प्रयोग- 


शेघद 


भारतवर्ष में राज्यकी अप्रत्यक्ष आय 


को न बढ़ने देगी । परन्तु यद्द प्रस्ताव न पास 
किया गया | इस सारी घटनासे जो कुछ परिणाम 
निकलता है वह यही है कि सरकार मादक द्वव्यो- 
के प्रयोगकों भारतम॑ नहों रोकना चाद्वती दे । 
सरकारको (६१४६-१६ में एक माश्र अफीमसे दो 
३१&१८०० पाऊरडज्ञ की श्राय थी। आाश्चयं तो 
यह है कि ५ साल पद्दिले सरकारको अफीमसे 
केंचल *६१४८७८ पाउन्डज़की ही आय थी। 
अर्थात्‌ ५ सालोमें लोगोके अन्दर प्रति ब्ष १४७६- 
&२२ पाडन्डज़की अफीम झोर खपने लगी । 
इससे बढ़ करके हमारे लिये ओर फ्या दुःख- 
दायक घटना हो सकती है। अल्कोहल तथा 
लखिगरेटका प्रयोग भो इसी प्रकार भारतवष में 
बढ़ा दे । 


आय व्यय शास्त्रैंशा यह मुख सिद्धान्त है 
कि' गरो बा के जीवनापयोगी पदार्थे पर राज्य ऋर 
न लगना चाहिये। जिन पदार्थों पर राज्य कर का 
खगना लागोंकी न पसन्द होवे उन पर भी राज्य 
कर न लगना चाबदिये। परन्तु भारतमे राज्यने 
इन दोनों बातोंका दी ख्याल नहीं किया है। 
नमक करमें उपरिलिखित दोनोंदी बाते हैं। नमक 
करको भारतके लोग बुरा समझते है. और यह 
गरीबोके लिये एक अत्यन्त आवश्यक पदाथ है। 
शोकसे कहना पड़ता है कि सरकार नमक करसे 
खूब आमदनी प्राप्त करती है। १८८२ में नमकके 


ज््ट्ट 


भारतमें नमक 
क्र 


भआरतमें आय 
कर 
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प्रतिमन पर सरकारने २ रुपया कर लगाया था | 
१६०३ में यहुत कहने सुनने पर सरकारने नमक 


, करको घटाया शोर प्रतिमन पर एक ही रुपया 


कर रहने दिया । ९&१६ में सरकारने नमक पर 
कर बढ़ा दिया ओर प्रतिमन १ रुपयेके स्थान १३ 
रुपयाका राज्य कर दिया । १&!८--१& में सर- 
कारको नमकसे आजनुमानिक झाय ३४४२२०० 
पन्‍उन्डज थी | 
भारतमें लोग आऑग्लराज्यके अ्रन्द्र बहुलहो 
गरीब होगये हैं। देशका साराका सारा व्यापार 
व्यवसाय विदेशियोंके दहाथमें चलाया गया है। 
लोग भअ्रमीर हो द्वी कैसे सकते हैँं। यद्दी कारण 
है कि सारतमें आय करसे राज्यकों बहुत आम- 
दूनी कभी भी नहीं हुई दै। १६१६ से पूर्वपूर्व 
राज्यकों आय कर से रे करोड़ रुपयासे अधिक 
झाय न थी। १७६१६ में श्राय करको क्रमवृद्ध कर 
कर दिया गया ओर उसकी मात्रा भी बढ़ा दी 
गयी है। १६१६-१७ की बजटूमे आयकर फी 
मात्रा इस प्रकार निश्चित की गयी है | 
रुपये आयकर की मात्रा-- 
५००० रुपयो की आय से छुः पाई प्रति रुपया या 


&&&& रु० की आयतक . ७३ पैन्स प्रति पाडनड 
झायकर 


१०००० ,, २४६&&तक & पाई प्रति रुपया या 
१०३ पैन्स प्रति पाउन्ड 
आयकर 


भारतवबंषमं राज्यकी अप्रत्यक्ष आय 


डझुपये झायकरकी मात्रा--- 
२४००० से ञागे ५००००. १२ पाई प्रति रूपया 
सक १ शि० ३ पैन्स प्रति- 


पाउन्ड पर झाय कर 
५०००० से १ लाख रुपयों १ आना प्रति रुपया 
की श्राय तक 

+ खास्त्र से १६ लाख तक 4 श 
५०००० रूपयौके अगले ५०००० रुपयो पर २ष्यल्‍ना 
प्रति रूपया क्रमठद्ध झ्ाय कर | 
एक लाख रुपयोके अगले ४०००० रुपयों पर २३ 
आना प्रति रुपया क्रमबृद्ध आय कर । 
२३ खाखसे अगले अधिक रुपयो पर रे आनाप्रति 
रुपया क्रमबुद्ध आय कर। 

अभी तक यह झराय कर महायुद्धके कारण दी 
समभा जाता दै। परन्तु यह महायुद्धके बाद भी 
प्रचलित रद्देगा क्योंकि धनाठ्यों पर राज्य कर 
अधिक लगाना द्वी चादिये |# 


न ले आओ 





* बी० जे० काले । इनडियन इकानामिकूस (१६१८), 7० ४४६ 
डंडंपए | ४४७--४६४५ । 


लिक्रोनाड एतस्नन | ऐलिमेन्ट्स आफ इडिश्रन टेक्शेमन(१६१०) 
क० २--रे. * 
इपीरियल गजेटिभर आफ इडिआ भाग रे 


शबार० सौ० दत्त लिखित इडिश्ा अण्डर बृटिश रुल एएड इडिआ 
बनू दि विक्टेरियन एज 


गोखलेज स्पीचिज्सस--एन्‍्न्‍नुअल फाश्नांसियल एसटेटमेए्ट । 


देझ& 


द्वितीय खण्ड । 


कल्पिल आ्राथ । 


राज्य जातीय ऋण तथा खरकारी नोटोडओे 
छारा जो घन ग्रहय करता है वदद कल्पित झाय 
के नामसे पुकारा जाता है। कहिपत झांयका 
आधार राष्ट्रीय खास (9प०7८ ८४८०१५) हो 
है। विपत्तिके समयमें हो राज्य इसका खदहारा 
लेते हैँ । इसका देशके व्यापार व्यवसाय पर बहुत 
ही अधिक प्रभाव पड़ता दे | यद् बहुत दो महत्व- 
पूर्ण विषय है । यदी कारण दे कि अब इस पर 
बिस्‍्तृत तौर पर प्रकाश डाला जायगा | 


३७० 


राजकीय साख | 


प्रथम परिच्छद । 
राजकीय साख । 


राष्ट्रीय श्रायवयय शाख्यमें राजकीय खाख ऋका 
एक महत्वपृर्ण स्थान है । राजक्रीय साख्नका प्रयोग 
राज्योकों विपक्तिमें पड़कर' करना पड़ता है । 
जो राज्य आमदनीके लिये खाखका प्रयोग 
करते हैं और ऋणके व्याजकी ऋणके घनसे हाँ 
अदा करते हैं वद बहुत बुरा काम करते हैं। 
क्योंकि इससे आर्थिक दुर्घटनाओका उत्पन्न दो 
जाना बहुत दी अधिक समव है| 


१--राजकीय ऋणपत्रका व्यापारीय 
कागज़ घन जाना | 
राज्य राष्ट्रीय साखसें घनको प्रहण करता है। 
इसीको इस प्रकार भी प्रगट किया जा सकता है 
कि राज्य जातीय ऋणकी लेता है। खाधारण 


खसाहकारों तथा वेकज़ के सदश दी राज्य अपना 
ऋण पत्र, निकालता है। इखी ऋणपत्रमें सपूर्ण 


# २]जकीय माख़क सदृश ही राष्ट्रीय साख तथा जातीय साख 
शब्द का भी हमने स्वेच्छापूर्वक प्रयोग किया है । भार्यिक स्वराज्य- 
युक्त उत्तरदायी राज्यवानी जातियोंमें तोनां दी शब्द एक ही अथे 
में प्रयुक्त किये जा सकते है। आर्तमें राजकीय साखका ही एकमान्न 
प्रयाग होना चाहिये क्योंकि भारतोय राज्य भारती4 जनताका भंग 
नह है ( लेखक ) । 


३&९१ 


राजकीय साख 


जातीय ऋरग 


बयक्तिक साख 
जसथा राष्ट्रीय 
साखमे भेद 


मिवयू रिटी में 
भेद 


राष्ट्रीय शायव्यय शास्त्र 


शर्ते लिखी होती हैं | ब्याज, कीमत, समय झादि 
का लेख ऋणपजमे स्पष्ट तौरपर कर दिया ज्ञाता 
है। राष्ट्रीय साख तथा वैपत्तिक साखमें 
कोई विशेष भेद न होते हुए भी दोनोंका समय 
तथा खरूप मिन्न< होता है | वैय क्तिक संव्यवदार 
के सड्श ही राजकीय ऋणपत्रका संव्यवद्ार होने 
पर भी यद् स्पष्ट ही है कि एक जहां प्रभुत्व शक्ति 
संपन्न है वहां दूसरेको एक मात्र वैयक्तिक संपत्ति 
सम्बन्धी अधिकार ही प्राप्त द्ोते है । सारांश यह 
है कि राजकीय ऋशणपत्र की सुरक्तितता वैयक्तिक 
ब्यापारीय ऋणपन्न की सुरक्षिततासे खर्वथा 
भिन्न है। वैयक्तिक ऋण पत्र निक्तेदर्के धन, नोट 
या इूणएडीके सदश द्वाता दे क्योकि यदि कोई 
व्यक्ति उसका रुपयान दे तो उत्तमणु उसकी 
संपत्ति छीन खकता है। राजकीय ऋणपन्र्म 
ऐसी कोई भी धात नहों है । यह क्यों ? यद्द इसी- 
लिये कि राज्य खय॑ं प्रभुत्व शक्ति सपन्न दे । यदि 
वह जातीय ऋणुका रुपया न अदा करे तो काई 
उस का क्या बिगाड़ सकता दे । यह दोते हुए भी 
राज्य आजकल राष्ट्रीोयलाखका नाश नहीं करते 
हैं कोकि इससे उनका जनता पर दबदबा कम 
हो जाता द। इस द्वदवेका महत्व इसी से जाना 
जञा ख्कता है कि जो राज्य प्रबल दोते हैँ धह 
झधिकले आअधिक घन दघार पर ले खकते हैं 
और ओ राज्य दुर्चल होते है. उनको अधिक धन 


बे8&२ 


राजकीय साख । 


उधार पर नहीं मिलता है। यही कारण है कि 
सेना अद्दाज़ आदि सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी 
राज्य अपने प्रभावको नष्ट नहीं होने देते हैं । राज- 
कीय ऋणको लेते समय झायव्यय सचिव बाआर- 
की दशाको देख लेता है भर उल दशाके अनुसार 
ही जनतासे धनको खींचनेका प्रयसल करता है |## 
२-राजकीय ऋणका व्यावसायिक प्रमाक 
जातिके पास पूंजी परिमित है। राज्य द्वारा 
उस पूंजीके खींचे जाने पर जनताकी उत्पादक 
शक्तिको धक्का पहुंचना स्वाभाविक दही है | क्योंकि 
यदि राज्य उस पूंजोको युद्धादिक व्यावसायिक 
कार्मोके लिये न खींच सेता तो बकोके द्वारा उस- 
का व्यावलायिक तथा व्यापारीय कामोमे लगना 
आवश्यक द्वी था | इससे जातिकी उत्पादक 
शक्ति कैसे बढ़ती दे ? इसी विषयको स्पष्ट करने 
के लिये अब हम कुछ एक्र घटनाओं को देते हैं । 
(क) व्याजकी बाजारी दर पर लिया हुआा 
जातीय ऋण:--व्याज़की बाजारी दर पर लिया 
हुआ ज्ञातीय ऋण स्वशेशीय व्यवसायों पर कुछ 
भी प्रभाव नहीं डालता है। क्योकि ऐसे समयमे 
राज्यको भोग बिलास जैसे अलुत्पादक कार्योमे 
लगी हुई पंजी जातीय ऋणके तोर पर मिल जानी 
है। ब्याजर्क बाआरी भाव पर जातीय ऋण लेनेसे 
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राज्यका अपने 
माखकी  प- 
चाना 


जातीय ऋण - 

से देशकी उ- 

स्पाठफ शक्ति 
घटती दे 


ब्याजक! बा 
जारोदर पर 
लिया. दुआ 
राज्य ऋण 
हानिकर नह 
होता 


राज्य ऋणका 
मुद्रा बाजार 
पर प्रभाव 


राष्ट्रीय झायव्यय शाख 


झोर बेंकों तथा व्यवसायोके साथ स्पर्धा करनेसे 
आतिकी उत्पादक शक्ति पर कुछ भी प्रभाव 
नहीं पडता है | यहीं पर बस नदीं, पेसा जातीय 
ऋण बहुत लाभदायक होता है। क्योंकि इससे 
जनतामें मितव्ययताक्री आदत बढ़ती है! परन्तु 
पक बात यहां पर भुलाना न चाहिये झोर वह यह 
है कि यह लाभ उन्हीं देशाक्नी तथा उन्हीं ञति- 
रोको होता है जिनमे वैयक्तिक साख तथा बेंक 
बहुत कम द्ोते हैं और जिनमें तादजुकेदार लोग 
रणिडयों तथा शराबम घन फ्‌कते हैं । 


आम तोर पर कद्दा ज्ञाता है कि व्याजको 
बाजारों दर पर जातीय ऋण लेते हुए भी 
जाति की उत्पादक शक्तिको धक्का पहुंचता हे। 
क्योंकि जातीय ऋणक लेते द्वी देशमें पूं जीकी मांग 
अधिक हो जाती है भर इस प्रकार स्वय ही 
उसका मूल्य चढ़ जाता है ओर व्याज की द्र 
चढ़ जाती है। ठोक है। परन्तु यद्द घटना 
तमी डउपलित होती है जब छि राज्य व्याव- 
सायिक कार्योके लिये घन लेता हैं'। इसी 
बातकोी विचार कर तथा कुछ एक अन्य 
लाभोकोी सोच कर आय व्यय शास्रशोक्रा मत 
है कि व्यावलायिक कार्मोको प्रायः आर्थिक दुघेट- 
नाके समयमें दी अपने दाथमे ले लेनेका यक्ष 
करना चाहिये | प्रुशियन रेल्वेकी राज्यने ऐसे ही 
अधसर पर खरीद करके खूब लाभ उठाया था। 


श्ध्ड 


राजकीय साथ । 


ब्याअकी बाजारी द्रपर युद्धादिके लिये भी लिया 
इुआ जातीय ऋण जातिकी उत्पादक शक्ति पर 
बहुत बुरा प्रभाव नहीं डालता है। क्योंकि यह 
प्रायः देखा गया है कि युद्धके समयमें जनतामें 
नये २ व्यावलायिक कार्मोके लिये जोश कम 
हो जाता है ओर उनके पास पूंजी सुलम 
तथा निरथंक पड़ी रद्दती हे। यदि राज्य ठीऋ 
ढंस पर युद्ध कर रहा हो तो डसको जनता अपनी, 
पूँजी शीघ्र ही दे देती है। सारांश यह है कि व्याज- 
की बाजारी दर पर लिया हुआ जातोय ऋण देश- 
को उत्पादक शक्ति पर कुछ भी बुरा प्रभाव नहीं 
डालता है । 

(ख) बाजारी द्र से अधिक व्याज़ पर लिया 
इचआा जआतोय ऋण:--बहुत बार राज्य अधिक धन 
की जरुरत होने पर बाजारी द्रसे अधिक व्याज 
पर चातोयऋण लेना आरम्भ करते है । जैसा कि 
भारतीय राज्यने इस महायुद्ध में किया है । परन्तु 
इस प्रकारक जातीयऋणुका देशके व्यवलायों पर 
बहुत बुरा ,प्रभाव पड़ता है | दृष्टान्त तोर पर-- 

(१) यदि लोग जातीयऋणके अधिक व्याज्षको 
देख करके अधिक मितव्ययी द्वो जावे, श्रुपने घरेलू 
खर्चे कम कर देव झोर भिन्न २ प्रकार के पदार्थोका 
खाना छोड़ देव सो उत्त २ पदार्थोंके व्यवसायोंको 
धका पहुँचना स्वाभाविक दी है जिन २ पदार्थोका 
प्रयोग जनतामे कम हो जावे। इस मदयायुद्धमे 
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युद्धके लिये 
राज्य ऋण 


बाजारी दरसे 
अधिक ब्याज 
पर लिये हुए 
राज्य ऋण 
का दोष 


उत्पादक श- 
क्तिका कम 
होना 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख्तर 


शराब पीना रॉज्योंमे जअनतामे शराबयका प्रयोग इसीलिये रोक 


बन्द करना 


राज्याका दुर्नि- 


क्षकोीं बदाना 


अत्प ब्यवसा- 
याका ट्ररना 


दिया कि धदाँसे ज़नताका जो रुपया बचे वह 
राज्यको मिल जावे। इससे शराबके कारखानोंको 
धक्का पहुँचा दी है। इन कारखानांके बन्द दो 
आनेसे जो आदमी बेकार हो गये उनको सेनामें 
नोकरी दे दी गई | आधीन राज्योमे तो राज्य 
प्रायः देशके अन्दर रेलोफे द्वारा इधर उधर सामान 
क्ैजना बन्द करके कई देशामें दुर्मित्त डालते हैं 
ओर कई देशाौमें अरनाजको रूस्ता कर देते हूँ। जहाँ 
झनाज सस्ता होता है वहाँसे राज्य अनाजकों 
खरीद लेते हैं ओर जहाँ दुर्भिक्ष होता है वहाँल 
लड़ाईके लिये आदमियांको प्राप्त कर लेते हैं। यह 
काम कितना बुरा है इस पर अधिक लिखना कृथा 
है। आ्िक सखराज्य तथा उत्तरदायी राज्यका 
प्राप्त किये बिना कोई भी देश तथा फोई भी जाति 
सुखी नहीं हो सकती है । 


(२) बाज़ारी दरले अधिक व्याज पर जातीय 
ऋण लेते ही अप व्यवसायोंका काम बन्द दो 
जाता है और राज्यकोी उन व्यवसायोंक्ी अलतू 
पूँजी मिल जाती है। यदि राज्य व्याजकी मोत्रा 
यहुत ही अधिक बढ़ा देव तो यद्द व्यवसाय टूट 
जाते हैं। इस प्रकारका जातीयऋण बहुत ही हानि- 
कारक होता है। भारतमे बड़े २ व्यवसाय तथा 
कारख।न बहुत दी कम हैं। कहीं २ पर छोटे २ 
व्यवसाय तथा कारखाने ही मौजूद हैं । एल महदा- 


बे३ दे 


भिन्न भिन्न प्रकारके राज्यकरों पर विचार 


युद्धमे ज्ञावीयऋणके कारण उनको बहुत बड़ा 
धक्का पहुँचा होगा | 

(३) बाजारी द्रसे अधिक व्याज पर जातीय ब्याबसायिक 
ऋण लेनेले अनतामें व्यवसायिक कार्मोकी ओरसे कार्मोकी और 
रुचि कम दो जाती है। पूँलीपति लोग अपनी '"किंकाधटना 
पूँजीको व्यवलायोमें न लगा करके जातीयऋणमे 
लगा देते हैं भौर घर बैठे ही लाभ उठाते हैं। 
इससे जातिमें यदि ब्यावलायिक कामोके लिये 
उत्साह तथा साहस कम हो जावे इस पर अ्रश्वथर्य 
करना तथा है। इस प्रकारके जातीयऋण तो भा 
रतकी जड़ें खोखली कर रहे हैं, सारतको कृषिकी 
ओर भ्ुका रहे हैं ओर व्यावसायिक कार्माके 
लिये बत्लाह तथा सखाहलको (जनताफ़े अन्दर) 
घटा रहे हैं । 

(ग) बाजारी दरसे बहुत ही श्रधिक व्याज् पर 
लिया हुआ जातीयऋणः--बाजारी दरसे बहुत द्वी -...]य व्यः 
अधिक अधिक व्याज़ पर ज्ञानीय ऋण लेनेसे मारयोंकाट्रटना 
जातीय व्यवलायोंको बहुत ही धक्का पहुँचता है । 
छोटे २ व्यवसाय टूट जाते हैं और बाजारमें सद्दा 
बढ़ जाता दे । युद्धकालमें पदार्थोक्षी उपलब्धि 
कम द्वोनेसे पदार्थोकी कीमत चढ़ जातु हैं। इस से 
पुराने व्यवलायों तथा कारख्रानोंको बहुत ही 
लाभ होवेगा और वद्द इस लाभकों उत्वादक 
'कामोंमे न लगा करके जातीय ऋणमे लगा देवगे । 
बिखारे श्रमी तथा द्रिद्र खोग भूखे मरंगे और 
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महगा। होना 


जनताक नि- 


य्त्रगाकी 
ज्नधहाूतल 


जातीय ऋण 
बा राज्य 
करकी वृद्धि 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


व्यवसायपति लोग दखका लाभ उठावेंगे। यही 
कारण है कि राज्योंको जाती यऋणका प्रयोग बहुत 
सावधानीसे करना चाहिये। राष्ट्रीय साखरूपी 
मद्दाशक्तिके प्रयागमें राज्योको बाधित करना 
चाहिये। अन्य आर्थिक कार्मोके सटहश द्वी इल पर 
भी जनताका दी प्रभुत्व होना चाहिये। सारांश 
यद्द है कि झार्थिक्र स्वराज्य खब उच्नतियांका सूल्य 
छे। जो जातियाँ बिना इसको प्राप्त किये व्यवसाय 
व्यापार प्रधान बनना चाहती है चह एक प्रकारस्े 
बालू पर मद्दल बनाती हैं । # 


,-___ >_>-__- ९3 





३-राज्यॉका राजकीय साखका प्रयोग 
कब करना चाहिये? 


राजकीय साखके सहारे राज्य जातीयऋण 
किस प्रकार लेते हैं इल पर प्रकाश डाला जा 
चुका है। यह प्रायः देखा गया है कि ऋण लेनेके 
अनन्‍्तर जनता पर राज्यकर और भी अधिक 
बढ़ा दिया जाता हैं। इल महायुद्धकी समाप्ति 
पर भारतीय सरकारने अधिक खाभके बदांने जो 
नया राज्यकर लगाया इसका भी रहस्य इसमें 
है। यही काटण दै कि १८वों लदीसे ले करके झब 
तक किसी भी लेखकने जातीयऋणकी बहुत 
प्रशंसा नहीं की है । जातीयऋणको बहुत घुरा भी 
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राजकीय साख 


कहमा बहुत ही कठिन है। फ्योकि जातिसे घन 
प्राप्त करमेकी यहुतसी विधियोमेंसे एर यद्द भी 
विधि है। यदि राज्यक्ा घनकोी जरूरत न दो सब 
ला उसके लिये राज्यकर या जातीयऋण लेमा 
दोनों दी बुरा है । परन्तु यदि किखी राज्यको घन- 
की विशेष जरूरत हो तो वह् चाहे कर द्वारा धन 
भ्राप्त कर और चाहे आतीय ऋणके द्वारा । किस्म 
समय किसका सहारा सेनो चाहिये यद्द भिन्न २ 
इ'यस्थाओं पर निर्भर करता है| 


अजकत् निम्नलिखित अवस्थाश्म पड़ ऋर तीवऋण ले- 


राज्य जातीय ऋण लेते हैं-- 


(() किसी विशेष कारणसे पूरे तौरपर 
आनुमानिक आम्दनीका घन न मिले । 

(») युद्धादि विपत्तिमे | पड़करके श्रन ग्रहण 
करना । 

(5) व्यापार व्यवसायसम्बन्धी कार्योके लिये 
घन ग्रदण करना | 

(१) झाथिक दुभिक्ष आदि अनेतः कारणोंसे 
बडुत बार राज्यका ब्ण्य आमदनीसे बढ़ जाता है 
ओर उस्तको आनुमानिक आमदनी भी नहीं प्राप्त 
होती हे। ऐसे अवसर पर निम्नलिक्षित तीन 
कारणोंसे जातोयऋणका लेना ही उच्चित है ! 

() आर्थिक दुर्घटनाओंके कालमे राज्यको 
अदहाॉतक हो सके शान्तिसे हो संपूर्ण काम करने 
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नेकी तीन 
भ्रवस्यारें 


आयिक दुभित् 


आर्थिक दुर्घ 
घटनाक सम- 
यमें जातोय- 
ऋण लेना ठ 
च्तिहें। 


राज्यका व्यय- 

से अधिक पन 
प्राप्त करना 
बुरा है । 


चाणिक जाती- 
यशऋणक। बैमुर 
ख्य कारंग । 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


चाहिये | राज्वकर द्वारा घन प्राप्त करनेमें बहुतसे 
भमेले होते हैं जिनका बजटके प्ररणरणमें 
उल्लेख किया जा चुका है। ऐसी हालतमें कुछ 
समयके लिये जातीयऋणका ले लेना दी भच्छ। है। 


([]) आ्राजझइल राज्य वययले झधिक शाय प्राप्त 
करणगेका प्रयस्त नहीं करते हैं। क्योंकि इससे प्रति 
वर्ष अधिक घन बच सकता है | यद होई अच्छी 
अटना नहीं है, उत्तरदायो राज्योंमे यह बढुत 
ही हनिकर समझा जाता है। क्योंकि इससे 
राज्यकी बेवकूफी टपकती है भीर जनताको प्रिना 
सोचे बिचारे बज़ट पास करनेकी आदत पड़ 
आती है । 


(॥[7) सामयिक या क्णिक जातोयऋण लेने- 
का तीसरा कारण यह है कि राज्यकी आमदनी 
दुघेटनाके समयमे कुछ समयके लिये कम दो 
सकती है जो कि कुछ ही समयके बाद अपने शाप 
पुनः बढ़ सकती है । इल दशामे जातीय- 
ऋणुसे जो काम निकल खकता दें वह राज्य- 
करसे नदीं । नवीन राज्यकर लगानिके लिये 
ओर घटानेके लिये नवीन नियमांकों बनाना 
पड़ता दे: । राज्यनियम बनाये बिना ही 
जातायऋणके द्वारा आर्थिक विपच्तिके समयमें 
राज्य घन से खकते हैं ओर पुनः उस ऋशको 
उतार खकते हैं। प्रति यषर्ष ऐली घटनाय 
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राजकीय साख 


सम उल्पन्न हुआ करें, इसके लिये राज्यकर- 

का लचीला होना भझावश्यक है । राज्यको 

झवपने हाथमे कुछ एक ऐसे कर-प्राप्तिके स्थान 

रखने चाहिये जअहां- कि पद्द राज्य-कर स्वेच्छा- 

ज्ुलार घटा बढ़ा सके | दृष्टान्त तौर पर यवि 

राज्य आयात पदार्थोके ऊपर कर लगानेमे पूर्ण 

तोर पर खतन्‍्त्र हो तो धद अरुरतके अनुसार 

राज्य-करको घटा बढ़ा कर अगनी श्रायको घटा » 
बढ़ा सकता है | 


(२) विपत्तिके समयमें धनका प्रहण करनाः-- 
युद्ध, शत्रुका आक्रमण आदि भयंक्रर विपत्काल- विपत्तिकेसभ- 
में राज्यकीं सदसा ही श्रनन्त धनकी जरूरत हो में राज्यका 
जाती है। ऐसी दालतमें दो कारणास राज्यकर- ५ के 
की अपेक्षा राज्यऋण लेना ही उचित है। की 
()) करके द्वारा राज्यको यदि सहसा ही धन डे 
न पभमिल खकता हो और नवीन करका फल रे 
कुछ वर्षोके बाद प्रगट होना हो तो ऐसे समय- ९३, जातीय- 
में राज्यका, जातीय ऋण लेना ही उश्ित है। ऋणमे पन 
यह प्रायः देखा गया है कि नवीन राज्यकर झपना जल्दीदी मिल 
फल बहुत देर बाद प्रकट करते हैं। दृ्शुन्त तोर जाता है। 
पर १८१२ 'मे अमेरिकन राज्य-करका फल्ल १८१६ 
में जाकर निकला। तीन यर्थयों तक इस नवीन 
करसे अमेरिकन राज्य को कुछ भी विशेष भामदनो 
नहुई। बस्तरदायी आर्थिक खराज्ययाते देशोमे 
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युद्धकफे खर्चो- 
को सभालनेके 
लिये राज्यको- 
पर्व वन समा 
करना बुरा है | ८ 


व्वाषारोय तथा 
ब्य'वमायिक 

कार्योक लिये 
जानीयऋण | 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


राज्यकरका बढ़ाना जनताके दाथमे दोनेखे राज्यों- 
को अधिकतर जातीय ऋणुका ही सहारा तेना 
चाहिये । 

(0) युद्ध आदिके अधिक ख्ोंसे बचनेका 
दूसरा उपाय यह हो सकता है कि राज्य प्रतिवर्ष 
घन बचाया करे और उसको युद्धके समय 
काममें लाये | प्रश्न तो यह है कि वह अधिक घन 
साधारण समयमें कहाँ लगाया जाय | यदि 
किसी स्थानमे यह धन लगा दिया जाय तो 
युद्धकालमे इससे राज्यका पूरां मतलब कैसे 
निकल खकता है ? यदि यह धन छिसी उत्पादक 
काममे सर्वेधथां दही न लगाया जाय तो खजानेमे 
इतनी पूंजीको निरथेक ही जमा करना पूरी बेव- 
कूफी है. यहां पर ही बल नहीं; खजानेमे जमा 
सोना चांदीको युद्धलमयमें खद॒खा ही निकांखते 
मुद्राके राशि-खिद्धान्तके अ्रसुसार म्नारेके खारे 
बाजारू परदार्थोक्री कीमते चढ़ जांवगी। इससे 
राज्यको पदार्थ महँगे मिलेंगे, जनतामे शोर मच 
जआयगा और तु्भिनक्ष उद्धोषित हो जरयगा। यदि 
इस झअन्नधनके द्वारा कंपनियोंके दिस्से खरीद ले 
ता युद्ध कालमें उन दिस्सोको कम दाम पर बेचनेसे 
डखको बूथ दी घाटा उठाना पड़ेगा। 

(३) व्यापारीय तथा व्यावसायिक कायोंके 
लिये जातीय अऋणः--पऐसे कार्योके लिये आतीय 
ऋष दो कारणोसे आवश्यक होता है। 
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शजकीय साथ 


(।) पनामाकी नहर, बड़ी २ रेल तथा बड़ीर बढ़ेर कार्यामे 
नहरोके बनानेके लिये इकट्रीही बहुतसी पूंजी श्रषिकपूँतीको 
लगाना चाहिये और इन कामोको बहुत ही जल्दी. ऊएत। 
खमापत करनेका यल्ष करना चाहिये । यह क्‍यों? 
यह इसी लिये कि जय तक काम समाप्त नहीं होता 
है तथ तक वह पंजी निरर्थक पड़ी रहती है ओर 
बससे राज्यको कुछ भी लाम नहीं प्राप्त होता है । 
यद भी एक प्रकारका झार्थिक नुकसान है । इस 
लुकसानसे बचनेके लिये यथासंभव जातीय ऋण- 
का सहारा तेना चाहिये और कामको शीघ्र ही 
समाप्त करना चाहिये । 


() बड़े २ व्यावसायिक कार्मोके लिये जद्दाँ व्यावसायिक 
तक दो सके राज्यको अन्य कंपनियोक्रे सडश कामाके लिये 
हिस्सोको निकाल करके काम करना चाहिये। अबक रत 
उस कामकी आमदनीसे ही हदिस्सेदारोंको 

है घन लेना चा- 
वार्षिक लाभ बांटना चाहिये । सारांश यह है कि हदये। 
ऐसे कार्मोमे राज्यको व्यापारोय तथा व्यायचसा- 
यिक तरीकोंकी ही काम्रमे लाना चाहिये # 


# भादम लिखित, फाइनेन्स (१८६८) १० ५०६, ५३३। 
महाशय निकलसन लिखित प्रिन्सिएश्म भाफ पोलिटिकल इकान- 
गी खण्ड ३. (१६०८) १० ४०३-४१५, 
भ्रादम लिखित पबलिक डेट्स । 
नोबल रचित/्नेशनल फाश्नेन्स | 


डंक्रे 


राष्ट्रीय साख- 
की उलभनें ! 


युद्ध भ्रादिमें 
राष्ट्रीय माखका 
प्रयोग । 


राज्यकों ख्च 
कम करना चा- 
हिये ओर दस 
प्रकार जातीय 
ऋषका ब्याज 
चुकता करना 
चाहिये । 


राष्ट्रीय आायब्यव शास्र 


द्वितीय परिच्छेद । 
राष्ट्रीय साख्का प्रयोग तथा प्रबन्ध । 


राष्ट्रीय साखके प्रयोगमें कुछ एक समस्‍यायें 
उत्पन्न होती हैं, उनपर गम्भीर विच्ञार करना 
अत्यन्त आवश्यक प्रतीत द्वोता है । राज्य जब चिप- 
त्तिमें पड़ते हैं या धनका व्यवसायोंमें विनियोग 
करते हैं उसी समय राष्ट्रीय साखका प्रश्न टेढ़ा 
रूप धारण कर लेता है। विषयको स्पष्ट करनेके 
लिये दोनो द्वी अवस्थाओपर पृथक प्रकाश डालना 
अत्यन्त आवश्यक प्रतीत द्वोता है । 


१-विपत्कालमें राष्ट्रीय साखका प्रयोग । 


राज्य पर बीसों प्रकारसे झार्थिक विपरक्ति 
पड़ सकती है। इस्रका उम्न रुप युद्धके समयमें 
प्रगट होता है | इस महायुद्धमें मिन्नर जातियाँका 
युद्ध पर जो यार्षिक घन व्यय हुआ है घह कटपना 
से बाहर है। इतना घन-व्यय कदाचिय्‌ ही किसी 
जञातिका किसी युद्धमें इुआ दो। यद पूथेंही लिखा 
जा चुकाजे कि इतना अधिक घन राज्य-करके 
द्वारा कभी भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। 
इस दशामे राष्ट्रीय सासख्र ही राज्यौका खह्यारा 
शैसी है। उसीके सहारे यह जाति से ऋण लेते हैं । 
इस ऋणके व्याजकों देनेके लिये राज्यको अपना 


डर 


राष्ट्रीय श्लाखका प्रयोग तथा प्रबन्ध । 


खाते झवश्य ही घटाना चाहिये। क्योंकि यदि ऋण- 
के धघनसे ही संपूर्ण व्याज खुकता किया जाय 
तो इससे भयंकर झ्ार्थिक दुर्घटना उत्पन्न हो 
सकती है और राज्यकी साख सदाके लिये नष्ट 
हो सकती है। सारांश यह है कि (ऋणके घतके) 
व्याजको नवीन करसे या पुराने ख्चोंकी घटाकर- 
के देना चाहिये। 
इल प्र/र स्पष्ट हे कि विपत्तिके समयमेँ 
राज्योंको साख, कर, न्यूनव्यय आदिखे सद्दायता 
प्राप्त करनका यल करना चाहिये। किसी एक या 
दो पर निर्भर करना विपसिको ओर भी अधिक 
बढ़ाना होगा । अ्रमेरिकाकी राष्ट्रीय साम््रका 
इनिदास यही शिक्षा देता है #% झभाजकल सभ्य 
देशोके राज्य (जहां तक उनसे द्वोता है) ऐसी कर- 
प्रणालीका अ्वल्तम्बन करनेके लिये सदा तेंयपार 
रहते हैं जिसमें कि लचखक हो अर्थात्‌ जिखके 
द्वारा जरूरत पड़ने पर अधिकसे अधिक गाज्यकर 
प्राप्त क्रिया जा सके | यही कारण है कि शान्ति- 
कालमें श्रायके प्रत्येक स्थान पर राज्य कमसे कम 
कर लगाते है ) यह इस्रोलिये कि विपत्तिशभे समय- 
में उन्हीं स्था नोसे ऋरकी मात्रा बढ़ा करके अधिक 
कर प्राप्त कर खके। 


जञातिकी उत्पादक शक्ति पर लिखते समय 
यद्द दिखाया जा युका है कि जातियाँको युद्धों तथा 
झस्य बा धाओका रु्याल करते हुए कृषि, व्यापार 


ड०प 


राज्यकरकी 
लचक | 


कर-प्रणालो में 
सुधारकी भा 
बश्यकता | 


ब्यावसायिक 
कार्योके लिये 
राष्ट्रीय माख- 
का प्रयोग । 


राष्ट्रीय आयब्बय शाखा 


तथा व्यवसाय तीनोंद्ांसे विशेष उन्नति करना 
चाहिये। जातियांकों इन्हों बातोँका झयाल करके 
अपने झापव्ययका नियन्त्रण करना चाहिये | उस 
आतिकी आयब्यय-प्रयाली सबसे उत्तम है जो 
लि युद-कालमे भो शान्तिकालके सदश ही काप 
करे तथा बहुत ही कम विक्षुब्ध हो । इल प्रकार 
स्पट्र दे कि राष्ट्रीय साखमें खुघारकोी उतनी 
आवश्यकता नहीं है जितनी हि कर-पयातलीरपे। 
रे।प्रोय साख तो, कर-प्रणालीके उत्तम न हानले 
राज्यों पर जो विउत्तियाँ पड़ती हैं, उमें सदा- 
सहायता पहुंचाती है। उचित्॒ता यद्दों है कि 
राज्यकी कर-प्रणाली उत्तम हा ओर जहां सक 
हो राज्य पर आर्थिक विपत्ति पड़नेद्दी न पात्रे ।# 


७ या जे २४ 


न / रा 
२-धन-विनि पो ग के लिप राष्ट(प सास्वका 
प्रधोग | 

व्यावलायिक कार्यो चनविनियागक्रे जिये 
राष्ट्रीय साखका प्रयोग भी क्रिया जा सकता है 
और प्रायः राज्य ऐसे स्थानोमे राष्ट्रीय खाखका 
प्रयोग करते भी रहे हैं। इसपर विचार करने के 
लिये निम्दलिखित बातोका ध्यान कर लेना 
चांहिये। 

(१) राज्य अनुत्यादक तथा प्रत्यक्ष आर्थिक 

+ आदम रचित फाश्नान्स ( है८१८ ) पृष्ठ ३३४-२ ४२ । 


श्र 
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राष्ट्रीय साखका प्रयोग तथा प्रबन्ध | 


लाभरहित कार्मोके लिये घन उधार सखेना 
आंहसता है ? या 

(२) व्यापागीय तथा व्यावसायिक कार्यो 
लिये घन उधार लेना चाद्वता है ? 

(१) बाग, स्कूल, दलदल सुखत्राना, रेल बनाना 
आदि काम बहुत बार राज्य आर्थिक लाभकभे 
उद्देश्य्से नहीं करते हैँ। ऐसे कार्योंका करना 
कितना आवश्यक है यह किसीसे मी छिपा नहीं 
है। उन कामोको करनेके लिये बहुत ब्वार राष्ोय 
साखके द्वारा धन प्राप्त कर लिया जाता है! पना 
माकी नहर तो कभी बन ही न लकती यदि 
राज्य राष्ट्रीय साखका प्रयाग नम करता | 


(२) जब राज्य व्यापारीय तथा व्यावसायिक 
कार्यो लिये घन उधार लेता हे उस समय 
उसका आधार राज्यकर पर नद्दीं रहता है। उन 
कार्योक्री आमदनीसे ही राज्यको उनका ऋण 
चुकाना चाहिये। राष्ट्रीय कार्योके लिये राज्य 
जनतासे कर ल्ेता है। लाभके खातिर जो काम 
वद्द द्वाथमे लेता दे बह राष्ट्रीय कार्य नहीं कद्दा जा 
सकता है | यदी कारण हैं कि आयदयय शाख्शौ- 
का इस बात पर विशेष बल है कि राज्यको 
बतरके समयमें साफ २ कह * देना चाहिये 
कि उसका कौनसा काम राष्ट्रीय है भोर कौनला 
काम व्यापारीय तथा व्यावलायिक है। यह 
इसी लिये कि नियामक सभा पहिले प्रकार- 


3०५ 


आवधिक ल!भ- 
रहित कार्योके 
लिये घधनक। 
उधार लेना ! 


व्यापारीय तया 
व्यावभायिक 
कार्मो रे लिये 
लिये गये ना- 
तीयऋणका घन 
उनकी 'शम- 
दनीसे चुकता 
करना चाहिये। 


जातीयऋणके 
लेनेमे तीन 
कठटिनाश्याँ । 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


के कामके लिये ही उसको कर द्वारा धन प्राप्त 
करनेकी आज्ञा देती है न कि दूसरे प्रकारके 
कामके लिये | 


३-जातीय ऋणका ग्रहण करना तथा 
उलारना | 

जआतीय ऋणके ग्रहण करने तथा उतारनेमे 
झायव्यय-सचखिवको जिन कठिनाइयोका सामना 
करना पडता है उन्हीं पर श्रय प्रकाश डाला 
जायगा | ये कठिनाइयां तीन हैं । 

(7) जातीय ऋण कैसे तथा कितने समय- 
के लिये लिया जाय ? 

([7) जातीय ऋणकी शर्तोंमें संशोधन केसे 
किया जाय ? 

(!7!) जातीय ऋण कैखे उतारा जाय ? 

जाताय ऋण सम्बन्धी इन तीनो समस्याओं 
पर अब पृथक्र विचार किया जायगा। 

[को कप ०) सर छ 
जाताय ऋण कसर तथा कंलन स्स॒य- 
के लिये आलिया जाय ? 

राज्यकर लगानेकी अपेत्ता विपक्तिके समय- 
में जातीय ऋण ही लेना चाहिये दसपर विस्तृत 
तोर पर लिखा जा चुका है। प्रश्न उपस्थित होता 
है कि आयव्ययसलिय जातीयऋण किस प्रकार 
ले? इसका उत्तर इसप्रशार दिया जासकता है, 


शंप्द् 


राष्ट्रीय सालका प्रयोग तथा प्रबन्ध | 


(१) आतीय ऋण ग्रहण करनेकी विधिः-- 
आतीय ऋण प्रदश करनेकी तीन दी पिधियां 
हैं। उदारता, भय तथा वैयक्तिक ख्वार्थसे प्रेरित . 
दोकरके ही लोग जातीय ऋय देते हैं। यद्दी कारण 
है कि () देशभक्ति-ऋण, (0) बाधित ऋण तथा 
(५0) व्यापारीय ऋण इन तीन तरीकोका जातीय 
ऋण होता है | 

()) देशभक्ति-ऋणः-देश मक्तिऋण अस्थिर 
तथा अनियत होते हैं । मिल गये तो मिल गये, न 
मिले तो ने सही। अतः इनपर किसी भी 
राज्यको बहुत भरोसा न करना चादिये। यही 
नहीं, वेशभक्ति-ऋण प्राप्त करनेमे यदि राज्य 
झसफल दो जाय तो उसको अन्य ऋण भी नहीं 
मिलते हैं। क्योंकि राष्र परसे डसकी साख्त्र नष्ट 
हो ऊातो है। अतः देशभक्ति-ऋण जितने सस्ते 
हैं तथा उत्तम हैं, उतने दी भयंकर भी हैं। राज्यो- 
को इनपर बहुत भरोसा न करना चाहिये । 


(0/: बाधित ऋणः--इतिहासमें बाधित ऋण 
कई छूपमें प्रगट दो चुके है। आजकल यद्द ऋण 
राज्य द्वारा बाधित तौर पर सश्चालित खजानेके 
नोटोंके रूपमें प्रगट होते हैं। द्वाज्य युद्धकालमें 
सिपाहियोको तनखाई तथा दुकानदारोंको चीज़ो- 
के दाम इन्हीं नोटोंके द्वारा देदेता है। राज्यक्ा 
भय बड़ी चीज़ है। उसीके मयसे लोग इन नोटो- 
को लेन देनक काममें ले आांते हैं। इन नोटो- 


४०६ 


जातीबऋणय 
लेनेकी विधि। 


देशभक्तिऋएण 
की अस्थिरता । 


बाधितऋण तथा 
उसका स्वरूप। 


व्य[पारीय 
ऋण । 


जानीयऋणके 
उताग्ने तथा 
लेनेका समय। 


जानीयऋशण 
लेनेकी तीन 
शर्त । 


राष्ट्रीय आयव्य व शाख् 


फे निकालनेम राज्यको कुछ खर्च नहीं करना 
पद्धता है। इन नोटोके लद्दारे राज्यको आवश्यक 
घन मिल जाता है जब कि उसका किखसीकों भी 
कुछ भी व्याज नहीं देना पड़ता हैं। इन नोटोका 
सबसे बड़ा प्रभाव यद्द है कि उनके द्वारा देशमें 
महँगी उत्पन्न हो जाती है। यददीं पर बस नहीं, 
ग्रीषम नियमके छारा धातुका प्रयोग देशमें कम 
हो जाता हैं ओर लेनदेनम॑ यह नोट दी चलने 
लगते हैं | बहुत बार अधिक निकल जानेके कारण 
इन नोटोंका दाम शून्य तक पहुंच जाता दे ओर 
अनता पर पक प्रकारसे यह भयंकर राज्यछरके 
रूपमें पड़ जाते हैं |# 


(7) व्यापारिक ऋणः--इसपर इसी खरदह- 
के प्रथम परिच्छेदमें प्रशाश डाला जा चुका है 
अतः यहाँ पर फिर लिखना दुद्दराना होगा । 


(२) जातीय ऋण ग्रहण करने तथा उतार ने का 
समयः--अआातोय ऋणकीा बीसो तरी कीौसे राज्यको 
प्रहण ऋरना चाहिये। जिस प्रकारकी शर्तोले 
राज्यकोी अधिक ऋण प्राप्त करनेकी आशा हो 
उसी प्रकारकी शर्तें राज्यको अनताके सम्पुख 
रखना चादिये | “जातीय ऋणके लेनेमे प्रायः तोन 
प्रकारकी शर्तें काममे लाया जाती हैं । 





» लेखकका सपत्तिशाशत्र ( पुस्तक--विनियम खण्ड, मुद्रा 
परिच्छेद ) । 
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राष्ट्रीय खाख का प्रयोग तथा प्रबन्ध । 


() जायीय ऋणका समय | 


(।)) ग्रहीत धवके यदलेमे॑ कितनी धनराशि 
दी ज्ञायगी । 


(१।)) वयाअकी दर । 


उपरिलिखित तीन शतामेसे कोई दो शर्तें 
राज्य खयं ऋर सकता है और एक शत जनता- 
के लिये छोड सकता है। यदि जातीय ऋणका 
समय अधिभर लस्बा हो तो उसपर व्यप्ञकी 
मात्रा कम होनी चाहिये ओर यदि उस ऋण का 
समय थोड़ा हो तो व्याजकी मात्रा अधिक 
होनी चाहिये। जातीय ऋण अहण ऋरते समय 
शाज्योक्री निम्नलिखित तीन बातोका ध्यान ऋरना 
चाहिये। 

()) राज्यको विशेष समय तकके लिये आतीय 
ऋणपर व्याजकी मात्रा निश्चित सथ! नियत कर 
देनी चाहिये। जातीय ऋणुपर प्रति वर्ष नियत 
श्रन राशि देने का प्रण करना ठोक नहीं है । 

, () व्याजकी मात्रा या धनराशि नियत 
करनेके स्थान पर जातीय ऋणके उतारनेका समय 
राज्यौको नियत कर देना चाहिये। यह समय भी 
बीससे पाल साल तक दोना*चाहिये। भारत- 
ब्षमें इससे कम समय भो रखा जा सकता है। 
क्योंकि भारतवर्षमे ब्याज़की दर अधिक है और 
इसमें शीघ्र दी उतराय चढ़ाव झा सकता है। 


8१९ 


लगे समयके 

जातीयऋण पर 

व्याजको मात्रा 
कम होनी 
चाहिये। 


जातीवऋशण पर 
ब्याजकरी दरका 
नियत करना। 


जातीयकऋ णके 
उत रनेका छ- 
मय नियत 
करना जाहिये। 


जातीयऋश०्े 
ज्याजका भर 
घिकता । 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


इंग्लैणएड आदि देशोर्मे ब्याजकी मात्रा कम है 
शरीर वहां इसमें चढ़ाघ उतराव भी बहुत नहीं है | 
ऐसे देशोमे यदि अधिक समयके लिये निश्चित 
व्याजक्ली दरपर जातीयऋण लिया जाय तभी 
लोग राज्यकोी ड्ित तथा आवश्यक धन 
दे सकते है । 

() जातीब ऋणपर व्याजकी दर अधिक 
होनी चादहिये। इसीसे लोग उसको लेनेके लिये 
तैय्यार हो सकते हैं |» 

(77) 
जातीय ऋणरी शतोंमें संशोधन कैसे 
किपा जाथ। 

कभी २ राज्योक्नी विशेष २ कारणाोसे प्रेरित 
होकर जातीय .ऋणके पुराने व्याजकी मात्रा 
कम करनी पड़तो है | इसका खबस अच्छा 
तरीका यह दे कि राज्य कम ब्याजपर नवीन 
जातीय ऋण लेलेवे ओर पुराने अधिक ब्या जवाले 
जातीय ऋणका रुपया उत्तमणौको दें देवे। यह 
उचित ही है। क्योकि जातीय ऋणका ब्याज 
राज्य करके द्वारा चुकता किया जाता है। यदि 
किसी खमयमें पुरान आतीय ऋणके व्याजकी 
मात्रा अधिक हो तो उसको इस तरीकेसे कम 
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डर 


राष्ट्रीय खाखका प्रयोग तथा प्रबन्ध । 


कर देना चाहिये। जासि पर जितना करका भार 
कम दहोषे उतना ही अच्छा दे । 
() 
जातीय ऋण कैसे उतारा जाथ ? 


जातीय ऋण कैसे उतारां जाय? इस पर 
घिचार करनेसे पूर्व यह विचारना अत्यन्त आव- 
इयक प्रतीत होता है कि जातोय ऋण क्यों उतारा 
जाय ? अ्रतः अब इसी पर पहिले, प्रकाश डाला 
जायेगा फिर दूसरे प्रश्ष पर विचार किया जायेगा। 
(१) जातीब ऋण क्यों उत्तारा जाय ? जातीय 
ऋणका उतारना इसलिये आवश्यक है चूंकि 
जाति पर इसके कारण राज्य-फकरका भार बढ़ 
आता है । जातीय ऋणुका व्याज्ञ राज्य करके 
द्वारा ही उतारा जाता है। इग्लैर्ड झादि व्याव- 
सायिऊ देश चादे जाह्वीय ऋणक भारको कुछ भी 
न समझे, परन्तु भारत जैसे कृषिप्रधान द्रिद्र 
देशक्‌ लिये यद्द भार मह्या भयंकर दे। प्रतिवर्ष 
हमपर जातोय ऋषका बढ़ते जाना द्मारी उत्पा 
दकशक्तिको नष्ट कररदहा दै। यदीं पर बल नहीं 
(आरू ब्याजकी दरसे अधिक व्याज पर जातीय 
ऋण लेकर राज्यने ब्याजकी मात्राको चढ़ा 
दिया है । इससे भारतीयोंकी *« व्यावलायिक 
डश्नति भर भी अधिक रुक गयो है। जमींदूर तथा 
उयापारियोका रुपया राज्य-ऋषमें लगानेसे देश- 
के व्यवसायोके लिये पूजी भौर भी कम दो गयी 


डरे 


जातीयकश 
उतारनेकी 
जरूरत । 


जानतायऋश ते 
लोकमतको 
जरू(तल । 


राफ्शीय आयवब्य ८ शास्त्र 


है। इस प्रकार रुःए है कि भारतकी जैसी 
झार्थिक दशा है, उसके लिये भरत पर सातोय 
ऋण का दोना कभी भी अच्छा नहीं ऋद्दा आल ऋता 
है । इससे लोगों पर करका भार बहुत ही अधिक 
हो गया है |#क 

(-) ज्ञातीय ऋण केसे उतारा जाय? 
जातीय ऋण उतारनेके लिये निम्नलिश्ित बातो का 
ध्यान करना चादिये 

() अमेरिका आदि प्रतिनिधितन्त्र देशोमे 
जातीय ऋण लेने तथा उतारनेमें राज्यको सारी- 
की सारी जनताकी आज्ञा लेनी पड़ती है। यह 
आाधश्यक हो है। वर्धोकि यदि इसपर जनताका 
प्रभुत्व न हो तो राज्य स्वेच्दाचारी हो सकता है। 


राज्यकों जातीय ऋण लेते समय जहां तक 
होसके उसके उतारन का प्रण/ न करना चाहिये | 
ऐला करने से ही प्रायः राष्ट्रीय छास्र स्थिर रहती 
है। परन्तु भारतकी दशा विचित्र हें। भारतोय 
राज्प अनताका अंग नहीं है, अतः भारतीय राज्य 
तथा भारतीय जनतांका पारस्वारक सश्यन्त्र 
स्वाभाधिक संबंध नहीं है। यहो कारय है कि 
इस महायुद्धमे झ्ारतोय राज्यक्ा जातोय आयके 
अहण करनेमे॑ उलके उतारनेका समय तक 
देना पड़ा | 


कक आदम रनिब्र फादनान्श (१८६८) पृ० ५५४-५६० । 


छ्श्छ 


राष्ट्रीयसाश्षका प्रयोग तथा भवन्ध 


(२) नियामक छमाझोंको जातीय ऋणके 
उलारनेके किये बजदूके लमयमें एक नवीन घन 
राशि प्रतिवर्ष पाल करनी चादहिये। डसके लिए 
अयशिष्ट घन मीतिका अवलम्बन करना ठीक 
नहीं है । अवशिष्ट धन सिद्धान्तियोंका विचार है कि 
यदि राज्य ५) रु० खैकड़े व्याजपर जातीय ऋण 
लेवे और ४३ प्रति शतक चक्रवृद्धि ब्याजपर उस- 
को लगा दे तो कुल जातीय फरणपर लगभग 
६रुू० सैकड़ा व्याज़ मिल सकता है। इससे राज्य 
जातीय ऋणपर ५ रु० सेकड़ा ब्याज वेते इए 
भी १ रु० सैकड़ा लाभमें रद्द सकता है और 
जनतापर करका भार भो नहीं पड़ सकता है । 
इस पिचारमे जो दहेत्वामाल है वह यह हे 
कि राज्य जातीय ऋण प्रायः युद्ध आदियोके 
लिए लेते हैं। अतः वहां अघशिष्ट घन सिद्धान्तसे 
कुछ भी सद्दायता नहीं मिल सकती है। अवशिष्ट 
धनसिद्धान्त केघल स्थानीय ऋण तथा व्यापारीय 
ऋणके विषयमें दी सत्य है । इसका ज्लेत्र युद्धा- 
दिके निमिक्त लिये हुए अजुत्पावक जातीय ऋण 
सक नहीं पहुंचता है । 

(३) जातीय ऋणको शनेः २ थोड़े २ घनके 
द्वारा भागोमें उतारना ठीक नहीं है जितना जातीय 
ऋण उतारमा हो उसके पूरे तोरपर उतारना 
छादिये। इसको समभसमेके लिए १ लाख रुपयेके 
जौ सौ रुपये पाले प्रोमिसरो नोदोंको के खेझो | 


२७ डेप 


राप्रीय आयब्धब शाख 


इसका रुपया राज्य दो प्रकारसे ढतार सकता है 
( यदि यह इस ऋणको डतारना यादे )। एक 
तरीका यह है कि २५ दजार रुपया दे देनेके लिये 
घद्द १००) रुपये बाखे प्रामिसरी नोटोंको 93) का 
बना देवे शोर दूसरा तरीका यद्द है कि प्रासिस री 
नोटोका सूल्य १००) दी रहने दे ओर बाज़ार 
से २५ हज़ार रुपयेके प्रामेलरी नोट खरीद कर 
दूनको जनतामें पुन न चलाधघे। यदि जातीय 
ऋणके वास्तविक मूल्यसे बाआरी सूल्य कम हो 
तो राज्यको दूलरा तरीका क्ाममे लाना चाहिये 
और यदि खट्टे या.झन्य विशेष कारणोसे उसका 
बाजारी दाम अधिक हो तो थोड़े थोड़े धनके द्वारा 
भागोंमे दी राज्यऋण॒का ढतारना उत्तम है अर्थात्‌ 
राज्य ऋणके उतारनेका पदिला तरीका ही ठोक 
है। जहाँ तक दो खके शाज्यको दूखरे तरीकेका 
ही अवलम्बन करना जाहिये झोर वही तरीका 
सबसे उत्तम है। 


(४) जातोीयऋणषके लेते समय ही डखके 
उतारनेकी नोतिका भी शाज़्यको पूर्वसे ही निश्चय 
कर लेना चाहिये। इस्रीमें आयव्यय खखिवकी 
योग्यता पद्चानी जाती है | # 


६ महाशय आदम्सू रचित फाश्नान्स (१८६८) एछ ५६०-४६४। 
४१६ 


तृतीय परिच्छेद । 
मारतसें जालीयऋण 


भारतके आतीयऋणका इतिहाल रहरुवले परि- गातीय ऋख् 

पूर्ण है। सारतमें भ्रुत्तरदायी राज्य है। भागतीय * रतिदास 
जनताको अपने धनकरो खर्चे करनेमें तथा शुकट्टा 
करनेमें भी स्घतश्रता नहीं है। ईस्ट इण्डिया 
करुपनीके अमानेसे अबतक राज्यका भारतीयोके 
संपूर्ण मामलोमे दखल है। बंगालकी आामद्नीसे 
ही शुरू शुरूमे कंपनीने अन्य प्रान्तोकी जीता शोर 
झफगानिस्तान, बमा, नेपाल आदि के युद्धोंम॑ डघार- 
के रुपयोसखे सफलता प्राप्त की। इंग्लैण्डका कुछ 
भी धन भारत पिजयम न ख्च हुआ | १८७४ में 
भारतका जातीय ऋण ७० लाख रुपये जा पहुँचा 

यह क्रमशः बढ़ता ही गया। (श्ण्घद में 
४५०० लाख रुपये, १६वीं सदीके झआरम्भमे 3६५० 
लाख, रुपये शोर २७६१४ में १०४२५ लाख रुपये 
भारतपर जञातीयऋण दो गया | सरकारी ग्रल्ति- 
योके कारण ही १८५७ का गदर इआ था। 
इसपर भी गदरका खर्च भारतीयोपर डाला 
गया। यही कारण है कि १६७६ में जातीयफऋण 
१२५६० लाख पाउण्ड हो गया। इसके झनम्तर 
जातीय ऋण इस प्रकार बढ़ा । 


४१२७ 


राष्ट्रीय आयब्यय शास्त्र 


३१ मां साल कुल व्याजकी मात्रा 
पाठ्यड्फ जातीयऋण प्रति पाउरड 


खन्‌ श्टण्टण ब्डचर १७४६५ धर 
श्प्डशेड १०६७ १७५३ ६७? 
श्ण्ईण ११३८. १६७३ ६७9? 
६०३ शैशेश्द. २१२० ७१०: 
दैबग्ध र्ध्रदष रछ७४० ८४१५. 
१&१३ २७७६१ रश्ऊपदे + हा का 


युद्धोके सटश ही रेल नहर आदिके बनानेमें 
भी भारतीय राज्यको जातीयऋण लेना पड़ा है| 
नदहराोमे लाभ रहा है अतः उसका भार भारतीय 
अनतापर नहीं है। परन्तु रेलोके बमानेमें अहाँ 
खर्चे अधिक हुआ है यहाँ वे घाटेपर चल रही 
हैं । परिणाम इसका यह है कि रेलोने हम लोगोंके 
ऊपर पक प्रकारसे भारका रूप धारण कर 
लिया है | 


इस महायुस्॒के लिये भी भारतीय खरकारने 
युयऋण लिया। प्रथम युदवऋणयमें सखश्कारकों 
५४ करोड़ रुपये धन भमारतीयोंकी ओरसे मिला । 
इस्री प्रकार डाकखानेके केश सार्टिफिकेटसके 
द्वारा भी ११६७ में सरकारने काफ्यी धन प्राप्त 
किया। १७१०में सरकाश्को जातीय ऋण इस 
भ्रकार प्राप्त हुआ । 


डंरैट्ट 


भारतमें जातीय आय 


मुख्य ऋण लाल पाठणड्ज़ 
डाकलानेका धम रद्द 
२& 

कैश सार्टेफिकेद्खे द्द्द 


कुल ३६१ 
भिन्न भिन्न प्रकारके जआसतोयऋखचणका स्वरूप 
इस प्रकार था-- 
लाख 
पाढरुद्रज 
५: व्याजका प्रत्मस्यकालीन जातीय 
ऋषय १६१६-- शद४ड७ तक ण््‌ 
५३... व्याअका ३ सातवाका वारबाएड्ज़ रैबेर 
५३: व्याजका ५ सालका वारबाराड्स घर 
कुछ र&प 
राज्यकोष विलोके द्वारा भारतीय खश्कार 
सामयिकऋण चिरकालसे ले रद्दी है। इस मद्दा- 
युक्षके सूमयमे ६६ तथा १२ महीनोके लिए मी 
शाज्यकोष बिलोके दर जातीयऋण लिया गया 
है। १६१७--१८ में ऐसे बिलोंसे ४५० लाधब्व 
झुपये घन सरकारको प्राप्त हुआ था। १६१४-१३१&६ 
सके भारतमे जातीयऋणोौकी स्थिति इस प्रकार 
रही है। # 


# वी० जी० काले क़त इन्डियन इशकॉनोमिक्स (१६१८) पृ० 
४७१-४७६ । 

आर० सी० दक्त कृत इन्डिया अन्डर ब्रिटिश रूख चेप्टर २२। 

आर० सी० दत्त कृत इन्डिया इन दि विकटोरियन एज चेप्टर १३। 

गोखले एण्ड एकॉनोमिक्‌ रिफॉर्मस बाश वी० जी० काले 
पृष्ठ २१६-२२२ । 


४१८ 


राष्ट्रीय आयव्यव शास्र 
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छण० 


तृतीय खण्ड । 


प्रत्यक्ष आय । 


राज्यकों प्रत्यक्ष आय जार ख्ानोसे प्राप्त 
होती है। (१) राष्ट्रीय भूमि (२) राष्ट्रीय व्यापार- 
व्यव साथ (३) दान (४) जमानत तथा दुसरेकी 
घन छीन लेना। राष्ट्रीय भूमि शथा राष्रीय 
व्यापार व्यवसायसे इन्हीं राज्योका धन ग्रहण 
करना रुत्तम है जो कि उत्तरदायी हा । 
अजु क्तरदायी राज्योका ऐसे कामोमे पड़ना 
उनके स्वेच्छाजारित्वको झति सीमा तक बढ़ा 
देता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि झअनुफ्तर- 
दायी राज्योका राष्ट्रीय भूमिपर सत्व तथा राष्ट्रीय 
व्यापार ब्बववसतायका करेना किसी भी न्यायाश्रित 
युक्तिसे समर्थन नहीं किया जा सकता । 
क्योंकि को राज्य राष्ट्रका ध्तिनिधि हो वही 
राज्य राष्ट्रीय भूमि तथा राष्ट्रीय व्यापार व्यवसाय- 
से झाय प्राप्त कर सकता है। स्वेच्छाचारी अजु- 
त्तरदायो राज्योका इनसे शाय प्राप्त करना शक्ति 
सिद्धास्तपर आश्रित होता है क्योंकि स्वेच्छा- 
चारी राज्य तथा राष्ट्रके बोचमें यह प्रतिनिधि 
रूपी श्टृंखला टूटी हुई होती है जिससे स्वाभाविक 
तौर पर राष्ट्रकी संपत्ति राज्यकी बन जाती है। 


डर 


राष्ट्रीय आयव्यय शाखत 


भारतीय नेता क्यो राज्यका स्वत्व भारतीय भूमि- 
पर तथा भारतीय व्यापार व्यवसाबपर अज्ुखित 
समभते हैं भौर यूरोपमें इससे उल्टी खद्दर क्या 
है, इलका रदस्य इसीमें दिया है । 

दान सथा जमानस द्वाशा भी राज्य घनको 
प्राप्त करते हैं। भारतमें सरकार पत्र-संपाद कों ले 
अमानतके तोर पर धन लेती है। इस्री प्रकारका 
छेल अमेनीने फ्रान्लले, जापामने चीनलसे ओर अब 
इंस्तेएड तथा फऋ/षम्ल जमंनीसे लेगा यादते हें। 
प्रत्यक्ष आयका विषय भी: काफी मदत्वपूर्ण हे, 
झतः अब डसीपर विरुतृत तोरपर प्रकाश डाला 


जायगा | 


छरर 


प्रथम परिच्छेद । 


जातीय संपसिसे राज्यका आय । 


(१) मारतमे जातीय संपक्तिपर राज्यका प्रभु त्व। 
नदी, पहाड़, भूमि, लान आदि्पिर सासूदिक 
तौरसे जआतिका ख्त्व है। प्रतिनिधि तनत्र उत्तुड- 
दायी राज्योमें आतिका ही राज्य एक अंग होता 
है। जाति अपनी संपत्ति राज्यको दे देती है 
झोर प्रतिवर्ष आय व्ययं भी खय॑ ही पास करती 
है। परन्तु यद बात भारतवधमें नहीं है। भार- 
तीय राज्य भारतीय अनताका अंग नहीं है, बही 
कारण है कि राज्यक्री कर शक्ति तथा भ्रभुत्व 
शक्तिका स्रोत भारतीय जनता नहीं है। इस दशा- 
में कठिनता बहुत दी झज़िक बढ़ जाती है। भारत- 
को भूमि पदाड़, खान, नदी आदि पर भारतीय 
राज्यका स्वत्वय किस युक्तिसे पुष्ठ किया जावे। 
जो राज्य आंगरल जातिका प्रतिनिधि दो उसका 
स्वत्व इृक्नलेए्ड की नदी खान आदि पर हो सकता 
है परन्तुं मारतकी जातोय संपस्तिपर नहीं । ऐलोी 
दालतमें दो दी बात दो सकती हैं। 

(क) भारतघर्षमे जनताकों भ्रा्थिक सराज्य 
सथा उत्तरदायी राज्य मिल जाय भौर इस प्रकार 
भारतीय राज्य भारतीय जनताका प्रतिनिधि 
“हो आय । 


शरद 


भारतमे उत 
रदायी राज्य 
का होना 


बूरापमे उत्त- 
ग्दायी राज्य 
का प्रचार 


लगानका अ- 
घिकनता 


राष्ट्रीय आयव्यय शाझत 


(खर) नदी, भूमि ओर लानसे केकर संपूर्_े 
जातीय संपत्ति पर सरकार अपना स्घत्व छोड़ दे | 

यूरोपीय देशोमे यद्दी समस्या किसी दूखरे 
रूपमें उपस्थित द्वोती है | वहां आतिय तथा राज्य- 
में कोई विशेष भेद नहीं है क्योंकि राज्य जातिका 
दी प्रसिनिधि है भर जातिका द्वी अंग है। यूरो- 
'गीय जनता भूमि, खान, नदी, पर्धंत, जंगल झादि- 
पर वैयक्तिक स्थत्वको अनुचित समभ रही है 
झोरे उसपर अपना हो स्वत्व स्थापित करना 
चाहती है जोकि उचित भी है। सारांश यह है कि 
यूरोपमें संपक्तिपर ज्ञाति तथा व्यक्तिका विरोध 
है और मारतमे संपतक्तिपर जाति तथा राज्यका 
विरोध है । 

इन पिरोधाोंके होते हुए भी भारतीय राज्यने 
भारतीय भूमि, जंगल, खान आदिपर अपना ही 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। आज कल भारतीय 
राज्य जितना चाहे लगान ले सकता है, क्योंकि 
भारतीय जनताकी संपूर्ण संपशि तो डउस्रीकी 
संपल्ि है। लगान लेने तथा बढ़ानेके मामलेमें 
राज्यने अपना खुला हाथ रखा है। किसी भी 
खभासे उसको इस कायम पूंछनेकी ज़रूरत नहीं 
है। परिणाम: इसका यह है कि राज्य करकां 
सारा भार वियारे गरीब किसानोंपर जा टूटता 
है झोर यह डचार ले ले करके प्रतिवर्ष राजकीय 
लगानको झुकता कर देते हैं । 


डर 


जातीय सम्पशिसे राज्य को प्राय | 


सोना, यांदी, हीरा, ममक झादिकी खानोपर श्वानोपर सर- 
भारतीय राज्य अपना ही स्वत्व प्रगट करता है। कारका स्वत्व 
बंगालमें अमॉंदारोंके हाथम॑ यही चीज हैं। 
बिहारकी कोबलेकी खानोपर भी राज्यका स्वस्व 
नहीं है | चिरकालसे राज्य उपाय सोच रहा है कि 
इनपर भी किसी न किसी तरीकेले अपना ही 
प्रभुत्व धगद करे | परन्तु बंगालो ज्ञमींदार अब 
संपूर्ण मामलोको खमरू गये हैं। किन्‍्तु इसमें सन्देद 
नहीं कि वे बदद समभते हुए भी कुछ नद्दीं कैर सकते । 
राज्यने जिस प्रकार अन्य जातीय संपश्ियोपर 
अपना कउज़ा जमाया है उसी ध्रकार उनकी सखंपत्ति- 
पर भी कबजा कर सकता है। यद तो कृपा तथा 
अजु भद समभना चाहिये कि राज्यन अभी तक 
डनकी खंपक्तिको बिलकुल छीन नद्दीं लिया दें | यह 
भी शनेः शनेः राज्य कर ही लेयेगा क्‍योंकि राज्य- 
ले इनकी भूमियाँ बांध दी हैं ओर उनको राजासे 
ताहलुकेदार बना दिया है। अब केवल उनको 
असामी बनानेकी ही देर हैः-- 


(२) यूरोप तथा अमेरिका भ्रामियोंसे 
राज्यकों आय #* । 


यूरोपमें भूमियां 'चिरकाल से राज्यकी झायका यूरोपमें भूमि 
घुख्य साधन रही हैं। मध्य काल तक यूरोपमें से श्रामदनी 





० है एस, जी पियर्सन कुत प्रिन्लिप्स आव इकानोमिकस 
बल्यूम २ पार्ट ४ चेप्टर १-२ 


डे२३ 


>जीत्व विधि 
का परियाम 


प्रशिया 


फ्रांस 


इरले एड 


इालेण्ड 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


राज्य तथा राष्ट्रकी आय कुछ भी मेद न खमभा 
जाता था। राजाकों अपनी जमीनोंसे बहुत दी 
अधिक झामदनो होती थी। करोंके द्वारा उसको 
बहुत द्वी थोड़ा धन मिलता था। यूरोपमे पूँजीत्व 
विधिके उद्य होते द्वी राष्ट्रीय तथा राजकीय झआय- 
में भेद स्थापित दो गयां। भूमिदान, कृषक-भूस्था- 
मित्व-विधि तथा राष्ट्रीय संपत्ति एवं झायके 
"“खाधनोंको ज़मींदारोंके हाथमे दे देनेसे र/जाके 
'हाथोले उसकी अपनी भूमियां जनताके द्वाथो्म 
चलो गयोीं। प्रशियाके टाजाको अब तक जंगलों 
तथा राजकीय भूमियोंसे ३२२४०००० रुपयेकी 
आमदनी है। लखानो तथा कारखानोंसे भी डसको 
१२०००००० रुपये मिलते हैं | प्रशियाके सदश दी 
फ्रान्खमें संपूर्ण जंगलोका १०"८(२६४७००० एकड़) 
प्रति शतक राज्यकी मिलक्रियत है और २२७ 
प्रति शतक ( ४७११००० एकड़ ) मिन्न भिन्न 
विभागों, कास्यून्‍्ज़ तथा राष्ट्रीय संस्याओंके स्वत्व- 
में है । रूसके पाल बहुत अधिक भूमि है । जिसकी 
अधिकताका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता 
है कि उसप र२२०००००० दो करोड़ बीरा लाख (?) 
आदमी निवास करते हें। इश्नलैए्डमे राजकीय 
भूमि भव अह्डुत थोड़ी रद गयी है। आंरत राज्य- 
को झपनी भूमिसे केचल ६०००००० पाउन्ड्जकी 
ही आमदनी है । द्वालेरडकी दशा 
सर्वंथा मिलती है। दालेएडके राज्यको राजकीय 


डर 


जआतीय खम्पशिसे राज्यको आय | 


भूमिसे केवल १८४७५४००० रुपयेकी दी आमदनी 
है। मारतकी दशा खब देशोसे विचित्र है। झंरत ... भारत 
राज्य भारतकी संपूर्स-भूमिपर अपना ही स्वत्व 
समभता है और इस प्रकार द्निपर दिन लगान 
बढ़ाता जाता है । इससे भारतीय कृषकोकी 
झा्थिक दशा बहुत द्दी अधिक बिगड़ गयी है और 
भारतव्ंमे दुर्भिक्षने स्थिर रूपसे रहना शुरू कर 
दिया है। संयुक्त प्रान्त अमेरिकाके पास भी बहुत अ्रमेरिक' 
ही अधिक भूमि है। १६६७ में श्रमेरिकन राज्यकी 
मिलकियतमें १४४२३१०६८७ एकड़ भूमि थी 
जो कि अमेन सखाम्राज्यले १७ ग्रुनी कही जा 
सकती है । इस भूमिसे अमेरिकन राज्यने बहुत 
अधिक लाभ उठानेका झब तक यत्ल नहीं किया 
है। शुरू शुरुमे अमेरिकन राज्यने अपनी भूप्रि- 
को ६ रु० ४ आने प्रति एकड़के दिसाबसे 
बेचना प्राश्म्म किया झोर साथ दी & वर्ग मीलसे 
कम भूमिके खेनेवालोको भूसि न येखी | इसलस्ते 
अल्प पूँखजीवाले किसानोंको बहुत ही तकलीफ़ 
हुई १८७७ में राज्यने भूमिका सूल्य ६रू० ४ 
झा० २( दो डालर ) प्रति एकड़ कर दिया और 
साथ ही १८६८ में १६० एकड़ भूमिके खरीदनेयालते 
किसानोंको इस शपथपर भूमि देना आरम्भ किया 
कि उनके पास अस्यत्र कट्दींपर भी ३२० पकड़से 
अधिक भूमि नहीं है। लं० १६१७ की ६ ज्येष्ट (२० मई) 
को खमापति मिल्कानने गरीब युवा आदमीको 


४२७ 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख्र 


१६० एकड़ जमीन इस शर्तपर घुफ्त देना मम्जूर 
किया कि घह उस जमीनको लोते बोयेगा और 
बल जअमीनको बेस करके लास उठानेका यल्ल न 
करेगा। इसी प्रकार सं० १६३० की १& फाल्गुन (३ 
भार्य) को टिम्बर छंषि नियम पास किया गया ! इस 
राज्य नियमके अनुसार कोई भी अमेरिकन नागरिक 
«६० पकड़ भूमि इस शरतेपर मुफ्त ही ले सकता 
"है कि वह १० एकड़ भूमिपर एक मात्र पेड़ौको 
हो लगाबवेगा ओर उन्न 'पेड़ोकी १० साल तक 
निगरानी करेगा। यह मियम इसीलिये पास 
किया गया है कि अमेरिकाको लकड़ियाँंकी बुत 
ही अधिक जरूरत है। अस्तु जो कुछ हो, 
सं० १८७७, २१७२६, तथा १७६३० के राज्य नियमोके 
अनुसार कोई भी झमेरिकन मागरिक ४८० पकड़ 
भ्रूमि मुफ्त ही से खकता है। परिणाम इसका 
यह दें कि लाखो पकड़ भूमि प्रति वर्ष 
अमेरिकन प्रजांकी मिलकियत बनती जाती दे, 
जथ कि अमेरिकन राज्यको उसके बदलेमे फूरी 
कोड़ी भी नहीं मिल रही है | भारतकी दशा भमे 
कासे खथंथा भिन्न है। जंगलामे घास उत्पन्न हो 
कर सूल जातो दे, लकड़ी निरथेक पड़ी रद्दतो दे, 
परन्तु आंरल राज्य भारतीय गरीब किखानोंको 
झपने पशुओको घास चरानेकी भझाजा देने को तैयार 
नहीं है। लकड़ी जलानेके लिये झाशा देगा तो दूर 
रहा | भारतीय प्रजाकी भूमिपर अपनी मिलकि- 


डेर्ष् 


जातीय खसम्पशिसे शज्यको आव 


चयस प्रगट करना और इस प्रकार अनन्त सतोमा 
सक लगान बढ़ाते चले जामा आग्ल राज्यके लिए 
कहाँ तक स्याययुक्त तथा डख्वित है. यह सम्पक्ति- 
शाक्षफे विद्यार्थी स्वयं ही जान सकते हैं । 
अमेरिकन राज्यने श्य४झ० के राज्यनियमके 
अनुसार दुलदल वाली तथा कृषिके अयोग्य भूमि 
अपनी भिन्न भिन्न रियासतोमे बॉट दी । स्कूतली 
तथा अन्य सामाजिक खसंश्याओको,भी राज्यने 
बहुत ली भूमि सुफ्त , ही दी है। रेलोकी वृद्धि 
करनेके लिये रेखबे कम्पनियोको भी अमेरिकन 
राज्बने मुफ्त ही बहुत सी भूमि दी है। इलिनाइस 
सैम्ट्रल रेटबे कस्पनोको भूमि देनेके अनन्तर 
१८७०००००० झट्टारह करोड़ सत्तर लाख एकड़ 
भूमि अमेरिकन राज्यने भिक्न भिन्न रेलवे कंपनियाँ- 
को मु दी दी हे । 

राज्यकी इल उद्ारताका परिणाम यह हुआ 

है कि भमेरिका शीघ्र दी बल गया है। विनपर 
दिन यूरोपीयन लोग संयुक्त प्रान्त अमेरिका 
अधिक संख्यामें आते हैं भोर वहांपर दी बल 
जाते हैं। अच्छा दोता कि अमेरिकन राज्य 
खद्ारता दिखिलाने में कुछु लोच विचार कर काम 
करता । भूमियोंकों गुप्त बांटनेके श्यानपर १०० 
सालके लिये फिंसानोंको जोतने, बोने तथा लाभ 
छठानेके लिये दे दिया जाता तो बहुत ही उत्तम 
द्ोता क्योंकि इससे भूमिपर अमेरिकन राज्यका 


७४२4 


अमे रकन 
राज्य 


हालेएड का 
राज्य 


भारतका राज्य 


राष्ट्रीय भायव्यय शार्तर 


खत्य सदाके लिए बना रहता और समय पड़ने 
पर वद्द लाभ उठा सकता | 

इस उदारतामें डच राज्यने बड़ी दूरद््शिताखे 
काम लिया है। सं०१६२७ को २६ चैज (& भप्रिल) 
के नियमके अनुसार ख्ताली भूमियोंको कुछ वर्षो के 
लिए कृषकोको दे देना रूच राज्यने पाल किया । 

७ की ४ भ्रावथ (२० जुलाई ) को भूमिदाम 
सम्बन्धी छोटे मोटे नियम बनाये गये और वे 
१६१६ की ३ वेशासत्र (१६ भभग्रिल) के कुछ सुधारोके 
साथ पास कर दिये गये | इन नियमोंके भनु लार 
कोई भी मलुष्य या कंपनी भूमि माश्नका खर्चा दे 
कर ओ तने बोनेके लिए राजकीय भूमिको सेसकता 
है। झपने जीवन भर वह उसपर कृषि कर खकता 
है परन्तु वह उस भूमिको अपने पुत्रोमे नहीं बांट 
खकता | इस प्रकारके भूमि दानमें एक बातका 
ध्थान रखना अ्रत्यन्त आवश्यक है। राज्यको धन 
के लोभके स्थान पर प्रजञाके द्वितका विशेष ध्यांन' 
रखना चाहिये। 

भारतमे भी भांग्ल राज्यने बन्दोबस्तकी रीति- 
का अवलम्बन किया है। परन्तु उसने बन्दोबस्त 
की रीतिका समुखित प्रयोग नहीं किया है। भारत- 
में बन्द्रीवस्तका मतलब तलागान बढ़ाना खममभा 
जाता है। इससे भारतीय किसान ऐला दी डरते 
हैं. जैसा कि पेगलसे | बारम्बार बन्दोवस्तके द्वारा 
लगानके बढ़ जानेसे किलानोंकों खेतीके साथ 


छरे० 


जातीय खम्पत्तिसे राज्यको आय 


साथ मजदूरी द्वारा पेट पालना पड़ता है भर 
खरकारका लगान उधारके रुपयोसे चुकाना 
पड़ता है। यही कारण है कि भारतीय किसान 
सथा भारतीय राजनीतिश्व घ्वथिर लगानके पद्तपाती 
हैं। प्रजाहित इसीमें है कि लगान थोड़ा सथा 
स्थिर होना साहिये। 
मदहाशय व्यूल्ियूकी सम्मसि है कि “राज्यकु)/ लिराय ब्यूलि- 

अंगलोंकी भूमियां क्मी भी किसी व्यक्तिको मु॒ यूका मत 
देनी चाहिये”। इसक्रा, कारण यह है कि लोग 
जअंगलॉको राज्यसे से कर उनके संपूर्ण द्रख्त 
काट डालते हैं ओर दरण्तोंकी लकड़ी बेच करके 
लाभ उठाते हैं । जिस स्थानपरसे एक बार 
अंगल कट जाये उस स्थानपर पुनः दूखरा जंगल 
खड़ा दो जाना कठिन हो जाता है। जंगलोकी 
भूमिमें नमी द्वोती दे । दरख्ताके कट आनेसे धीरे 
घोरे बह भूमि सूख जांती है। परिणाम इसका 
यह होता है कि उस सूखी अमीनमे पुनः द्रख्त 
लगाना कठिन द्वो जाता है। यदि राज्य जंगलों को 
अपने ही खत्वमें रखे शोर उसकी सूखी लकड़ी 
सथा खराब पेड़ प्रति धर्ष ठेका दे करके निकलघा 
दे और उसमे नये पेड़ स्वयं खगवाये तो इससे 
बेशको बहुत दी मधिक लाभ पहुँच स्वकता है |” 
लिराय घ्यूलियूके इस पिचारसे प्रायः सभी विचा- 
रक सहमत हैं। जंगलोके कट जानेसे देशको 
स्थिर तौरपर जुक्सान पहुँचता है। भारतीय 


ब्द् ड३१ 


राष्ट्रीय आयब्यय शाख 


आंग्ल राज्यने जंगलॉके मामल्ेमे दुरदर्शितासे 
काम लिया। अंगलोके खंरक्षणमें उसका यत्ष 
प्रशंघलमीय है । परन्तु इसके साथ ही दम यहाँ 
पर यद्द कद्द देना भी उच्चित समभते है कि भार- 
तीय आंग्ल राज्यको चाहिये कि यह जंगल समस्‍्बन्धो 
कठोर नियमोको दृटा देवे । उसे प्रद्ादित का विशेष 
ध्यान रखना चादिये। उसको ऐसा यत्ष करना 
चाहिये कि जिससे गरीब किखानोको जंगलोंसे 
मुफ्त दी सूखी लकड़ी मित्त सके और बनके पशु 
दरी घास चर सक । 


हरे२ 
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द्वितीय परिच्छेद । 
राजकीय व्यवप्तायोंस आय । 


राजकीय ब्यवशायोसे आय” इस विषय पर 
विचार करनेसे पू् इसपर विचार करना भत्यन्क 
झावश्यक प्रतीत द्ोता है कि राज्यकों ,किन किम, 
व्यवसायोंमें हाथ डालना, चाहिये । 


१-राज्यका मिन्न समिन्न व्यवसायोको 
खुन ना ४० 
यूरोपीय देशोके भिन्न भिन्न राज्बाने तमाखू, 
नमक, शराब आविके कामोफो झपने हाथप्र॑ लिया 
है। राज्यको मादक द्रत्थोके व्यवखाय, भ्रायके 
वियारसे झपने द्वाथमें न लेने चादिये। राज्यको 
तो इन द्रव्योका प्रयोग यथाशक्ति घटानेका यक्ष 
करना चाहिये। इसी प्रकार भारतीय सरकारको 
नमकपर राज्यकर बहुत कम लगाना चाहिये, 
क्योंकि इससे गरीब लोगोंकों वहुत कष्ट पहुँचता 
है। पञ्जावकी नमककी खान भारतीय सरकारके 
खत्यमें हैं। सरकारकों नमकका दाम* यथाशक्ति 
कमसे कम रखता चाहिये। 
संसारके सभ्य देशोमे 'घुद्रा मिर्माण! का 
काम राज्य ही करते हैं। इसमें राज्य बनवाई 


डरे३े 


माड्क द्वब्या 
प्र सरकारी 
एकाधिकर 


सुद्र “निर्माण 


अन्य काये 


गैजकौय व्य- 
अमाय 


समाजहित स- 
स्वषी कारये 


राष्ट्रीय आयब्यय शास्त्र 


तकका खर्चा भी प्रजासे नहीं लेते । रेलोपर 
भी आज़ कत राज्योंका ही दिन पर दिन प्रभुत्द 
होता जाता है। भारतमें इसका सुख्य कारण 
राजमीतिक है, परन्तु यूरोप तथा अमेरिका रेखा 
पर शाज्ञकीय प्रभुत्वका एक कारण यह भी है कि 
यह काम यहाँ लाभका काम है। पोस्ट आफिस, 
डर द्राम, बिजलीको रोशनी, अलका प्रथन्ध आदि आज 
ले दिन पर दिन राज्य ही करते हैं। यह इसी 
'लिये कि इंन कामोंखे अच्छा लाभ होता है । “पत्र 
मुद्रा! का निकालना 'संखारके अन्य वेशोमे 
प्रायः बेंकौके हाथमे है, भारतम इसपर भी राज़्य- 
का ही प्रभुत्व है | । 
ढपरिलिखित संपूर्ण व्यवसायों पर यदि एक 
दृष्टि डाले तो यद पता लग खकता दै कि कुछ 
ब्यवसा यों पर राज्यका, प्रभुत्व आवके घिचार से 
है भोर कुछ पर प्रजाके दितके विचारसे । 

(१) भायके विचारसे राज्यका व्यवसायोंको 
अपने दाम लेना.--फ्रान्ल आदि देशों तमाख्‌ 
और भारतमे अफीमका व्यापार राज्य आयकी 
इष्टिसे करता है। नमक पर भी सभी देशोमे प्रायः 
राज्यका ही एकाधिकार है। झाजकल यूरोपीय 
जज्य लाटरोंके द्वारा भी आय प्राप्त करते हैं । 

(२) खममांज दितके विचारखे राज्यका व्यव- 
खाबाकों अपने दाथमें खेना--कुछ ऐसे व्यवसाय 


शेड 


राजकोय व्यवश्लायोसे झाय | 


हैं जिन पर सामाजिक तथा राजनीतिक विचारसे 
राज्यका ही प्रभुत्व होना चाहिये | रष्टान्त तौर परक 


मूल्य परिवतंन 
खम्बन्धी कार्य 


खिचार परि- 
वत्तंन सम्बन्धी 
काये 


पदार्थों तथा 

मलुध्योको इधर 

बचर लेजाने को 
काम 


पदार्थों. तथा 
बिजली या जल 
को देने सथा 
ले जाने याखते 
काम 


मुद्रा निर्मांण, 

नोटो का निकालना, 

पत्र मुद्रा लखालक थेंक, 
विनिमय बेंक 

डाकसताने, 

जार घर, 

डैलीफोन 


व्यापारीय रेले 
ट्र्प्म्वे 


नहरें, 

नागरिक जल प्रबन्ध, 

बविअलोकी रोशनी, 

बिजली देनेधाली कंपनी 
इत्यादि इत्यादि 


भारतमें इन व्यवसायोपर सरकाश्का प्रभुत्व 
या तो राबनीतिक दश्टिसे है या झायकी दृष्टिखते | 





* लेखकका सपत्ति शास्त्र पु० विनिमय परि० “भारबहन' 'मुद्रा', 


“साखः श्त्यादि इत्यादि । 


ड्रेप 


शित्ता 


शज्यका आय 
को सामने रख 
कर काम करना 


राष्ट्रीय आयब्यय शाख 


समाप़ दितसे एक भी व्यवसायको राज्यने अपने 
हाथमे लिया है या नहीं इसमें हमको सन्देश है । 
रेल्थेका प्रबन्ध इसना घुरा है कि शायद दी किसी 
सभ्य देशमे इतना बुरा प्रबन्ध दो | घूंस, पक्तपात 
तथा शाही कठोरता प्रत्येक रेह्वे स्टेशन पर 
दिखायी पड़ती है। माल गाड़ियोमे झादमी लाद्‌ 


दिये जाते हैँ जब कि किराया थर्ड तथा इन्टरका 


लेते हैं । 


(३) खमाजकी सेदाके विचारसे लिये हुए 
राज्यके कामः--संखारके अन्य सभ्य देशामे 
राज्योंने समाजके हितसे शिक्षा देनेका काम अपने 
हाथमे लिया है । भारतमें इस काममें भी राज 


नीतिका (१) प्रवेश हो गया दे । 
व्यायसाथिक कार्योंके करनेके बदलें 
राज्यका धन अप्रहण करना | 

व्यावसायिक काय के लिये राज्यका धन लेना 

ही कर है और मूल्य है। कर तथा मूल्यका जोड़ 

भी हम इसको नहीं कह सकते | भिन्न मिन्न वयव- 

सायोके विचारसे ही इस पर विचार करना साहिये 

भोर इस के स्वरूपका निर्णय करना चाहिये । 

(१) आयके लिये राज्यका व्यापार-व्यवसाय 

को कर ना-ऐसे कामाके बद्लेमे राज्य जो धम लेते 

हैं वह ब्यापारीय कीमत ( कामरशल प्राइल ) कहां 


डेरेद 





राजकीय व्यवसायोसे आय । 


आता है | इसकीकीमत उसी प्रकार रखी जाती है 
जैसी कि एकाधिकारीय पदार्थोकी कीमत रखी 
जाती है ।# 


(२) समाज द्वितके विचारसे राज्यका व्यव- 
_खायोको अपने द्वाथमें लेनाः--ऐसे कार्योक्ी रेट 
(दर) भिन्न भिन्न कार्योके अनुसार भिन्नभिन्न दोनी 
चाहिये | डाकखानेकी रेटके निम्नलिखित गुण डैन 
(क) चिट्ठी आदि भेजनेके लिये &क पैला आ . डाकव्यय 
दो पेखा खर्चे करना'पदुता है । 
(सत्र) दूरीके विचारसे प्रायः दर भिन्न भिन्न 
नहीं होती है। कलकत्ते या मद्रास कहीं पर भी 
चिट्ठी भेजनी द्वो, द्र एक ही दे । 
(ग) डाकके काममे सुगमता रहे अतः दर 
क्रमचृद्ध रखी आती है। इससे बड़े बड़े बन्डलके 
हारा बहुत कम भेजे जाँ खकते हैं (?) । 
रेल्वेकी दरमे निम्नलिखित गुणोका दोना रेल-किराया 
अत्यन्त आवश्यक है | 
(क) णदरार्थोके विचवारसे द्र भिन्न भिन्न होनी 
चाहिये न कि घिशेष व्यक्ति, विशेष नगर या 
विशेष स्थानके विचारसे । 
( सर) गाड़ी आदिके देनेमे तथा पदा्थोंके से 
जानेमे पद्चपात न होना चाहिये और दूरीके 
अनुसार द्र निश्चिय करनी चाहिए । 








# महा।शय आदम्स रचित फाश्नान्स १८६८पृष्ठए७७-२८४,२६१।२७७ 


डरे 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख्ख 


लमाज-सेवा- (३) समाअकी खेवाके लिये राज्यका काम 

सम्बधा राज- करना:--इन कार्यो राज्यको लाभ प्राप्त करनेका 

कीय काम यक्ष न करना चादिये। इन कार्योका बदला फील 
या शुल्क कह्दाता है। शुरक सश्ञालित कार्योके ख्चों- 
को पूरा करनेके लिये दी लिया जाता है । झमेरिका 
में जंगलकी रक्षाके लिये जो घन लिया जाता है 
*अद.शुल्क है। परन्तु भारतमें यद् काम भी राज्यने 
आमदनीके लिए अपने द्वाथमे लिया है । 





अीनमिनना अिलनन >मन-«म» 


छरेद्न 


तृतीय परिच्छेद । 
भारतीय सरकारकी प्रत्यच आध। 


सरकारको भारतवर्ष खबसे अधिक झाय 
भूमिसे प्राप्त होता है। सारे भारतकी भृष्ठि 
सरकार अपनी भूमि समभती है । यदि सरकार 
भारतीय जनताकी प्रतिनिधि दोतो _ तो यद दीक 
हा सकता था, क्योंकि इस द्वालतमे जासि तथा 
सरकार एक दो जाते श्रोीर खाभाविक् तौर पर 
ही जातिकी संपत्ति सरकारकी संपत्ति बन आती | 
जो कुछ दो, खरकारने भारतको भूमि जंगल, नदी, 
आकाशसे लेकरके कितने ही व्यवस्थायों तक पर 
अपना दी प्रभुत्व स्थ्प्रपित किया है। परन्तु इल 
भरभुत्वोी कोई भी मारतोीय न्याययुक्त नहीं 
समभता दैे। कुछ पिदेशियोंने भी सारेके 
खारे मामलेको निष्पक्तपात भावसे देखा है और 
खरकारी प्रभुत्वका प्रतिबाद छिया है। मद्दाशय 
जोन विग्ज़का कथन है कि प्राचीन कालमें भारत 
की सारी भूमिपर राज़ाका खत्व कभी भी नहीं 
समझा गया। राज़ाकी अपनी भूमि बहुत थोड़ी 
होती थी। राज्ञाओने भी भारतकी खारी भूमि 
पर अपना खत्व कभी भी नहीं प्रगट किया। 
इसी प्रकारके पिचार लांड लिटनके थे। महर्षि 


४३& 


भृूमिस आब 


जातीय सम्प- 
त्तिपर सरक - 
गे प्रभ्ृत्द 


जोन बिग्ज 
का मत 


जेमिनिकः मत 


जमगलोंपर स- 
रकारका प्र- 
भुत्व 


राष्ट्रीय आयब्यय शास्त्र 


जैमिनिने तो मीमांसामें रुपष्ट शब्दों लिखा हैं 
कि “न भूमि: सर्वान्प्रत अ्वशिष्टत्वात्‌” भ्रथांत्‌ 
भूमि राजाकोी नहीं है चह तो सारी ज़नताकी है। 
इन सब डपरिलिखित युक्तियोँ तथा देश 
प्रथाओंका तिरस्कार करके खरकारने भारतकी 
खारो भूमिपर अपना ही खत्व ह्यापित किया 
हर भूमिसे प्राप्त आयको राज्य करका नाम 
न देकर लगानका नाम देना शुरू किया है। यद्द 
क्यों ? इसका मुख्य कारण यह है कि भोमिक कर- 
को लगान मान लेनेसे डसके बढ़ानेम राज्याधि- 
कारो पूर्ण तौर:०र स्तन्त्र हो जाते हैँ। उनको 
किसी भी सभा या समितिले पूछना नहीं पद्धता 
है। संबत्‌ १६७४-०६ में भारतीय सरकारका भाजु- 
मानिक लगान ३३५६७५५०० रुपये था। परन्तु 
१६७०-७१ में भोमिक लगान ३२०८७३६२५ रुपये 
था। देश दिन पर दिन दरिद्र दो रद्दा है। भूमिकी 
डत्पादकशक्ति सथा ऋरभारके कारण पदार्थोकी 
उत्पक्तिमे अनताकी रुचि घटती जाती दै परन्तु 
सरकारका लगान बड़ी तेज्ञीके साथ बढ़ता जाता 
है। क्या ही आश्चयमय घटना है । 
भूमिके खरश ही भारतीय जंगलोॉपर भी 
भारतीय लरकाएने अपना प्रभुत्व खापित किया 
है । परिणाम इसका यह है कि चरागादोकी कमीके 
कारण झोर जंगलाठके नियम कठोर दोनेके कारण 
किसानोपर विपत्तिके पहाड़ झा टूटे हैं। गौओ 


४छडक 


भारतीय सरकारकी प्रत्यक्ष आय | 


तथा बैलोंका पालना उनके लिये बहुत ही कठिन 
दो गया है। दज़ारों षर्षोसे गुजेर जातिके लोग 
मसूरो, शिमला आदि पर्वतके अगलोमे झपनो भेंसे 
चराते थे परन्तु अब उन पर भी खरकारके कठोर 
नियम लगने लगे हैं। परिणाम इस कठोरताका 
यद्द है कि देशमे दूध दहीकी कमी हो गयी है । 
घी, मक्खन महंगा हो गया है। लकड़ियोंकी क्री 
के कारण किसान लोग गोबर जलाने लगे हैं। 
इससे ज़मीनोंमे «खाद कम पड़ने लगा है और 
भूमिकी उत्पादक-शक्ति बहुत ही घट गयी है। 
जंगलॉसे प्राप्त आय भी भौमिक लगानमें ही जोड 
दी गयी है । अतः ऊपरकी श्राशमें श्सको भी 
सस्मिलित ही समभूना चाहिये। 

भारतीय व्यापार व्यवसायमें भी सरेकारका 
पूर्ण हाथ है। कुछ चीज्ञोंमे जहां उसका एकाधि- 
कार है वहां कुछ व्यवसाय भी डस्रीके हाथमें दें । 
रेख तार डाकसे लेकरके अफीम गांजा शराब 
आदि पर डलीका प्रभ्ुत्व दे । इन चीजोसे राज्य: 
को इस प्रकार आय हुई दे । 


पदार्थ न तिविके झा. आनुमानिक ! (ट्५ *सॉविक का. आनुमानिक 
पाउणड पाउण्ड पाउणड पाउणड 
अफीम १६१४८७८ ३१६१८०० | मिनट “र३६८४१ रे७६०००० 
नमक ३४४५३९५ ३४६२२०० रेलवे १७ २६२४ २२४ द८र३७०० 
नहर ४७९३२१५६ ५३२०४०० 
डाक तथा शेष रा 


तार. ३४६८५१६ ४७८२८०० | ट्रीयकार्य २६४६४० ३०४४०० 





झंडे 
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व्याप।र-ज्यत 
सायमें मरका 
रक्का द्ाय 


सरकारी आाय 


बल तंथ। नहर 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


उपरिलिखित सूचीमे रेल तथा नहरसे प्राप्त 
झाय सी दी गयी है। अभी तक खारीकी खारो 
रेल सरकारकी अपनी नहों हैं । कुछ रेल 
कम्पनियोकी हैं। भारतमे रेलॉके बनानेमें सर- 
कारने जो अ्रनन्त धन खर्चे किया है झोर जिस 
प्रकार रेलॉको गारेस्टी विधिपर चलाया हे 
इरूफा एक रदस्यपूर्ण अपना दी पृथक इसिहास 
है। भारतीयोका विचार दे कि रेलोकी अपेक्ता 
नहरोकी वृद्धिपर सरकारकों 'प्रधिक ध्याम देना 
साहिये। परन्तु सरकार राजनीतिक विचारसे 
रेलोंको ही बढ़ा रही है। भ्फीम, गाँला आदिसे 
खरकारको जो झ्ाय प्राप्त होतो है और यद्द भाय 
जिस प्रकार प्रतिवर्ष बढ़ रही है इससे भारतीयों- 
को बहुत ही कष्ट है। मादक द्रव्योंका प्रयोग देश- 
में बढ़ना किल देश-प्रेमी को पलन्‍्द्‌ दो खकता है ? 
सरकारसे व्यस्थापक सभामे प्राधथना की गयी कि 
सरकार अपनी नौति बना लेवे कि वह मादक 
द्रब्यों के प्रयोगको न बढ़ने देगी परन्तु इसका 
उत्तर सनन्‍्तोषप्रद न मिल्रा। सरकारने इस प्राथना 
पर ध्यान न दिया |# 


# लेखकका बृद्दत्सर्णत्त शाक्ष (घनका विभाग, भोमिक लगान ) 
दत्तकी पुस्तके--श्डिया अडर अल ब्िटिश रुल, इडिया इन दि 
विक्टोरियन एच, फमोन इन इंडिया ! कालेकी पुस्तकें--गोखले एड 
एकौनामिक रिफाम इंडियन एकानामिक्स | याचाके भाषण तथा लेख, 
जिग्शका लेएड-टेक्स इन इगिडिया । जेमिनिका मीर्मासा सूत्र । 





छढरे 


तृतीय भाग 
राष्ट्रीय व्यय 


राज्य व्यय द्वी राजक्रीय कार्योक्रा एकमात्र 
बाधक है । खाधारण मलनुष्य आयके दिखाबसे 
व्यय करते है परन्तु राज्य व्ययको सामने+रस्तर 
करके ही आय प्राप्त कुरनेका यत्न करते हैं, क्योंकि 
भर्थलचिव॒ संपूर्ण व्ययोक्रा पदले पदल बजट 
बनाता है ओर फिर व्ययकों दृष्टिमे रखते हुए कर 
घटाने बढ़ाने का विचार करता है। कर दे सकनेकी 
भी एक सीमा दहै। यही कारण है कि बहुचा 
राज्योकी जातीय ऋणकफे द्वारा राजकोय व्ययोको 
पूरा करना पड़ता दै। अब राज्यके व्यय आरयसे 
अधिक ह्वो जावे तब बड़ी कठिनता डपस्थित द्ोती 
है। लोग अधिक कर देना पलन्द्‌ नहीं करते 
हैं, अतः लोगोंसे उनकी दृउ्छाकरे विरुद्ध कर लेना 
संभन्र नहीं होता है | इस दृशार्में खच चलानेके 
लिये अधिक घन कहांसे पाप्त किया जाय ? ऐसे 
कष्टके समयमें राज्य जातीब ऋण॒को दी एकमात्र 
अपना खद्दारा बनाते हैं । 

आतीय ऋण द्वारा राज्यका निर्वाह करना 
कहां तक ठीक है? क्‍यों न राज्यको भपने व्ययको 


छडरे 


राष्ट्रीय व्यय 


दी घटानेका यत्ञ करना चाहिये? अथवा राज्य 
कर खगानेके स्थान पर लाभदायक बड़े बड़े 
जातीय व्यवसायों को अपने हाथमे से करके लाभ 
'द्वारा दी क्यों न अपने व्ययोको पूरा करे, राज्य का 
कर लगाना किन सखिद्धान्तों पर आश्िित हे? 
करका खरूपय तथा इतिद्दाख क्या है? इत्यादि 
इत्यादि प्रश्नों पर विचार करना अत्यन्त आब- 
श्यक'दे । 

भआजसे बहुंत समय पूर्व आुदमस्मिथने राज- 
कीय आय तथा करके सिरझान्तोौकी गंभीर गवे- 
चणा करनेका यल किया | परन्तु राजकीय वयय 
तथा डलके सखिद्धान्तों पर उसने कुछ भी प्रकाश 
डालनेका यल न किया | राजकीय व्ययका क्षेत्र 
भी राजक्रीय आयके सखटश ही अनन्त रलंसे 
परिपूर्ण है भोर झाशा की ज्याती है कि राजकीय 
व्यवके सिद्धान्तोके पता लगानेसे राजकीय झाज 
सथा करके लिद्धान्तोंकी सत्यसता पर भी पयांप्त 
प्रकाश पड़ेगा । उपलडिय तथा मांग, व्यय तथा 
उत्पत्ति, निर्यात तथा आयातके सलद॒श ही राजकीय 
झाय तथा न्यय परस्पर सापेक्ष हैं। मांग तथा 
व्ययसे जैले उपलब्धि तथा उत्पक्ति सिद्धान्तकी 
उन्नति हुई है घेले ही राजकीय झायके सिद्धान्तोंस्रे 
राजकीय व्ययके सिद्धान्तोमे क्षति होना बहुत 
खआंभव है । यदी कारण है कि झय हम रालकांय 
व्ययपर कुछ लिखेंगे, क्योंकि बहुत संभव दे कि 


डेडें 


राष्ट्रीय आयब्यय शास्त्र 


राजकीय झाय दर सथा कर प्रच्तेपणके सिद्धा- 
न्तोसे राशकीय व्ययके अन्धकारमय ज्षेत्रम कुछ 
प्रकाश पड़े और दम ढसके सखिद्धान्तोका पता 
लगानेमें भी समर्थ दो सके | कोनसे आश्यय्यक्ती 
यात है कि राजकीय आय या करकी खमानता 
( इक्तलिटी ), सुगमता ( कनवेनियेन्ल ), स्थिरता 
( सर्टनयी ), तथा मित व्ययिता ( एकानाप्ती ) के 
सूत्रोफे सदश द्वी राजकीय व्ययमें भी सूत्र दाँव ? 
और कर-प्रच्तेषणके सहश ही व्ययके भी प्रत्यच्त 
सथा अ्रप्रत्यक्ष परिणाम दोव ? 


छंडप 


प्रथम परिच्छेद । 
राजकीय व्यथका स्वरूप । 


१-आश्िक खराज्य | 


राजकीब आभायके सट॒श ही राजकीय व्यूव 
पर गम्भीर पिचार करना अस्यन्त झावश्यक है,। 
महाशय स्लैडस्टनने' दीक कहा है # कि भाय- 
व्यय की उत्तमताका आधार, कर पकत्र करनेमें 
इतना नहीं हे जितना कि कर-प्राप्त धनके व्ययम 
है। इसका सुख्य कारण यह है कि करप्राप्त थन 
परिमित द्वोता है भोर बहुतबार बढ़ाया भी नहीं 
जा सकता है। ऐली दशामें व्यय करनेमें ही 
कमी की ज्ञा सकती 'है। व्ययमें सावधानी 
करनेसे आयकी कमीके कारण जो कठिनता 
ढत्पन्न हो जाती है यह दूर हो सकती है। यही >यय-चात 
नहीं ब्ययमें असावधानोके परिणाम भयंकर दो 
आते हैं | राज्य 'ऋषण-भ्रस्त हो आता है भौर स्वारी 
अगताको राज्यकी बेवकूफीके कारण तकलीफ 
ढठानी पड़ती है। एक झोर कारणसे भी व्यय 
करनेमे चातुर्यकी झावश्यकता है। प्रत्येक सभा 


रलेड €टन 


७ सर ५० वेस्ट कृत “रिकलेक्शन्स भाफ मि० ग्लैंढस्टन” जिल्द 
२, पृष्ठ २०६ । 
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च्ययमें "राज्यों 
की असावधानी 


अमेरिका भा- 
बिक स्वराज्य 


भारताव वन- 
व्ययर्में राज्य 
का स्वेच्ाचार 


राष्ट्रीय आयव्यब शार्र 


झुघधारक तथा प्रत्येक राजकीब--विभाग अधिक 
झधिक घन मांगता है | नो विभाग, सेना-विमाग, 
द्रिद्र सरधाण, दुर्मिस कोष, खास्थय आदिम 
किख को कितना घन मिलना खादिये शोर कहां 
पर कितना घन द्वा जा सकता है, दल के घिचार 
करनेमें ओर पिचारके झनुसार धन बांटनेमें 
गाज्योको बड़ी भारी सावधानो करनी जाहिये । 
परन्तु भिन्न मिन्न राज्योंने अभी तक व्ययमें 
डचिित खावछानी नहीं की दे। झँरल राजाओोके 
व्ययोंकी खच्छुन्दताकों देजकर अनताने डनकी 
आयके साधनाका परिमित किया परन्तु जब इल- 
से भी काम न चला, तब व्ययको स्वीकृति देना भो 
डसने अपनेद्दी दाथमें ले लिया । इंग्लैए्डके राज्व- 
की स्वच्छन्द्ता कों देख कर अमेरिका जागृति हुई 
झोर उलने “बिना प्रतिनिधिब के कोई कर कर दी 
नहीं कहा जा सकता है,” इस सूत्र को उद्धोषित 
किया झोर इस पर भी जब इंग्लैण्डने कर-प्रदय में 
झपनी खच्छुन्दता कम न की तो अमेरिका स्वतन्ज 
हो गया | झाजकल फ्रान्ल, जमेनी, खिट्ज़रलेएड, 
आएििया आदि सभी देशो को भार्थिक स्व॒राज्व प्राप्त 
है। आय-दवयका निश्चव जनता स्वयं होकरतो दे । 


भारतमें “मी झाय-ब्ययहे मामले मे राज्यकी 
स्वेच्छाचारिता झमन्त ख्रीमातकू बढ़ी इुई हे। 
झाय-व्यवके पास करनेमे जअनताकों कुछ भी 
स्वतन्त्रता नहीं मिली है। परिणम दलका 


डेट 


राज कझीय व्ययका स्वरूप 


बह है कि राज्यकी फजूलखर्चीका कोई ठिकाना 
नहीं है | प्रायः प्रजाके दितका ख्याल न कर भसार- 
सीय व्यवसतायोपर राज्य-कर लगाये जाते हैं। 
खंवत १३६३७ का ३६०० व्यावलायिक कर इसीका 
प्रत्यक्ष उदादरण है | सेना तथा अंग्रेज़ोकी तनखादी 
पर सारतोय राज्य जो घन व्यय कर रहा है वद 
फजूलखरर्जी का एक अच्छा डदाद्दरण है। रेलोके 
बमानेमें जो रुपया फूँका जा रद्दा है और भार 
तीय राज्य को मिन्न मिन्न लडाइयोंमे डाल कर जो 
खर्चा बढ़ाया जाता हैं वह इस बातकों सूचित 
करता है कि मारतको आर्थिक खराज्यकी कितनी 
ज़बरत है । 


२-राजकीय व्ययका वर्गीकरण । 


यह कदना निरथक ही प्रतीत होता है कि 
राजकीय आय राष्ट्रके हितमे खर्च दोनो जाहिये। 
अमनीमें राष्ट्रीय दितकी अधिकता तथा न्यूनता 
को झाधार रख करके व्ययका वर्गीकरण किया 
गया है । अमेश्किन लेख फो ने भी इसी धर्मीक्रणको 
स्वीकृत ' किया दे। प्रोफेलर प्लीहनने इस वर्गी- 
करणको संझ्ेपसे इस प्रकार प्रगट किया है। 

(१) जिस राशकीय व्ययसे लपूर्ण अनताका 
दित दो पद राजकीय व्यय प्रथम कक्ताका है. 
ढदाइरणके लिये देशसंरत्तणार्थ राजकीय व्यय 
इसो कक्षाका दे ! 


डे४& 


फ्ीहमका के 


गींकरण 


अआदमका मत 


राष्ट्रीय आवग्यब शास 


२--जिस राज़ क्षय व्यवसे किसी पक श्रेणीके 
हो मजुष्योको सघेलाधारणके द्वितमें लाभ पहुंचावा 
आय वह राजकीय व्यय द्वितीय कष्ताका है। 
ब्रिद्र संरच्तणमे किया गया राजकीय व्यव इसी 
श्रेणी का 

३-जिस राजकीय व्ययसे कुछ व्वक्तियाँफे 
खाधथ साथ सर्वेलाघधारणकों लाभ पहुंचे वह 
राजकीय व्यपध्य तृतीय कत्ताका है। न्वाय घितीर्ण 
करनेका राजकीय व्यय इसी कक्षाका है । 

४--चतुर्थ कक्षाका राजकीय व्यब वह है सिख 
से विशेष विशेष व्यक्तियांकोही लाभ मिले। राष्ट्रीय 
व्यवसायों पर राजकीव व्यय इसी प्रकारका है |# 

उपरिलिखित वर्गीकरण महाशय झादमके 
विचारमें त्रुटिपूर्ण हे, क्योंकि डलमें लाभके 
विचारले वर्गीकरण करना शुरू करके धन ब्ययके 
पश्षकों वूथा ही मिल्रा दिया है। दोनों बातोंपर 
पृथक्‌ पृथक्‌ दी विचार करना चादिये। रष्टान्त 
सौर पर लाभके विचारको ही लीजिये। राजकीय 
घन व्ययका मुख्य उद्देश्य प्रायः सर्वलाधारणका 
हो दित दोता है। यदि उसके द्वारा किसी विशेष 
अणीके मनुष्योको लाभ पहुंचता है तो यद डलका 
अप्रत्वद्त प्रभाव दी है। यही नहीं, डपरिलिखित 
वर्मीकरणर्मं रा्ठ संरक्षण प्रथम कक्षामे रखा 





. #प्रो, ह्लीइनका पश्लिक फाश्नान्स ९, २८३२ (दूसरा संस्करण 
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राजकीय व्यवका स्वरूप 


जाया हैं। परस्तु प्रश्न तो यद है कि बहुधा राज्यों 
ने ऐसे युद्धोमे राजकीय धनका व्यय किया है 
जिनका कि आरम्भ वैयक्तिक या खानीय था। 
इसी प्रकार दरिद-संरद्तणमे धनव्यथ किसी एक 
विशेष श्रेणीले सम्बद्ध हे परन्तु इसका प्रभाव 
सथ्थ॑ साधारणके लिये उत्तम तथा लाभप्रद है, 
क्योंकि दरिदू-संरच्तण द्वारा देशमे अपराधोको 
संख्या कम दो जाती है और इस प्रकार इससे खभी 
को लाभ पहुंचता है| अधिक क्या निःशुल्क शिक्षा 
को दी लोजिये | यद्यपि निःशुटक शिक्षासे विशेष 
श्रेणीके बालकों तथा माता पिताझकों लाभ पहुं- 
छता है परन्तु इलसे सर्वंलाधारणका द्वित इस द॒इ 
तक अधिक समझा जाता है कि प्रोफेसर प्लतीहनने 
इसको प्रथम कदच्चाह्े राजकीय व्ययमे स्थान दिया 
है | सारांश यह है कि लाभ तथा धनव्ययके प्रश्न क्नो 
परस्परु मिलाना न चाहिये | धन व्यय को आधार 
रख करके राजकीय व्ययका वर्गीकरण इल प्रकार 
किया जाता है और बदी वर्गोक्रण सबसे 
ब्त्तम है। 


१ (क) प्रथम कक्षाका राजकीय ब्यय वह है 
जिलके बदलेमे राज्यको कोई विशेष झाय न प्राप्त 
हो । इसका उदादरण दरिद्र-संरक्तणमे किया 
शया राजकीय व्यय है। इस्तोकी यदि अन्तिम 
सीमा देखना हो तो युद्धके राजकीय ब्ययको 
खेलो। 
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धनव्ययके आा- 
भारपर राज्य - 
व्ययका वर्गी 
करण 


प्रथम कक्काका 
राजकीय शभ्यव 


दितीब कष्ाका 
गजकोय न्यय 


तृतीब कक का 
राजदौय न्यय 


शष्ट्रीय भायब्यव शास्त्र 


(ख) द्वितोव कच्चाका राजकीय व्यय वह है 
जिसके बवलेमे प्रत्यक्ष तोरपर राज्यकों कोई 
आय न भाप्त होती हो। इसका डदाहरण शिक्षा- 
का व्यय है। शिक्षापर व्यय करनेसे जनताकी 
शिक्षा द्वारा कांय चमता बढ़ जादी है और राज्य- 
को कर एकन्न करनेमे सुगमता होजआती है। 
इस प्रकार कायक्षमताक बढ़नेके द्वारा एक ओर 
जनताकी आय बढ़ती है भौर दूसरी झोर कर 
पकत्र करनेमे राज्यका सत्चे कम दो जाता है। 
इस प्रकार शिक्षा व्यय द्वारा राज्यको अप्रत्यक्ष 
तौरपर आव ही है # । 


२ (क) तृतीय कक्ताका वद्द राजकीय व्यय है 
जिलसे राज्यको व्ययके साथ दी साथ झभाय भी 
हो । इसका उत्तम उदाहरण रेलवे तथा शिक्षा है 
जिनमें फीस के द्वारा राज्यको आंय होती रहती है। 


(ख) चतुर्थ कच्तचाका वद्द राजकीय व्यय है 
जिखसे राज्यको पूण आब द्ोती है भोर प्राय 


# प्रथम तथा द्वितीय कचाके क भोर ख में बहुत थोड़ा भेद है । 
प्राय, सभी शाजकौय व्यय श्रप्रत्यक्ष तौरपर लाभदायक होते हैं! 
यद्यपि युद्धका प्रत्यक्ष लाभ कुछ मो न द्ों तोभी अप्रत्यक्ष लाभ 
बहुत ही ध्यान देने टोग्य हे। यद कौन कह सकता दे कि इग्लेण्ड- 
की जातीय समृद्धिमें युद्धोका कुछ भी भाग नहीं दै। उपरिलिखित 
बर्गीकरस प्रत्यक्ष लाभकों सन्‍्मुख करके किया गया है। युद्ध तथा शि- 
चाके व्ययमें बहुत थोडा भेद है। सार्राश यह दे कि प्रथम के तथा 
ख और द्वितीयके क तथा ख में बहुत थोडा भेद है । 


डर 


राजकोय व्ययका स्वदूप । 


लाभ भी भिसता है। राजकीय व्यवसाय, डाक- 
खाना तार घर आदि इसीके उदाहरण हैं। 
३-राजकी य व्यय दी उचित विचा रशैली । 
मज्॒ष्वको झपने शरीरकी रक्ताके लिये जिस 
प्रकार धन व्यय करना पड़ता है ढसो प्रकार 
राज्यको राष्ट्र रूपी शरीरकी रक्ताके लिये धन 
ब्यय करना पड़ता है। व्ययमें व्यष्टिवाददो ओ 
लाभ हैं ढमपर प्रकाश डाला जा खुका है। यदी 
कारण है कि राष्ट्रीयशघन-च्ययमें आर्थिक स्वराज्य- 
को सभी, 'झाय व्यय? सम्बन्धी लेखकोने सयं- 
सिद्ध माना है। इस प्रकरणमे जो कुछ प्रश्न उठता 
है यह यही है कि 'राजकोय व्ययः पर किस 
शैलीसे घिजञार किया जाय ? क्या रांजकीय व्यय 
भो बैबक्तिक व्ययक सरश ही समझा जाय? 
था छल दोनोंमें कुछ ऐसे महान भेद हैं जिखसे 
वैबक्तिक ब्ययमे खमामता लुप्त हो जाती है? इस 
प्रश्न पर भिन्न भिन्न लेखकोके भिन्न भिन्न मत हैं । 
प्रायः अधिक लेखक भेद्को दी मुख्यता देते 
। 'ऐेसी दशासे इसपर विस्तृत तौरपर विचार 
करना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है। 

(१ ) राजकीय व्ययका ग्रेयक्तिक रष्टिसे 
विचारः--राजकीय व्ययका वैयकसिक व्ययसे 
पार्थका दिखानेके लिये आम तौरपर यह कहा 
आता है कि व्वक्ति आयके अनुकूल व्यय करते हैं, 


४५२ 


वयक्तिक व्ययर 
राजकीय ब्यण 
की तुलना 


राजकोय न्यय 
का यक्तिल 
छष्टिसे विचार 


शाज्यणें व्यय- 
की मुख्यता 


राजकीय व्यू - 
को सीमा 


राष्ट्रीय आयब्यव शाखर 


किन्तु राज्य वब्ययके भनुकूल झाव प्राप्त करते हैं 
अर्थात्‌ व्वक्तियोंमे आयकोी मुस्यता है और राज्यों- 
में व्ययकी मुख्यता है। 


डउपरिलिशित घिचार खत्यसे बहुत कुछ दूर 
है क्योकि चादे व्यक्ति दो ओर सादे राज्य द्वो, 
दोनोमे ही भिन्न भिन्न समयों तथा परिस्थियोंके 
अजुलार दी आय तथा व्ययकी पारस्परिक घुख्यता 
रहती है। प्यालके कारण मरता हुआ मनुष्य 
जीवन खंरसणार्थ पक्त कयोर मर पानीके लिये 
१०० रुपया भी दे सकता है। परन्तु वही मजुष्य 
प्यास न होनेपर पानोझे लिये कानी कोड़ी भी 
नहीं दे सकता है। सारांश यह है कि खास खास 
समयो में सभी व्यक्ति व्यय को सुझुयता देते 
हैं। यदी बात राज्यके साथ है। राष्ट्र संरक्षयार्थ 
है. अरबो रुपया व्यय कैर देते हैं भोर...फिर 

वह फजूल खर्च नहीं लमभे जाते | परन्तु वद्दी 
राज्य यदि राज्य सेवकोंकी झावश्यकृतासे भधिहझ 
तनखाह देवे या रेल झआदियों पर झन्य विभागों शी 
अपेक्षा धनका ब्यय भधिक करे तो समाज रखो 
फजूल लच ठदरा देता है ओर उसके व्ययों पर 
अपना नियन्त्रण स्थापित करता दे । 


इसी प्रकार यदि और गस्सीर विजार किया 
साय तो पता लगेगा कि यैयक्तिक झायब्ययकरे 
सरश दी राजकीय आयव्ययक्की एक हृइ हे। 


डरे 


शजकीय ध्यवका खरूप | 


राज्य छावसों झायों सथा व्ययोको अपरिमित सीमा 
लक नहीं बढ़ा सकता है। यहां कारण है कि 
खम्द्ध तथा द्रिद्र जनतरके राजकीय आयव्ययोंमें 
शझाकाश पातालका अन्तर है। समृद्ध जनताके 
राज्य जिन बड़े बड़े लचंके नवीन कामोको करते 
हैं, दरिद्र ज़नताके राज्यीकी शक्तिखे ये नवीन 
काम कोसों दूर दोते हे | अमेरिकन राज्यने पना 
माकी नदर बना लो, परन्तु भारतीय राज्य ऐसे 
कार्मोको करनेमे स्वुधा झ्शक्त है।इस प्रकौर 
स्पष्ट है कि “व्यय! चादेव्यक्तिका हो, चाहे राज्यका 
हो, दोनों दी अपनी भपनी शझ्ारयोक्रो देख करके ही 
व्यय करते हैं | 

बहुतसे वियारक्र राशकीय कार्यक्रमको स्थूल 
इष्टिसे देख यह कदते है कि जनताको राज्यकी 


धन सम्बन्धी मांगको, पूरा करना दी पड़ता है' 


चाहे वहै झितनोही अधिक क्यों न हो । राजकीय 
मांगके ऊपर ही राजकीय आयका झाधार है। 
परन्तु यह विद्यार भयंकर भ्रमसे परिपूर्ण हे, 
क्योकि राजकीय मांगफे ऊपर राजकीय झायका 
झाधघार नहीं है। राज्यकी धन खम्बन्धी मांगको 
कोई ह॒द्द नहीं है। यदि उनको जनताकी ओरसे 
कुछ घन मिलता दे तो वह उनकी आवश्यक मांग- 
के लिये ही मिलता है। सारांश यह है कि राज- 


कीय मिलब्यियताका आधार सामाजिक मितव्यबि- 


सा है। सभी सभ्य जातियोंने भारथिक स्वराज्य प्राप्त 
डप४ 


राजकीय माँग 
का महत्व 


सामाजिक डु- 
शिसे र/जकीय 
ब्बवका धिचार 


राष्ट्रीय झायव्यय शाख 


कर राज्यक्षी फजूलसखर्खियोंको रोक दिया है 
भारतब्ध को भो तो इसी लिये आर्थिक स्वरा- 
ज्यकी जरूरत है। राज्षफीय फजूल खर्चीको इस 
लिये भी रोकना श्रावश्यक है कि उखसे जातिकी 
उत्पादक शक्ति, पदार्थोंक्री उत्पत्तिमें रचि, तथा 
जआतीय जोवन नष्ट द्वो जाता है। वास्तविक यात 
तो यदद है कि राज्य तथा समाजकी आ्रावश्यकता ऑ- 
में परस्पर सम्बन्ध है। किसी एकको अधिक महत्व: 
देना कठिन है। यददी कारण कि राजकीय आय 

व्ययका आधार राष्ट्रशरोरकी झाथिक शक्तिपर 
निर्भर रहता दे। राज्यके द्वारा जातीय घनकरे 
व्ययका मुख्य उद्देश भी यद्दी है कि जाति तथा 
जनताका द्वित हो | राज्यका यद्द कत्तंव्य है कि 
वह जातोय झआयको समाजके भिन्न भिन्न विभागों 

में इल प्रकार बांटे कि. उसके संपूर्ण झंगोंको 
जीवन मिले भर्थात्‌ राष्ट्र शरीरके सं पूर्ण श्रंगोकी 
खाभाषिक वृद्धि हो ओर उसका झाकार बेडोल 
न होने पावे । इसीसे यह भी स्पष्ट हो जाता है 
कि वैयक्तिक रथा सामाजिक झावयव्यबम कितमी 
अधिक समानता है । 


(२) राजकीय व्ययका सामाजिक दृष्टिसे वि 
खार-व्यक्ति तथा समाजके, आकार, शरोर जीवन' 
आदि कई बातोमें बड़ा भारी भेद है । खाथा- 
रण महुष्यका आकार तथा शरीर छोटा ओद 
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जोवन परिमित होता है। मजुष्यकी अधिकसे- 
अधिक माध्यमिक झायु शास्त्रोमं १०० वर्ष 
लिखी है। परन्तु समाअके साथ यह बात नहीं 
है। समाजका शरीर बड़ा है और उसका जीवन 


अपरिप्रित है । थही कारण है कि व्यक्ति तथा 


खमाजके घन व्ययमे कुछ भाधारभूत भेद हैं जिन- 
को कभी भी भुलाना न चाहिये । 


(१) मलुष्य अल्पायु है भ्रतः वह फेसे कार्योमेटरी 
अपना धन तगाता है जिनसे कि उस को अपने जीव 
न कालमें दी झाय प्राप्त हो जाय। परन्तु समाजके 
साथ यद्द बात नहों है । सम्राल झपना घन ऐसे 
ऐसे कार्योमें भी लगा देता है जिनका कि फल 
डस्तको खदियोंके बाद मिलता है। शिक्तामें भिन्न 
मिन्न राज्य घन व्यय करते हैं। यह इसी लिये कि 
डनकोज्यद आशा दे कि चिरकालके बाद (,स्षाके 
कांरण समस्त समाजका जीवन उच्चतर हो जाबगा 
ओर उसकी उत्पादक शक्ति तथा आचार बढ़ 
आवेगा। भिन्न भिन्न प्रकारके आविष्कारोंके निका- 
लनेमें भी राज्य इसीलिये भपना घन फूंक रहा है। 


(२ ) खाधारण मलुष्य भपनी लाख अमानेके 
लिये शीघ्र ही भिन्न भिन्न व्यावजायिक कार्यो 
लाम प्राप्त करना चाहता है। परन्तु समाजको 
अपनी लाख अमामेकी कुछ भी जरुरत नहीं होती है, 
अतः घद् अपने घनको ऐसे कार्योमे भी खचे करता 


डेप 


ब्यक्ति नय, 
सामाजिक पन 
व्ययर्मे. भेद 


व्यक्ति वश 
समाजको आजु 
में भेद 


व्यक्ति तथ 
समाजकी सा 
खर्मे भेद 


व्यक्ति कथा 
समाजके श्रा- 
बिक लाभमें भेद 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


है जिसका कि फल उसको बहुत दी अधिक 
मिलता हो । भिन्न मिन्न सभ्य सभाजोने अपनी 
अपनी भूप्रियोरमें कत्रिप्त जंगल बनानेका यत 
किया है | इस काममें सफलता प्राप्त करनेके लिये 
कमसे कम ३० वर्ष चाहिये।, भला साधारण 
मलजुष्य कब ऐसे कामोमे झपना रुपया फँसाने लगे 
परन्तु समाजके साथ यह बात नहीं है । वह ऐसे 
कारमोमें रूपया लगा देता दे जिससे भावी खमाज- 
को लाभ पहुँचे । 


(३) घन-व्ययके सेदके सरश दी वैयक्तिक तथा 
सामाजिक लाभ भी मिन्न भिन्न है। व्यक्ति लाभ 
को रुपयोके द्वारा मापते हैं| समाज धन-योगके 
लाभको उत्पादक शक्ति द्वारा मापते दें | जिखसे 
समाजकी उत्पादक शक्ति बढ़े वद्दी घन-योग डसम 
समभा जाता है। इस प्रकार उत्पादक छाक्तिको 
बढ़ा कर समाज अपनी झायके स्थानांकों बढ़ा 
लेता है। राष्ट्रके भन्तरीय तथा बाह्य विश्रोतोको 
दूर करनेदे लिये देशमें' शान्ति ख्लापित करनेके 
खिये न्‍्याय-विभागपर किये गये खर्च एसी श्रेयीके 
हैं । कुछ दी खमयकी बात दे कि इटलीने चोरों 


*सथा डाकुओंको कम करनेके लिये अनन्त चन 


ख्ले किया। परिणाम इसका यह दुआ कि इन 
अन्तरीय विश्रोतांके कम होनेसे देशका ब्यापार 
ब्यवलाय समक उठा ओर राज्यकी झाय बढ़ 
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गयी । अमंनोने नहरोपर जो रुपया खरे किया है 
डखका भी यही कारण है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि राजकीय तथा वैय- 
क्तिक झाय-व्ययमें समानताके सटर॒श द्वी दोनोफे 
आकार, शरीर बथा ओजीवनकी भिन्नताके कारण 
कुछ एक भोधिक भेद भी हैं जिनको भुलाना न 
आहिये # | 


४-सामाजिक, व्यावसायिक, राजनीतिक 
लथा सामाजिकेन्अवस्थाओंका आय- 
व्ययके साथ सम्बन्ध । 
इस प्रकरणमें किसी समाजकी व्यावसायिक, 
राजनीसिक तथा सामाजिक भअ्रवस्थाका राज्यव्यय 
पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर प्रकाश डालने 
का यत्भु किया जायगा ! यद्द आश्चय्येपूर्ण घटना है 


कि प्रस्येक अवस्थाका राज्य-व्ययपर नवीन नवीन 
प्रभाव पड़ता है | 


समाजकी व्यावसायिक अवस्था तथा 
राजह्यव्यय । 
शज्यको भाय समाजसे ही होती है। समाज 
ही उसको राजकीय कार्य तथा देशका शासन 





* आदम्स कृत साश्स आफ फाश्नन्स, भाग १, खण्ड १, 
प्रकरण १ १० २५४५-३० 


बडे 


समाज सया 
राज्य-व्यव 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


करनेके लिये घन देता है। कौमला समाज राज्य 
को किसना घन दे छकता है यह उसी सिर 
सिन्न अवस्थाशोपर निर्भर है। इन अधस्थाओंमे 
व्यायलाबिक अथस्या भी, सम्मिलित है जिलकी 
अपदूेलना कभी नहीं की आ खुकती | राज्यको 
समाजकी भायका कुछ भाग दी मिलता है। यदि 
यह आय पर्याघसे भधिक हो तब तो राज्य बहुत- 
से छोटे छोटे विभागोंको मा भावश्यक सहायता 
पहुंचा सकता है। परन्तु यदि ऐला न द्वो तो 
राज्यका कई विभागोंका धनकी सहायता न देना 
स्वाभाविक ही दवै। रष्टान्तके तौरपर अमरीकाकी 
उत्पादक शक्ति १८४४ की अपेद्दा इस लमय यहशुत 
बढ़ गयी दै । परिणाम इसका यह है कि झब ठस- 
अमरीकाका रा- को लगभग &३ लाख रुपयोके स्थानपर लगभग 
जकीयकी व्यय ११४ करोड़ धन राजकीय व्ययोके लिये मित्रता 
है । यही कारण है कि करमारका झनुमान“करनेके 
लिये खमाजकी झाथिक अवसश्याका निरीक्षण 
झावदयक दे, क्योंकि करकी राशिकी कमी या 
झधिकतासे कुछ मी पता नदों लगता है कि किस 
समाजपर करका भार अधिक है वा कम है # । 
मारतमें करकी धनराशि बहुत थाड़ा है तो भी 
भारतमें गज्यदा भारतीय ज्ञनकूपर राज्यकर झांग्लोले तीन गुना 





* बडी पुस्तक, पृ+ रे८ 
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अधिक है। यह क्यों? क्योकि भारतोय अति 
द्रिद्र तथा निर्थनी हैं ## 

देशकी व्यावलायिक (दशा तथा राज्यव्ययका 
झति घनिष्ट सम्बंध हे |! सामाजिक विकाखका 
बद् मौलिक नियम दे कि मनुष्यक्री आवश्यकतायें 





७« आय-व्यय-सचिव मदहाशय सर जान स्ट चीका कथन हे 
कि ससारमें एक भी सभ्य शासित देश नहीं दे जिसमे भारतवर्षसे भी 
इसका कर होवे” (शश्डिया १८६४) | इमको उनका यद्ध कथन सत्य 
प्रतीत नह होता है क्योकि भारतवर्ष मे प्रति मनुप्यैकी १६०१ लैग- 
अग वाषिक आय १ पट २ शि,४ पल थी जब कि उसपर राज्यकर 
३ शि, रे पंस था। अर्थात कुल आयका छग भाग भारतीर्दोको 
राज्यकरमें देना पढ़ता है। परन्तु स्काटल णडमें प्रति मनुष्यकी वार्षिक 
आय ४६ पांड है, भोर उसको इस आयका #ुवां भाग राज्य को 


करके तोरपर देना पड़ता दे ॥ इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीयों पर 
स्काच लोगों की अपेक्षा चोगुता अधिक कर दे । इसी प्रकार श्रग्रेजोंकी 
अपेक्षा भूर॒तीयोंपर तीन गुना भर दे। 
हम वे प्रकरणुमिं यह दिखा चुके ई कि दरिद्र समाज तथा समृद्ध 
समाजपर एक सदृश लगा हुभा भी कर दरिद्र समाजके लिये ह।निकर 
होजाता है क्योकि इससे उसका उत्पादक शक्ति तथा पदार्थोके उत्पन्न 
करनेमें जनतोकी रुचि घट जातो है ' यही कारण दे कि भारतवर्ष 
दिनपर दिल दरिद्र दोरद्दा है । 
कर भारकी अधिकताको आंग्ल लोगोने स्वय भी मानना शुरू 
फर दिया दे । सन्‌ १८९८ को भक्त वाली आग्ल प्रतिनिधि सभाको 
बैठकर्मे करमारकी कठिनताको प्रगट करते हुएशभद्दाशय सेम्युएलस्मिम 
एम० पी० ने यद्द शब्द कहे थे कि भारतके अन्दर ७०० मनुष्योके पीछे , 
केवल एकद्दी भ्रादमी की ५० पाउण्डकी वांषक आय है | प्राप्तपरस ' 
जिटिश शण्डवा ( डिग्पी ६-१० 


४६१ 


व्यावसायिक द॑- 
शॉमें राजकीय 
थथयको अधिकता 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख 


अपरिमित ख्रीमा तक बढ़ खकती हैं परन्तु डमकी 
बूद्धि उनके सपपेज्षिक महत्वयके अनुसार ही होती 
है | महाशय पैन्थमने ठीक कहा है कि “सन्तोषके 
खाथ साथ मानुषीय आ्रातश्यकताये बढ़ती जाती 
हैं, थे ज्यों ज्यों बढ़ती हैं त्यों २ उनका ज्षेत्र बढ़ता 
चलता है | नवीन आवश्यक्ताय ढनका साथ देती 
है ओर मलुष्यक्री क्रियाओंका झाधार बन जाती 
हैं ।“इस प्रकार यद स्पष्ट हो है कि सामाजिक 
विफासके खाथ साथ नवीन नवीन झावश्यकतायें 
उत्पन्न हो जाती है । ऐसी 'दशामें खमाजकी व्या- 
वल्लायिक उन्नतिसे राजकीय व्यवों और आयो- 
की सीमाका बढ़ जाना स्वामाविक - दे । 
व्यावसायिक देशों राजकीय व्यय प्रायः 
बहुत दी अधिक द्ोता है । यद्द क्‍यों? यद इसी 
लिये कि व्यावसायिक उन्नतिको ओर पग बढ़ाने 
वाले देशोंकी आय बहुत दी भ्धिक बढ़ अध्ती दे 
ओऔर इस प्रकार राज्यकी आय तथा ब्ययका बढ़ना 
स्वाभाविक दी है | बव्यापलायिक देश भी राज्यकी 
आयको बढ़ाना चादते हैँ क्योंकि श्खसे बहुतसे 
विभागोंको धनकी सद्दायता मिल जातो है झोर 
समाजञकी व्यावसायिक कमेरयता झोर भी भधिक 
बढ़ जाती है | स्षित्त भिन्न व्यवसायोको राजकीय 
खसद्दायताके मिलनेसे किल प्रकार देशकी समृद्धि 
बढ़ती है इसपर बाधित तथा झवाधित व्यापारके 
शराडमे विस्तृत तौरपर प्रकाश डाला जा युका दे ). 


डऐे२ 


राजकीय व्ययका स्वरूप 


[२] 
समाजकी राजनीतिक अवस्था तथा 
राहज्यकैंथय । 

व्यावसायिक कारणके सरश द्वी राजनीतिक 
कारण भी राज्यकै व्ययको अपरिमित सीमा तक 
बढ़ा देते हैं। समाजका राजनीतिक अवस्था् 
'बाह्य तथा अन्तरीय? दो भेद दे । विषयको रुपष्ट 
करनेक लिये इनपर पृथक पृथक द्वी ज़िचार करज़ा 
श्राचश्यक प्रतीत दोया-है । 

[१] राजनीतिक 'बाह्य परिस्थिति? तथा राज्य 
ध्यय:--राज्य-व्यय तथा जातियाफे पारस्परिक 
जीवन संघर्षका सम्बन्ध अति घनिष्ठ है | यूरोपीय 
देश स्थल-सेना तथा नोसनापर जो घन फंक रहे हैं 
वह किसोसे भी छिपा नहीं है । शोक तो यह है 
कि परद्धायाम भी झय यैंही घटना दिखायी पड़ती 
है| जापान, चीन तथा भारतमें भी सेनापर खर्च 
दिनिपर दिन बढ़ाया जा रहा है | # 





+# सन्‌ १८६८ वो अनन्‍्तर इग्लेंणड, फ्रान्स, जमनी, आएििया रूस, 
तथा इटीको सेना आदिपर प्रतिवर्ष राजकीय व्यय इस प्रकार बढ़ा । 


सन्‌ राजकीय व्यय 

रैषद्८ २२१२२५०००० > सैलरु० 
£ब9३ ६२२२५०३६०० ३८ रैटों रुण 
औैटफर छरेर३०५००० के 
4 «नध्य ६०१०००००० के 
(“78 4 &६२०६००००० प्र 


३० छदरे 


राज्थब्ययर्म 

राजनीतिक 

बाह्य परि 
स्थितिक' 
भाग 


यूरापक, 
मेना ब्यय 


खारत में सन।- 
श्ययकी वृद्ध 





राष्ट्रीय आयब्यय शार्र 
प्रत्येक राजनी ति-शाखश यह अच्छी तरद्द से 


भिन्न मिन्न राज्य किस अकार सामाजिक धनकों सेनापर फक 
रहे हैं, विकोरिया रियासत इसका बहुत द्वी उत्तम उदाइरण दे। 
बिका रया रियासतमे कुल राजकोयी वन्ययका लगभग आपषा धन सना 
इगदि पर दी खर्च होता है। आदम्सकृत 'पब्किक फाइनन्स! । 

भारतवर्ष आधिंक स्वराज्य रद्वित देश है । यचपि भारतीय जनता 
अपने धनकों फूंकना नहीं चाहती तो भी भारतीय राज्य सेना पर दिन 
पर टिन चर्चा बढाता द। जाता है । इस खचेका अनुमान श्सीसे लगाया 
जा शेकता है कि्वत्‌ १६६६ में भारतीय राज्यकों लगानके तोर पर 
३०८२ (?) करोड़ रुपया मिला था श्ख्मेस उसने २८६६ करोड़ रुपया 
एकमाज सेना आदि पर ही खर्च कर दिया। श्स खर्चेंकी व द्धका 
अनुमान उमीसे लगाया जा सकता द। कि इससे दश वर्ष पु सना 
पर इतना खर्च न था। गणनासे मालूम पडा हे कि भारतीय राज्यने 
(सेनापर) २३९५३ प्रति शतक खर्चा पिछले दश वर्षोमे दी बढ़ा दिया 
है। भारतमें प्रति वर्ष ऑग्ल राज्यने किस प्रकार सेनापर खर्च बद।या 
है उसका व्योरा श्स प्रकार ऐ। 


सन्‌ सेना पर राजकीय ब्वर्ष' 
शै८८४--८५ १७'०५ करोड़ 
८८४५-८६ २०१०६ 
255 ०--६ है २१९०६ 
१८६१--६२ २२९६६ 
१८४३-६४ ररे श्रे 
# ८८ ४-६ ५ श्ड्रेर 
श८ह द--+६ 8 २३०५ 
१८६६---१ ६०० २६९४४ 
१६००--१६० १८ २३२० 
१६०१--१ ६०२ २४४ 
१६०२--१६० रे २६"४४ 


[ सबत्‌ १९७८ ( सन्‌ १६२१ ) में यह ब्यय ६४ करोढ़ पर 
जा पहुँचा हे--सम्पादक ] 


डंदंड 


राजकफ्रीस द्ययका स्वरूप 


समभता है कि किस प्रकार कोई भी जाति सेना 
आदि पर बहुते धन व्यय किये बिना रुक नहीं 
सकती है। यदि कोई को ले करे तो समयानन्‍्तर- 
मे उसको अपनी खतकत्रतासे द्वाथ धोना पड़ 
जाय । यह क्‍यों, यद्द इली लिये कि प्रत्येक जाति 
दूखरोको नीचा दिशा कर अपनी व्यावलायिक 
इब्नति करना चाद्दती है | 

(२) राजनीतिक अन्तरीय परिस्थिति तंथा 
राज्य व्यय जातोयताबतथा जातीय संघर्ष के भति- 
रिक्त कुछु भनतरीय कारणौसे भी राज्यनयब 
बढ़ गया है। आ्राजकल यूरोपीय देशौके 
व्यवसाय -प्रधान दोनेस उनके मुख्य राज्य तथा 
स्थानीय राज्यक्रा महत्व बहुत ही अधिक बढ़ 
गया दे | जिन देशो स्थानीय राज्य दिन पर द्नि 
अधिक,शुक्ति प्राप्त करन्का झोर अपनी शानकों 
प्रगट करनेका यत्न करता है उन देशोमे स्थानीय 


१९०८--१६०६ २१९४० 
१६०६--१६१० २८३६६ 
[बाच। करत इंडियन मिलिटरी एक्सपेण्डीचरसे] 

भारतोय जनता शभति दरिद्र हैं। इसके धनको इस प्रकार सेनः 
पर खर्च करना कभा मी उचित नहीं कंहा जा मक्कूता हे। इसमे शिक्षा 
स्वास्थ्य, व्यावसायिक तथा, व्यापारिक क यम राज्यका घन बहुत दी 
कम खर्च दो रदा हे | परिणाम श्सका यद है कि देशकी आयके स्लोत 
दिन पर दिन सूबने जाते हें और भारतीय जनताकी उत्पादक शक्ति, 
मयकर तौर पर कस दो रद्दी है । 


डेप 


ग़ज्यन्यब पर 
अन्तर ये 
परिस्थिति का 
फथाव 


सुरूप गाजुछ 

त्तया म्थानीय 
राज्पष का 
महत्व 


राष्ट्रीय आयव्यब शाख्प 


राज्यका खर्चे पूर्वापेद्ता बहुत ही अधिक बढ़ जाता 
हैं। इसका विंपरीत भी खत्य है। भारतवर्ष में मुस- 
ल्मानी कालमें अवध तत्ा बंगालके ताल्लुक्रेदार 
माण्डलिक राजाके तो पर समझे जाते थे। 
उनको किसी हदृद्दतक शासन नियम तथा निर्णय 
अधिकार भी भाप्त थे | परिणाम इस का यह दोता 
था कि उनको शादी ठाठ तथा द्वार लगानेके 
लिये यहूस सा धन व्यय करना पड़ता था ' परन्तु 
अधेमोने उभके दाथरे संपूर्ण राजकीय शक्ति 
झपने हाथमें लेली है औीर उनको मारडलिक 
राजाके स्थान पर एक साधारण ताल्लुकेदार या 
अमींदार के रूपमें परिवत्तित कर दिया है। इस 

से उन लोगोंके वे संपूर्ण ख्च कम हो गये हैं. जो 
डनको शादी, ठाठ-बाट तथा राजकीय शक्तियाँके 
प्रयोगके लिये करने पडते थे। यही सत्य झाज- 
कलके व्यावसायिक जगतूमे भध्रत्वत्त दोहा हे। 
मैश्लेस्टरकी म्यूनिलिपालटीको बहुतसे राज्या- 
घिकार मिले हुए हैं ग्रतः उसको पूवरपित्ता अधिक 
खर्च उठाना पड़ता हे | जिन देशोमें स्थानीय 
राज्य तथा स्यूनिसिपाल्टियोंकी शक्ति बहुत कम 
है वहां सुख्य राज्यके खच बढ़ जाते हैं। भारतीय 
राज्यके कचोंले बढ़मेका एक मुख्य कारण यह 
भी है। मान्‍्टेग्यू चैम्लफौडे रिपोर्टमे भारतीयों को 
स्थानीय राज्य देनेका यल किया गया है, उसका 
कहीं यह तो मतलब नहीं है कि राज्य अपने 


शदद 


राजकीय व्ययका स्वरूप 


खच्चोंको भारतोयोपर फेकना चाहता है? इसमें 
सनन्‍देदह भी नहीं है कि स्थानीय राज्यकों शक्तिके 
मिलनेसे भारतीयोपर का बढ़ जांबेंगे। 


इस प्रकार स्पष्ट छ कि स्थानीय राज्य तथा 
मुख्य राज्यकी पारस्परिक शक्ति लुद्धिपर राज्य- 
व्यय-वृद्धिका आधार है। झाजतकल पाश्चात्य देश 
व्यवसाय प्रधान हो रहे हूँ। वहां रेलों तथा नहर्रों- 
के खबननेसे व्यय कम है श्र इस प्रकार प्रत्येक 
प्रदेश संसारफे बातारको अपने हाथ करता 
चाहता है। इसका परिणाम यद्द है कि प्रत्येक 
कस्परेका शाकार वयावार तथा व्यवसाय दिन पर 
दिन उच्नत द्वो रहा है, उसके स्थानीय राज्यकी 
शक्ति बढ़ती जाती है और उसका घनव्यय भी 
बढ़ रद्दा है। दलसे मुख्य राज्यका खर्च कुछ 
कुछ कम दो गया दे ।« 

स्थौनीय राज्योमें प्राय' राजनीतिक अनाचार 
(पोलिशिकल करप्शन , बहुत दी अधिक है । अमे- 
रिका इस अत्याचारमे झग्रणी कद्दा आ सकता है । 
इसका परिणाम यह हे कि दिन पर दिन स्थानीय 
गाज्य की झरसे लोग की रुचि घटती जतीहै। इससे 
स्थानीय राज्यको शक्तिकी धक्का पहुँचना खाभा- 
घिक्र है। इसी दशामें यदि डलका व्यय कम हो 
जावे तो आश्यय करना वृथा है। इल प्रकार 
डपरि लिकल्लिित सारे संदर्भका परिणाम यह 
निकला किः-- 


ढ्प्ज 


गज्य-न्यय 
प्र इनका 
प्रभाव 


यूरोपकोी 
स्थिति 


स्थानोय राश्य 
की शक्तिबृद्धि 


हानिऋर हे 


राष्ट्रीय व्यय 


प्रा ह्ीय 
मिद्धान्तोंका 
प्रभाव 


इंब्लेएट तथा 
अमेनी में भेट 


राष्ट्रीय आयवब्यव शाख 


(१) स्थानीय राज्यकी घखुद्धिसे स्थानीय 
राज्योका खर्च बढ़ जाता है और मुख्य राज्यका 
जय कम हो जाता है | 

(२) स्थानीय राज्यत्पे राजनीतिक भ्रत्याचार 
के कारण दश्नसि रुक जाती है और उमका खर्या 
त्रट जाता है । 

(३ ) सुख्य राज्य स्थानीय राज्योको शक्ति दे 
कर 'अपमा खरे लोगोपर डाल सकता है | # 


[३]. 
सामाजिक संगठन तथा राज्य व्यय 


भिन्न भिन्न राष्ट्र सम्बन्धी विचारोपर राज्य 
ब्ययका बड़ा भारी आधार है | जिन देशोमें राष्ट्र 
का ऐन्द्रिय सिद्धान्त (आरगेनिक ध्योरी ) प्रचलित 
है वहां राष्ट्र तथा जातिके अधिकार मुख्य हैं और 
वैयक्तिक अधिकार गौण हैं परन्तु राष्ट्रकेशारी- 
रिक मान कर एक विशेष संघ मानने वाले हेशोंम॑ 
बह बात नहीं हे । वहां वैयक्तिक अधि कारों के विचार 
से ही राष्ट्रीय अधिकार देखे जाते हैं भौर वहां 
वैवक्तिक अधिकार राष्ट्रीय अधिकारोंकी प्रपेक्षा 
मुख्य होते हैं | इनज्नलेएड तथा जमंनीमें जो भेद है 
वह यही है | इड्ज॒लैएडमें व्यक्तियोंकी प्रधानता है 
झीर राष्ट्र यैयक्तिक उश्नतिका एक साधन खमभा 
आता है, परन्तु अमेनीमें व्यक्तियोंको ही राष्ट्रका 


# वास्टेवलका पश्लिक फाइनन्स “पृ १३०-४६?९ 


शंध्८ 


राजकीय वब्ययका स्वरूप | 


अंग लमभते हैं और ब्यक्तियोंको राष्ट्रीय उन्नतिका 
खाधन मानते हैं । 

यह तुच्छ भेद का है। भिन्नभिन्न देशोके 
राज्य-्यय पर इसका/बड़ा भारी प्रभाव है। 
इञज्नलैर डमे जनता राज्य व्यवोका निरीक्षण करती है 
झौर अपनी इच्छाके अनुखार राज्य-व्यय की स्वीक- 
सिदेती है। परन्तु जमेनोमें बदद बात नहीं है । 
जमनी मे शाज्य-्यय आवश्यक तथा ऐच्छिक 'हन 
दो भागोंमे विभक्त हे। आवश्यक राज्यव्यैय 
अनताकी खीकतिके भी बिना राज्य कर सकता है 
परन्तु ऐच्छिक राज्यव्ययमें द्वी राज्य जनताकी 
अनुमति लेनेके लिये बाध्य है। परिणाम इसका 
'यह है कि राष्यूको ऐन्द्रिक मानने वाले देशोमे राज्य 
ब्ययका आधार वैयक्तिक आवश्यकता है । प्रथम में 
जहां राज्यन्यय जातीयू अभिमान तथा शास्तको- 
की शॉक्त तथा शान बढ़ानेमें बहुत ही अधिक 
दोता है वहां द्वितीयम॑ आवश्यक आवश्यक 
इंगो तथा कार्योके लिये ही राज्यको धन मिलनेसे 
राज्य-वयय कुछ कुछ कम द्वो जाता है। परन्तु 
वहाँ पर यद्द भी न भूलना चाहिये कि राष्ट्रके संघ 
सिद्धान्तकों माननेवाले कई पक क्षेत्रों राज्य व्य- 
बको व करते हुए कभी कभी कुछ्ध कार्थोम राज्य 
ब्ययको भयंकर तौर पर बढ़ा भी देते है। ब्यव- 
झवाय तथा व्यापार-प्रधान संघ सिद्धान्ती देशाके 
इन्द्र ब्यॉपाशीब तथा व्यायवलायिक कार्यो 


४६८ 


दोन, इशॉकी 
ध्यय-शैली का 


महत्व 


बजरल सि 
द्धानत 


पानल के 
राज्य-त्यय 
सम्बन्धा तान 
म्दद्धान्त 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


राज्य-ब्यय प्रायः बहुत ही अधिक बढ़ जाता है ! 
यह पक जेकालिक सत्य दे कि वेयफि कर स्वासन्‍्द्रय 
प्रधान देशोका राज्य-व्यय अतावश्यक तोर पर 
अधिक दोता है भोर इर्वीलिये वे भन्‍य देशोंका 
अनुकरण करनेका यत्न करने हैँ जहां राज्य व्यव 
न्यून होता दै। आजकल राष्ट्रीय सिद्धान्त के खढश 
ही राज्व्ययके दो लिद्ध(न्त प्रचलित है । प्रथम को 
दहम« आंग्ल शलिद्धान्त तथा हितीयको जर्मन 
सिद्धान्तका साम दे सकते हैं| वे ये है:-- 


दहवीं सदी में दृक्ुललए डके अन्दर राज्य ब्ययमें व्य्टि 
बादने अपना पूर्णुकप प्रगट किया | संवत्‌ २६४७ 
(सन्‌ १८८७) सें सर देनरी पान ल ने रा की य-झाय - 
व्यय सुघार पर एक छोटासी पुस्तक लिखों । 
उसने उस्र राज्य व्ययके, निम्न लिखित तीन 
लिद्धान्त प्रगट किये । #5. 

( के ) डन्‍्हीं कार्यों पर राज्यक्नो घन दयय 
करना चाहिये जो अन्य किसी भी 
लरीकेले न किये जा खक। 

(ख्र ) देशकी भ्न्तरीय तथा बाह्य विशध्रोतो्खे 
बचानेके लिये जो आवश्यक चर्च हे 
उससे अधिक खर्च करना निरथथंक है। 

(ग ] राज्यका प; ऐेला घत कर रूपमे न लेना 
आहिये जिससे जनताकोी अपनी आव- 
श्यकसाझोको कम करना पड़े | 


डेज० 


शजअकीय व्ययका स्वरूप । 


पॉनलके तृतीय खिद्धान्तको भांग्स संपत्ति- 
शास्त्रशोने किसी हृदतक खीकऊत कट्ठ लिया है झोर 
उससे यह नियम मा है कि बचाये हुए धन 
पर ही राज्यको कर जैगाना चाहिये। महाशय 
रोजर्जने यहां तक कह दिया है कि आंग्ल लेखक 
जनताके भावश्यक्नीय व्ययोग॑ राज़कोय सहायता 
को सम्मिलित नहीं करते हैं। इससे बढ़ करके 


व्यश्वादका उत्तम उदाहरण झोर क्य; दो' 


सकता है ? परन्तु दम को इस प्रकारफ्रे विचाग्रेले 
कुछ भी सहालजुभूति तहीं है । व्यापार, व्यवसाय 
आदि की उन्नति ज़्ञनताकों सहायता देना राज्य- 
का कत्तंब्य हे। अवनत देशोर्म पगा पग पर 
जनताकों राजकीय सद्दायताकी आवश्यकता 
द्ोती है | ब्ययमें ब्यपष्टिवादरकक सिद्धान्तले डन्‍्दीं 
देशोंमे किसी दृद्द तक काम काजञ दो सकते हे 
जो >७ए]पार व्यवसाय तथा श्राजारमे उच्नत दो। 


( २ ) राज्य व्ययका जमन सिद्धान्तः-अमन 
लेखक राजव्ययमें प्रायः ब्यध्टिवाइ्के विपरीत 
चलते हैं। मद्दाशय गेफकनने काल्िदासके 
सरटशंदी+# लिखा हे कि जिस प्रहार प्रकृति 


+ का शिरोमरिण कालिद नन रघुतशर्म लिखा है कि- 
प्रतानामेत्र मूत्यर्थ स नाना बलिक्षमह्ीत्‌ । 
सहस्नगुण मुत्स्रट्ट अदरोे ही रस रवि. ॥॥ 
श्रथोतू राजा दिलाप प्रजाक हितक 'लये प्रजासे उवी प्रका( कर 
लेता था जिस प्रऊ'र कि सर्य हतार युणखा फन देनेके लिये सूमिस 
जलको खींच लेता ह# * 


डर 


जमन छएिद्धान्त 


गफकन तथा 
कालिदास 


राष्ट्रीय आयव्यय शाखा 


आद्रंभूमिसे जल खस्रींच फर वृष्टि द्वारा सूर्खी 
भूमिपर जल को पहुँचाती हे उसी प्रकार राज्यको 
चअनका व्यय करना चाहिये +इसी प्रकार महाशय 
नासे राजकीय सन (का आधार न्यायके 
र्थानपर राजकीय उद्देशों पर रखते हैं जो व्यश्टि- 
चादका बिलकुल उलटा है) 

झआंग्ल तथा जर्मन सिद्धान्त व्यपष्टिवाद तथा 
अव्यधिवादकी अन्तिम हद तक पहुँच जाते हैं। 
खत्प इन दोर्नोके बीचमें है। परन्तु सत्य कैसे 
जाना जाये? इस प्रकार सत्यका आधार 
व्यक्ति तथा राज्यके पारस्परिक अधिकारों तथा 
कार्योपर  निभेर है ओ प्रत्येक देशमें भिन्न 
मित्र है। यही कठिनता है कि जिससे प्रायः 
झाय व्यय-शास्त्रश् सत्यकोी आननेके लिये राजकीय 
कार्यो तथा राजब्ययोक पारस्परिक सम्बन्धका 
पता लगानेका यत्न करते है | वास्तविक काध तो 
यह है कि राज्य-व्ययके नियमोंक्रा पता लगाने की 
इससे बढ़ कर झोर कोई भी उत्तम विधि नहीं है। 
अब दम भी उसी मार्गका अनुसरण करते दें । 


५-राजकीय कार्याके साथ राज्य- 
व्ययका सम्बन्ध 


बा 
राज्यकोी नागरिक्रोक्ी उच्चनतिके लिये भिन्न 
भिन्न विभागों पर धन-व्यय करना पड़ता है। 





#  ापशवाम 20 गिकाप्त«हतेत  कैरछग05 


छैं3२ 


राजकीय ब्ययका स्वरूप 


सम्बताकी वृद्धिके साथ लाथ धरायः राज्य-ब्यय 
बढ़ गया है। राज़्यके कार्योक्ना चेंत्र भो विस्त॒त 
हो गया है। विषयकों करनेके लिये श्र 
राज्यके भिन्न भिन्न व हट प्रकाश डालनेका 
यत्त किया जायगा | 


(१२) 
राज्यका सरक्षण-सम्बन्धी काये 


राज्यके संपूर्ण * क्लार्योमं संरक्तरका कार्य 
अत्यन्त मदरव॒का है। शुरू शुरुमें राज्य हे संर- 
छणका क्षेत्र अतिशय परिमित था। परन्तु सम्य- 
ताकी वुद्धिके साथ साथ इश्नका ज्ेत्र भी दूर 
तक जा पहुँचा है । 

आत्त कत्त राज्य तीन प्रकारस नागरिकाका 
संरक्तश करता है | 

( ? ) विदेशी शत्रुघ देशका सरच्षण 

( २) जीवन,संपत्ति तथा मानका संगचाण 

(३ ) सामाजिक तथा शारीरिक रोगोंखे 
सरक्षश । 

अब क्रमेशः प्रत्येक पर विचार करते हैं : 

(१) विदेशी शत्रुसे देशका संरत्तण- 
विदेशी शत्रुसे राष्ट्रको बचानेके लिये राज्य 
जो धनका व्यय करता है वद्द सैनिक व्ययके 


सामसे पुकारा जाता है। खेनिक व्यय इतना ही 


छंजर 


सरचणय तथा 
व्यय 


विदेशी शत्रु 
से देशक! 
ग्नरचरण 


जमंनी 


सेनिक व्यय 
परतत्र 

जातियों प* 

“क प्रकारका 


अत्याचार है 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख 


पुराना है जितना कि राष्ट्र स्वयं पुराना है | शुरू 
शुरू में राज्योंके कार्य कम थे अतः राज्योंको एक 
मात्र सेनिक्यय पर थी अधिक ध्यान देना 
पड़ता था। परन्तु सम्यताफी वृद्धिके कारण आज 
कल राज्यहू काय बढ़ गये हैं अतः राज्योको 
अन्य कार्योमें घन व्यय करना पड़ता है। यहो 
कारण दे कि सेनिक व्ययका महत्व पूर्वापेन्ा 
कुछ कुछ कम हो गया दे। इसमें सनन्‍्देह भी नहीं 
है कि सेना-विभाग पर प्रवापित्ता बहुत ही 
अधिक खन्चे किया जा रहें हैं। यूरोपीय देश 
सखम्ठद्ध है ओर पशियाका रूपया दिनपर दिन 
सत्रोंच रहे हे, अतः उनकी यह घनव्यय भारी नहीं 
मॉलूम पड़ता है, ओर यदि यद्द व्यय उनको भारी 
भी मालूम पड़े तोमी वे इस व्ययकों कम करने 
पर सन्नद्ध नही हैं, क्योंकि इसीक बलपर 
उनकी जातोय खम्ठद्धिका भविष्य निर्मुर है। 
जमनीने नो-शक्ति तथा स्थल-शक्ति बढ़ानेका 
क्यों यल किया ? झऔर इसपर इतना अनन्त धन 
क्यों व्यय किया ? यूरोपीय जातियां इस महा 
भयंकर युद्धमें क्यों प्रदत्त हुई ? इसका रद्ृस्य 
डस्र शक्ति रूपी मदिरामे छिपा हुआ है जिसको 
प्रात करके वे रुखार#ई बाजारकों झपने द्वाथमें 
करना चाहती हें। निस्सन्देदह यह सेनिक-व्यय 
उन परतन्त्र आतियोक्रे लिये असहा है जो यरो- 
पीय ज्ञातियांके द्वारा चूली जा चुकी हैं और जो 


उरऊड 


राजकीय वदययका खदूप | 


यूरोपीय ज्ञातियाँके स्वार्थोंकी पूरा करने का साधन 
बन रही हैं | भारत जैसे दरिद्र देशमे जो सेनिक 
व्यय दिन पर दिन बढ़ाओा गया है उस पर प्रकाश 
डाला जा चुका है । ७ 

( » ) जीवज्ञ संपत्ति तथा मान का स॑ रत्तण:-- 
देशको अन्तरीय विश्लो्ततासे बचानेके लिये और 
नागरिकोंके जीवन, लंपत्ति तथा मानके संरच्तणके 
लिये राज्योंकोी पुलिस तथा न्यायालय विभाग 
स्थापित करना पड़ता है ओर उनको धन द्वीरा 
सहायता पहुँचानी पड़ैती है । व्यवसाय, व्यापार 
तथा आवषादीकी दुद्धिके अलुपातमें ही पुलिख तथा 
न्यायालय पर राज्यका घनव्यय बढ़ना चाहिये। 
यदि किसी राज्यका धनव्यय कम द्वोता है तो यह 
उस देशकी उच्नति तथा राज्यके प्रबन्चकी उत्तम- 
ताका जिन्द्र है। परन्तु यदि किसी देशमें ऐशला 
न होती यद्द बढ़ी बुरी बात है, क्योंकि इससे 
दो बाते प्रगट दोती हैः -- 

(क) राज्यका प्रबन्ध उत्तम नहीं है या 

(सत्र) राज्यके नियम जनताकोी दृष्टिमे अन्याय 
युक्त है + 

इसकी खत्यताका अनुमान इसीसे लगाया 
जा सकता है कि आर्थिक खराक्ष्य रद्दित देशॉमे 


« बास्टेबलका 'पडिलिक फाश्नान्सः?? पृ८ ५८-७२ 
| श्रादम्सकृत 'पब्निक फाश्नन्स पृ० (८ 


है3९ 


पुलिस तथा 
न्यायालय ऋ 
ब्य्य 


स्लमाज मरच्षण 
सम्बन्धी व्यय 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


पुलिस पर राज्यका व्यय प्रायः दिन पर दिन 
बढ़ता जाता है। यह क्यों? यह ८सीलिये कि 
जनता बहुतसे राज्य | नियमोकोी अन्याययुकत 
खमभती है भोर उनको तंडनेका यत्न करतो है । 
इृष्टान्तके तोर पर भारतवर्षमे सं.१६४५(सन्‌ १८८६०) 
में पुलिस पर २३-७ लाख पाडन्ड घनकः लच 
था भौर संबत १६६५ में यही ४०-३२ लाख तक जा 
पहुँचा । इस प्रकार १० सालमें राज्यको पुत्ति 
सपर तुगुना-खचे करता पड़ा है # 

(३ ) सामाजिक तथा शारीरिक रागोसे 
संरत्तरः-जीवन तथा संपक्तिके सटश दी सामा- 
जिक रोगोंले राष्ट्रको बचाना भी राज्यका ही 
कक्तेवड्य है । इस कार्यम राज्यको अधिक घन 
खन्े करना पड़ता है। आजकल सभ्य देशोमें 
अपराधियोंकी खुधारनेका 'यक्ष किया जुएग है 
झोर उनकी बुराश्योकी भोरसे प्रवृत्ति हटायी 
जाती है । इससे प्रत्येक अपराधीपर राज्यका 
खच बढ़ गया है। इसी प्रकार श्वास्थ्य सम्य- 
नथी नियमों तथा शहशोकरी सफाई झादिके हारा 
राज्य नागरिकोके स्वास्थ्यका संरक्षण करता है । 
दुर्मिचलसे अमताको बचानेके लिये भारतीय राज्य 
को अपने बजटमें दुर्भिद् कोषको भी श्यान देना 
पड़ता है। अब प्रश्न फेवल यही दे कि 








# वाचाकृत रिसेए्ट इंडियन फाइनेन्स । 


जद 


राजकीय व्ययका स्वद्धप | 


सम्यताकी वृद्धिके साथ खाथ राज्यके ये ले 
यढ़ने चादिये या नहीं? इसका “उत्तर यही है 
कि यदि सम्पूर्ण झवस्थ 2 पृव वत्‌ रहें तो व्यथ- 
साथ ब्यापारमे बचन्नति वाले तथा सम्यतामे 
बढ़ने वाले देशोमे यह राज्य-व्यय दिन पर दिन 
घट जाना चाहिये। परन्तु भारतकी तुरवस्थाका 
अनुमान इसोसे लगाव जा सकता दे कि आंग्ल 
राज्यकी वृद्धिके साथ लाथ भारतमें प्लेग, हैआ 
तथा दुर्भिक्ष दिन पुर दिन बढ़ रहे हैं. ओर यही 
कारण है कि भारतीय गाज्यको पक दुर्भिक्त कीष 
छ्िर तौर पर रखना पड़ा है। दम किख प्रकार 
व्यापार व्यवसाबमें पीछे दृटत हुए दिन पर दिन 
द्रिद्र दो रद्दे हैं. यद्द दुर्मित्ष फरड रुपष्ट तौर पर 
निदश करता है # 


(६२) 
. श 
राज्यके व्यापार सम्बन्धी काये 
राज्यके व्यापार सम्बन्धी काम सेवा! 
के नामसे पुकारे जाते हैं। अब दम (१) राज्य- 


की सेचाके स्वरूप तथ! (२) उनपर राज्य 
व्ययकी प्रवृत्ति को द्खानेका यत्न करंगे। 


् 
[१] राज्य खेवाके रच रूए:-राज्य मिन्न भिन्न 
ज्ञयापार सम्बन्धी काये नागरिफोको लाभ 


* आदस्म साइनस आफ फाइनेन्स पृ० ५४ से ६१ तक । 


छेड ७ 


वयापारोथ 
क्ॉमक! नाम 
सब। है । 


गज्य सेगके 
उपरूप 


ल्बिट रलें एड 
तथा. भारत 


ब्यापाराय 
कार्मों के 
तीन प्रकार 


राष्ट्रीय झायव्यय शार्त्र 


पहुँचाने के लिये या स्वतः आय प्राप्त करने के लिये 
करते हैं। कौनसे काय्ये राज्य किल उद्देश्यसे 
करते है स्थिर तोर पर '"एसका निश्चय कर देना 
बहुत ही कठिन है, क्योंकि यद भिन्न भिन्न देशोके 
राज्यौपर निर्भर है । रघश्रन्तके तोर पर 
स्विटजरलेंगडमे स्विल राज्यने मादक द्रव्योंका 
एकाधिकार जनताके हिलके लिये किया है परन्तु 
मारतीय राज्यके अफीमके एकाधिकारके विषय- 
में यह कहना सर्वथा कठिन है । इसमे सन्देद 
भी नहीं है कि डाक तथा तारका काम राज्य घरायः 
सभ्य देशों में प्रजाके हितके लिये ही करते है। 
आजकल राज्यौन अपने काम और भी अधिक 
बढ़ा लिये दे भोर टेलीफोन, बीमा, सेविकयेंक 
तथा रेल आदि'फे कामकों भी खयं ही करना शुरू 
कर दिया हैं । इनमेंस कौनसा काम किस लिये 
किया जाता दे इसका निर्णय करना कॉन हे। 
भिक्ष भिन्न देशोंके राज्योंके उद्देश्य तथा घिचार 
पर द्वी यदद निर्भर है । दृष्टान्तके ततोर पर 
बहुतोंका सन्देद है कि भारतीय राज्यने रेलॉके 
बढ़ानेमें मारतका जो रुपया ख्चे किया है उसको 
खेनिक व्ययमें द्वी सम्मिलित करना चाहिये। यह 
क्यों ? यदद इसी लिये कि रेलोंकी अधिक वृद्धिका 
उद्देश्य यद्दी है कि अन्तरोय तथा बाह्य 
विश्ोतासे राज्य अपने आपको बचाना याद्दता है। 
(२) राज्य सेवा पर राज्य व्ययकी प्रवृक्तिः- 


डेट 


राजकीय व्ययका स्वरूप 


राज्य व्यापारीद्य कार्मोको तीन प्रकारसे करता है :- 
( १ ) राज्य अपनी ह बदलेमे नागरिकोसखे 
कीमत लेता है ( २) राजी अपनी सेवाको करनेमें 
समर्थ न दोनेके लिये फील या शुल्क लेता है ( ३ ) 
राज्य प्रजाके द्विसके लिये द्वी अपनी सेवा करता है 
और शाकस्मिक तौरपर या अप्रत्यक्त रूपले दलखको 
इम सेवाझोके बदलेमें कुछ आय भी प्राप्त दो जूती 
हैं। अब क्रमशः प्रत्येकवर प्रकाश डाल़ा जायगा],। 
(१) यूरोपीय देशो|में बीमा, डाक तथा रेसोके सबक बल! 
कार्योक्रो राज्य लांभपर करते हैं अतः यहाँ इस कीमन “न 
विषयम राज्यड्यय सम्बन्धी कोई भी प्रश्न ढत्पन्न 
नहीं होता है। वहां जो कुछ रगड़ है वद यही है 
कि इस प्रकारके कार्योका राज्य द्वारा होना कहां 
तक ढच्चित है । क्या यह उन्नतिका चिन्ह है या 
अवनतिका ? बहुतसे विचारकोकी सम्मत है कि 
राज्यका झुकाव राष्ट्रीय समधिवादकी ओर है और 
यही उचित है परन्तु बहुतसे विचारक यह न 
मान कर यद्द प्रगट करते हैं कि इतने बड़े बड़े 
कार्मोक[ हाथमें लेना राज्यक्ा स्वाभाविक नियम- 
को भू करना है। स्वाभाषिक नियम यही है 
कि इन बड़े बड़े कामोको जनता खयं बड़े बड़े 
संघ बनाकर करे। इसी स्थानपर पक झौर 
श्रेणीके खविखारक राज्यक इत कामोको इस आधार 
पर उचित ठदराते हैं कि समाज द्वारा ये काम 
ठीक दक्षपर भद्दी किये जा खकते हैं। वास्‍्त- 


देर ५3 & 


फारया शुक 


समाजहित सन 
सग्बंधी कार्योसति 
ब्प्य 
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बिक बात तो यद है कि यद मिच भित्न रू मा को 
स्थितिपर निर्भर है। जिन वेशामे रेलोके 
मालिक कम्पनियां है भौ्‌ डन्दोने इख फामको 
करनेमे अनताके साथ प्करेसशश ब्यवद्दारन कर के 
बडुतसे लोगोको नुक्सान पहुँचाया. है, चर्दां जनता 
इन कामोका राज्यझ ही द्वाथमे दे देना पसन्द 


» करती हैं। परन्तु भारत जैले देशामे जदोाँ कि 


राज्यन रेलौकों अपनी राजनीतिका भाग बना 
लिया है झोर रेलोको निरर्थक फैलाते हुए जनताका 
करोड़ो रुपया प्रति वर्ष पांनीम मित्रा दिया हें, 
बद्दों यदि जनता रलोका निर्माण कम्पनियों द्वारा 
दी उचित ठहरावे ओर गारैन्टी विधिका प्रयोग 
छोड़ देवे तो इसपर आश्चय करना वृथा है । 

(२) राज्यके उन कार्योकी प्राबः ख भो पसन्द 
करते हैं जिनके करनेमे राज्य शुर्क लेता है |, यद 
इसीलिये कि इनसे साधारण जनोक्ो सॉलूद्िऋ 
तोरपर लाभ पहुँचता दे । नगरोेमें सड़को, पुत्तो, 
नालियां तथा पानीके नत्तोंक्रे लगानेमे राज्य जो 
घन व्यय करता है डसको सभी उचित समझते हैं 
क्योंकि इसले समीका छुलख तथा खस्पत्ति बढ़ 
आती दे । 

(३) इसी प्रकार अमरीका जज्लात, नदरों 
तथा सखानोके कार्योको राज्य करता है और उल के 
इस कार्यकों अमता पलचन्द्‌ करती है। मारतकी 
दशा अमरोकासे कुछ मिन्न है। गरद क्यों? यदद 


राजकीय व्यवका स्वरूप 


इसलिये कि भारतीय जनता भृति ब्रिद्र है | 
डसको भारतीय राज्य अकाल हे निवम अति 
कटोर मालूम पडढते || । इन नियमोके कारण 
द्रिद्र जनताकों लकड़ी मंद्गी मिलने लगी है 
और पशुझोके चारा मिलना कठिन हो गया 
है। इसी प्रकार नहरोंका मामिला दै। नहरोंके 
जल प्राप्त करनेके लिये बाधित रेटका जो प्रस्ताव 
प्रान्तीय सरकार पाल करना चाहुनो हैँ उससे 
झछिखानोंके कष्ट बहुतु दी अधिक बढ़ जायेंगे। 
हमारी सम्मतिमे भारतीय राज्यका नद्वर तथा 
अद्भलातका काम भी इस स्थानमें न र करके 
पहिली संख्यामें दी रखा जाना चादिये। 
(३) 
राजकीय कायाफी बृद्धि 

पैसे बडुतले सामाजिक कार्य हैं जिनके करने- 
में मनुष्य एथक्‌ पृथक तौरपर असमर्थ हैं। ऐसे 
कार्योका करना राज्यका दी कत्तंव्य है । राज्यका 
संरक्षण संबन्धी कार्य सामाजिक रोगोको द्वी दूर 
कर सकता है। समाजको विशेष तौरपर डन्नत 
करनेमे वद असमर्थ है। निम्नलिखित पाँच काम 
हैं जिनका करना राज्यफे लिये आष्य श्यक है क्यों कि 
इनसे खमाज बहुत जल्द उन्नति कर खकता है | 


# बोस्टेब्ल पश्लिक्‌ काइनन्स पृ०७ १०७०-०९ | 
आदम्स साश्स आफ फाइनन्स पृ०७ 5१-८८ । 


डंद ? 


शक्ष' सम्जधी 
काट 


राष्ट्रीय आयब्यव शासक 


(१) शिक्षा सम्बन्धी कार्य 
(२) भाभोद ३ पक कार्य 
(३) बैयक्तिक उद्योग धन्धेकों बढ़ानेवाले 
कारय । 
(४ ) गणना तथा अन्वेषण सं॑स्वन्धी कार्य 
(५ ) सामाजिक तथा राष्ट्रीय उन्नति सम्बन्धी 
कार्य 


(१ ) शिक्षा सम्बन्धी कार्य 


यरोपीय देशामे राज्योने ही शिक्ता सम्बन्धी 
काम भी दाथमे ले लिया है। यह इस बातकों 
प्रगट करता है कि उन देशों अनताको शिक्षा: 
की कितनी मांग है। यह क्यों ? यह इसी लिये 
कि समाजका शिक्षण राज्योके द्वारा होना इस 
बातको सूचित करता देक्रि समाज शिक्षाकों 
किसना आवश्यक समभता।)है। भारंतमें यह 
बात नहीं है। भारतमें प्रतिनिधि-राज्य नहीं है ! 
राज्य जनताके प्रति उत्तरदायी नहीं है। अत 
राज्यके काम जनताकी मांगको प्रकट नहीं करते हैं । 
यही कारण है कि भारतमें सेनापर जितना आतीय 
धन ख्् किया जाता है उसका भर्डाश भी 
शिक्षा आविपर नहीं खर्च किया आता । परन्तु 
यरापीय देशौमे यद बात नहीं है। वहाँ शिक्ता 
पर बहुत काफी धन खर्च किया जाता है। इस 
स्थानपर भायः यह प्रश्न उठाया जाता है कि 


बहन 





राजकीय ब्यथका स्वरूप 


राज्य ब्यक्तियोंकी शिक्षापर धन खर्च ही क्यों 
करे ? जो शि्ञा प्राप्त करे धद्द उसका खर्थ झाप 
दे ? यदि यद न सम्भवक्सली तो प्रायोन कालके 
सहश वानदे घनसे हइध कामको क्यो न जारी 
किया जाय ? इसका उत्तर यह है कि लोग अभी 
शक शिक्षाकों सोजनादिके सरश आवश्यक नहीं 
खमभते हैं। भारतीय प्रामोरमें भी तो लोग षच्चों- 
से मजदूरी करवाना अधिक पलन्द करते न्‍हें। 
उनको शिक्षा देनेमे वे लोग कुछ भी लाभ नहीं 
समभते दें । भारतके सरश हो यूरोपीय देशोकी 
भी दशा है। यही कारण है कि यूरोपमें प्रायः 
सभी दवेशोंके अन्दर ग्रास्य शिक्षा भझनिवाय है। 
सारतवर्षमे इसकी बहुत ही भधिक आवश्यकता 
है। सारे सेभ्य संसलारका इतिदास इस बातका 
साक्षी है कि लोगोको शिक्षित करना खुगम काम 
नहीं है ८ इसमें राज्यकी सद्दायताकी ज़रूरत होती 
है और राज्यको बहुत दी भधिक घन खर्च करना 
पड़ता है। # 

प्रजासत्ताक राज्यों इसलिये भी शिक्षाकी 
आधषश्यकता समभी जाती है कि जनता अपने 
राजनीतिक दर्ेश्योको झ्रच्छी तरहसे समझ खके 
और प्रतिनिधियोंके चुननेमें दुद्धिमसासे काम 
कर सके | घनिकोंकी शकिको रोकनेके लिये भी 


७ बोस्टेबल” पब्लिक फाइनन्स पृ० ६३१०० । 


छद्धदे 


प्रजा सक्ताक ग- 
ज्यों शिक्षाक- 
जहरत 


आमोद प्रमोट 
सम्बधों काय 


कृषि तथा जया 
पारकी उदम्नति 


राष्ट्रीय आयब्यब शारा 


शिक्षा ही काममें लायी जाती है। यही कारण 
है कि झाजकल प्रतिनिधिससाक *ज्योमे द्न- 
पर द्नि शिक्षापर अधिवः अधिक घन खर्च किया 
आ रहा है। समाजकी एन्नतिका यह एक चिन्ह 
खमया जाता है | 

२ ) आमोद प्रमोद सम्बन्धी कार्ये:-- 


.. भामोद्‌ प्रमोद सम्बन्धी कायासे नाटक, गान- 


विदक्क, अद्भुतालय, चिड़िया घर, पुस्तकालय, 
पत्लय आदिकी स्थापनाका तात्परय लिया जाता 
है | कम्पनी बाग, सरकारी' बाग, पाकर्स, मकान 
तथा उत्तम खड़क आदिका बनना भी ऐसे ही 
कार्योम सम्मिलित है। एसे कार्यो पर राज्यको 
घन खर्च करना आवश्यक है, क्योकि यह कार्य 
किसी एक व्यक्तिके द्ितके स्थानमें लथ॑ जनता 
के द्ितसे सम्बद्ध है। जिनशों सारी अनताका 
द्वितद्दोी उन कार्योका करना राज्यका ही कक्षेव्य है। 
(३ ) वैयक्तिक उद्योग धन्धेकों बढ़ाने वाले 
कार्य :-व्यापार व्यवसाय तथा कृषिक्री उन्नतिका 
राज्यके साथ घनिए सम्बन्ध है | संरक्षित व्यापार - 
की नीति तथा स्ववेशीय व्यवसायोको धनकी' सहा- 
यता देना राज्यका परम कत्तंव्य है। नोकाओंकी 
वृद्धिके लिये ब्ययपारिक नहरोका बनाना राज्यके 
लिये आवश्यक है । विदेशीय रुपर्धा तथा खददेशीय 
व्यवक्लायोंके हानिकर एकाधिकारोकों राज्यकों 
हटाना चाहिये। यहींपर बल नहीं है। र/ज्य ढन 


शअजकीय ब्वययका स्वरूप | 


सम्पूर्ण बातोंकों भी हृटाये जिनसे भ्रमियाक्री 
का यदामतांको मुवसान पहुँचता हते। इसी लिये 
फैक्टरी नियमोका बनफ्लया जाना जआ्यावश्यक दे। 
यूरोपीय देशों सभी र| जय उद्योग-घन्धे सम्बन्धी 
कार्योमे जनताको सदह्दायता पहुँचाते है। परन्तु 

रस्में एकमात्र ऐसेही क्रार्योसे आग्ल राज्य 
की उदासीनताकी नीति है। सरकार उद्योग 


धन्धेके कार्योमें जनताको बहुतहीकम आर्थिक 


सटद्दायता देती हे। यद क्यों ? यहन्दसीलिये*्कि 
छरकार भारतको 'एकमाजञ्र कुषक देश द्वी बनाना 
चाद्दती दे । 

(४ ) गराना सथा भन्वेषण स्तनम्बन्धी कारये:- 
राज्बकों गणना तथा अम्वेषण सम्बन्धी कार्योपर 
पर्याघसे अधिक धन्य व्यय करता चाहिये, क्योंकि 
इस्पीसे यह मालूम प्रड़ता है कि समाज क्रिस 
किले और उपच्तति कर रहा हे ओर किस किस 
ओझोर अचनति कर रहा है। प्राचीन पेतिहा- 
सिक चीजोको खुदवाना तथा उनको स्वरक्तित 
रखनेके लिये धम खर्च करना भी आवश्यक है 
क्योंकि ऐसीही चीज्ोसे इतिहासकी रचनामें बड़ी 
भारी सद्दायता मिलती है। भिन्न भिन्न व्यवसायों 
तथा खानोंके कामोका निरीक्ष्य भी राज्यकों दी 
करना चझाहिये। बेकौके हिसाब किताबको साथ- 
घानीसे देखना चाहिये। जिम जिन स्थानामे कुछ 
भो गड़बड्ध हो उसको दूर करना चाहिये ओर 


ढंलप॑ 


ईफिक्टरी नियम 


भारत 


गणना जअयाे 


अन्वेषणु से- 
म्बबी कार्य 


शधब्टीय उम्रति 
प्रम्बधी कार्य 


राष्ट्रीय आयद्यबव शारा 


आयश्यकताके अजुलार अपनो झोरसे भी सदा- 
यता पहुँचाना चाहिये | 

(५) सामाजिक तथा राष्ट्रीय उन्नति सम्बन्धों 
कार्य:-घड़ी बड़ी रेल तंथा बड़ी बड़ी नहरोंको 
श्रनाना राज्यका ही क्तंव्य है। नये अहूल बनाने 
ओर रोशनी, पानी झादिका प्रवन्ध भी यदि जनता 
किसी कारणसे इन कार्योमे अल्लम्रथ दो तो राज्य 
को दी करना चाहिये | सारांश यह है कि राज्य को 
ऐसे समस्त कार्य करने चादिये जिन्द्े जनता 
पृथक्‌ पृथक तोरपर करनेमें झलम॑र्थ हो । # 





* भाइम्म, साइनत भझाफ फाइनन्स पृ० ६८ से छर 


बंद 


हितीय परिच्छेद 
राजकीय 0 


१-उव्यपकी समानता 


राजकीय करको समानताके सूत्रके सह॒श ही 'ःकय-्यय 
राजकीय व्यपकी समानताका सूत्र है। राजकीय “ व शक्ति 
ज्ययमे प्रभुत्वशक्ति-सिद्धान्तका तात्पुर्य यद होता 
है कि राज्य प्रभुत्यशक्तिके निदंशके अनुसार ही 
राष्ट्रीय चनका व्यय करे | अश्रय प्रश्न केवल यही 
रद्द जाता है कि प्रभुत्वशक्तिक्ता निर्देश केसे 
जाना जाय ? इसका साधारण उत्तर यही है कि 
राजकीय धमका उस प्रकार व्यय किया जाय 
जिसमें प्रज्ाका अधिकसे अधिक दित दो | 


बैजका अधिकसे अधिक दित किसमें है? 
यदि दृप्त इसपर गम्भीर विचार कर तो मालुप्त प्रभुव शक्त 
पड़ेगा कि वह न्‍्यायपर आश्ञित है। राज्यको * साय मे 
घनका व्यय इस ढंगपर करमा चाहिये जिससे 
खभीको अधिकसे अधिक लाभ पहुँचे। कठिनता 
तो यह है कि व्ययके लाभ लिद्धान्तकों काये रूप- 
में लेझाना बहुत दी कठिन है। द्राज्यका भ्रधिक 
व्यय राष्ट्रसरक्षणार्थ सेना आदिपर होता दै। 
इसको व्यक्तियोके समान लाभकी रष्टिसे उत्तम 
था भनुुश्षम प्रगट करना निरथंक हे। 


बं23 


व्ययका उपयो- 


गिता लिद्ञान्त 


द्स्द्रि' या 
बुद्धे पर उप 
शषगिना सिद्धा 
ब्तक! प्रथेग 


राष्ट्रीय आयदयय शाखझ्त 


बहुत से विखारक राजकीय व्ययकां आधार 
लाभ सिद्धात्तपर रखते हैं। करकी अदपतम' 
अजु पोगितामें ही व्यवक्षी अधिकरसे अधिक ,डप- 
योगिता है। मद्दाशय ग्लेंड्स्टनने ठीक कद्दा है कि 
एक स्थानपर व्ययका बढ़ाना, दुसरे स्थानपर 
व्ययको कम कर देना है। आय-ब्ययमें वही चतुर 
है जो सम्पूर्ण व्ययोका ध्यान करके बजट बनाता 
है ।वययमें अब सीमान्तिक उपयोगिता सिद्धांसकों 
लगाते हैं तो इसका तात्ययं यह द्ोता है कि 
किसी विभागमे ज्यों ज्यों 'अंधिक घन व्यय किया 
जाता है त्यों त्यों उस घनकी डक्‍्योमिता कम दो 
जातो है और किसी स्थानपर वही व्यय फजूल- 
खर्चीका रूप घारण कर लेता है। ऐसे द्वी स्थानो- 
पर राजनीसिज्ञोकी यह विचार करना पड़ता है 
कि घनका ठयय अन्य फिसख स्थानपर किया जाव, 
किस विमागर्मे उसकी उपयागिता अधिक है ? 
सारांश यह है कि प्रत्येक विभारमें व्यय की सीमा- 
न्तिक उपयोगिता तुल्य होनी चादिये । 

दरिद्रों तथा घनिको पर व्ययका उपयोगिता 
सिद्धान्त इस प्रकार खगाया जाता है।' भूखे 
मरते इुए दरिद्रों सथा कारयमें अशक्त वृद्धोंको 
राजकीय सद्दायूता मिलनी चादिये, क्योंकि ऐसे 
स्थलोम राजकीय घन-उययकी उपयोगिता जीव- 
नोपयोगी उपयोगिता है। जीवन-संरसणके 
सन्मुख शिक्षा आादिके सम्पूर्ण ब्यय गोण हैं। 


ह (१० 


राजकीय वययसिद्धान्त 


इसी प्रकार दरिद्र लोग शिक्षा प्राप्त करनेमें 
असमर्थ होते हैं। अत राजकीय घन व्ययके द्वारा 
डनको शिक्षा मुफ्त दी जक्ली है । 


राजक्ीय व्ययमे श्ि सिद्धान्त (कैकरटी ध्यूरी- 
आफ पकक्‍्लपेर डक्‍खर) का त/त्पय बाह्य (आब्जे किय) 
अंग लिया जाता है न कि अन्‍न्तरीय अर्थ (लव 
जेक्िव) में। प्रतिनिधि सभायें यह पास करतो हैं, कि 
राष्ट्रीय धनका व्यय भमुक झमुक स्थल़में दी होना 
चादिये। शक्ति सिद्धाब्तुके श्रसुसार खगे इए राज्य- 
करो का व्यय प्रज्ञाकी ऐली ज़रूरतोंके अद्ठुसार ही 
होना चादिये जो (अरूरत) सबपर प्रत्यत्त हो । प्रायः 
जररतो का निर्णय प्रतिनिधि खभाये ही ऋरती हैं। 


बययके शक्ति-लिद्धान्तसे यद परिणाम निऋ- 
लता है कि राज्यको धन-व्यय इस प्रकार करना 
चआाशधिये जिससे जातिको उत्पादन-शक्ति अधिऋसे 
अधिक बढ़े | विज्ञान, व्यापार .व्यवसाय आदिकी 
उन्नसिमे शक्ति-सिद्धान्तके अनुसार ही राजकीय 
घधनका व्यय किया जाता है। भिन्न निश्न यूरोपीय 
देशोन नसंरक्तित व्यापार, बन्द्रगाद्दोफे निर्माण, 
रेलो तथा जहाओके बनाने आदिके कार्यो मे अनता 
को अरबों रुपयोक्री खदायता (इसी बरह्वेश्यसे 
दी हैं। सारतकों भार्थिक खराज्य नहीं मिला 
है, अतः भारत अपने व्यवसायों, जद्दाओं 
आादिको डन्नतिमं घन-व्यय करनेम॑ झलमर्थ है । 
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ड्ययका जक्ति 
छिद्वाम्त 


“ये यएसाड़ा 

ना चाहिये अ 
कि जातिवी 
शक्तिकी बट ० 


र जकोय व्यय 
स्थर, निश्चित 
तथा प्रत्यक्ष 
ह)नाः चाहिये 


न्ययमें सुयमता 
होनी चाहिये 


राष्ट्रीय आयब्यय शाला 


यहाँ घुफ्त शिक्षा भी नहीं है । यही नहीं, राज्य- 
को जिन स्थालो पर धन व्यय करना चाहिये वह 
यद्दां धन व्यय नहीं करता है। मारतीय दरिद्र 
प्रजाका बहुतला घन सेत्ञामे बद्दाया जा रदा है 
जो प॒क्र तरीकेसे फजूललबॉका रूप धारण 
कर रहा है 

२-व्ययकी स्थिरला । 

“व्ययकी स्थिरता सूत्रक अनुखार राजकीय 
व्यय स्थिर, निश्चि। तथा सबपर प्रत्यक्ष होना 
चाहिये। जनताको स्वतन्श्रेता होनी स्ाहिये कि 
वह निर्भय होकर उसकी आलोचना कर सके । 
सम्पूर्ण लभ्य देशो मे आज कल धन-व्ययक्री कठोर 
आलोचनामे अनता खतनन्‍त्र है। भारतमें प्रेस 
पकक्‍टके द्वारा जनताके मुंह बन्द हैं। जो निर्भय 
दो कर इस प्रकारकी आमशोचना करते है राज्य 
उनपर तीदण दृष्टि रखता है + 


३-व्यथकी सुगमला । 


राजकीय धन-व्ययमें सुगमता द्वोनी चाहिये, 
विभागपर विभाग श्रढ्ा कर बहुत बार राशकीय 
श्रनका इष्ट स्थानपर व्यय अत्यन्त कठिन हो 
जाता है | युद्ध आदिके कालमें राज्यपर दिपत्ति 


निकक्सन कृत प्रिसिपल्स आफ एकानामी, जिल्‍द ३, १० 
रए८ रेणड । 
+ वही पुस्तक्र पृ० ३८४ । 
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राजकीय व्ययसिद्धारत 


पड़नेसे व्ययक्ी कठिनाइयाँ और भी झ्रधिक बढ़ 
जाती हैं + 
४-राज्यकी ितव्ययिता । 

राज्यकों राष्ट्रीय धज़के व्यय करनेमें मितव्य- 
मिता करनी चढहिये | परन्तु इसका यह मतलब 
नहीं है कि मितव्ययिता करते करते राज्यको राज- 
सवकोकी तनख्राहँ कम कर देनी चाहिये और 
प्रजासे जबरदस्ती कम कीमतपर चीज मील 
लेनी चादिये, क्योंकि तनखाहोके घैटानेसे राज 
कीय सेवकॉकी कायच्षामता घट जावेगी और 
कम कौमतोपर पदाथे मोल लेनसमे न्याय तथा 
समानताका भंग होंगा। मितव्ययिताका जो 
कुछ तात्पर्य है वह यही है कि राज्य राष्ट्रीय 
घनका फञजूल खर्च न करे | भारतीय राज्य द्रिद्र 
प्रजाका धन किप्त प्रक्ता' फज्जूतल खर्चे कर रहा 
है इसपरै झागे चलकर प्रकाश डाला जायगा । 
यहां पर यही ऋद्दना है कि इस प्रकारकी फजूल- 
खर्चाले जातिके उत्पादकस उत्पादक कामोौकों 
किसी प्रक्तरकोी भी सहायता नहीं मिलती है। 
यही नद्दीं, फजूल खर्ची के कारण जातिपर वृथा 
ही करका भार बढ़ता है |: 

४१-व्ययके अ्रन्ध निधम । 
राजकीय घन-व्ययके कुछ साधारण नियम 


न वह पुस्तक १० रे८द४ 5३ । 
स बही पुस्तक ४० रदर ८३ 
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व्ययका मित्र 
ब्येयिता न वा 
नेसे ज्ञातिपर 
कर का भार 
बढ़े ताता हे 


८न व्ययके पाँच 


गौख नियप 


राष्ट्रीय आयव्यय शाख 


हैं जिनको कभी भी न भुलाना चाहिये । 

( १ ) रॉज्यको कुछ बड़े बड़े कॉयों मे घन-व्यय 
करना चादिये। जहां तैँक दो सके यह छोटे छोटे 
कार्यो प्र घर व्यय करने से बचे । यदि कोई राज्य 
ऐसा न करे तो मितव्ययिताके त्तियमका भग हो 
जाना स्वाभाविक हो है। 


(२ ) राज्य छोटे छोटे खचों तथा सदह्ायताओं- 
को प्रजाफे दानके रुपयों द्वारा करे। प्रज्ञाम छोट 
छोटे राष्ट्रीय कार्यों के दान देनेकी झादतको बढ़ावे ! 

(३ ) घन-वयय वद्दी उत्तम है जो छि प्रजाकी 
जरुरतो के घटाव-बढ़ावके अनुसार सरुथयं ही घट 
बढ़ जावे | 

(४ ) पुराने धन-ब्ययके स्थानोकों छोड कर 
नवीन स्थानांमे घन व्यय करनेका यल करना 
चाहिये झोर जद्दां तक हो 'सके करको बढ़ानेस 
बचना चाहिये ' 

(५ ' भिन्न भिन्न नियमोम॑ विरोध होने पर 
आधश्यक नियमका ही ध्यान करना चाहिये। 
दृष्टान्तके तोरपर असमानता तथा स्थिरता निय- 
मके विरोध स्थिरता दी मुख्य है, क्योकि अस- 
मानतासे जहद्ां-पैयक्तिक न्‍्यायका नाश होता है 
वहां अस्थिरतासे खाराका खारा राष्ट्रीय शासन 
शिथिल द्वो जाता है । # 


) यँद्दी पुस्तक पृ० ३८६ ६० । 
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तृतीय परिच्छेद, 
बजैट 


भ 
१- बजट सम्बन्धी विचार । 


झायव्यय सम्बन्धी नियमोक्रो धिना आने 
अजटका बनाना तथा उसको स्वीकृत करना देशमें 
झार्थिक विज्ञोभकों उत्पन्न कर सकता है। य॑दी 
कारण है कि आजकल आयव्यय-शास्त्रकों दिन 
पर दिन अत्यन्त अधिक महत्व प्राप्त द्वो रहा है। 
राजनीतिक भाषामें बजट शब्द्से डस रिपोटका 
प्रतत्तब लिया जाता हैं जिसमें राष्ट्रीय कोषको 
वास्तविक दशा तथा राष्ट्रकी आर्थिक आवश्यकता 
प्रगट की आती है। प्रजासत्ताक राज्योमे प्रायः 
शासक-समभा नियामक-सभाऊँ लिये बजट बनातो 
है । इसका मुख्य उद्देश्य यद्दी दोता दें कि नियामक 
समाको अर्थ सम्बन्धी संपूर्ण सूचनाय मित्र जाब । 
अर्थ सम्बन्धी कोई भी बात उससे छिपी न रहे । 
बजटमें प्रायः भूत तथा भविष्यत्‌ दोनोका ही 
ध्यान रखा जाता है, अर्थात्‌ बजटमे यद्द स्पष्ठ 
तौरपर दिखा दिया जाता है कि> गुअरे हुए वर्ष 
पर राष्ट्रके आर्थिक नियमोका फ्या प्रभाव हुआ 
और भमविष्यव॒में उन नियमोसे क्या झाशा को जाती 
है और झब क्या फरणा डचित है । दी फारण है 


उंदे 


बघतगाटआाटा 


ग्य 


बजटपर तन 
गका प्रथव 
तथा अणथिक 


#बूर गे 


उर सड्त भा 


पक स्वर ज्य 


जाम 


इालनड 


राष्ट्रीय आयब्यय शास्त्र 


कि बहुतसे अर्थ सम्बन्धी राज्य-न्वबम वजटके 
समयमे ही बनते हैं 

बिरकालसे बजटके प्रभुत्व द्वारा प्रतिनिधि 
समभाने संपूर्ण राजरीय कुलका सजझ्लालन अपने 
हाथपे कर लिया है | हमने इसी अरथेमे दल पुस्त- 
कके अन्दर आर्थिक स्वराज्य शब्दका व्यवहार 
किया हें। इस शब्दका व्यवद्दयार करना किसी 
दृददतक बहुत उचित-भी है, क्योंकि चिरकालसे 
राजमीतिक खसारमे यद्द लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि 
राष्ट्रीय आय-व्ययपर जिसका स्थत्व द्वोता है वही 
राजकीय कल्तको चलाता है। इतिहास इस बातका 
साक्षी दै। दृष्टान्तके तोर पर संवत १३७२ ( सन्‌ 
१३१५ ) में द्वी इंग्लेएडने यद उद्धोषित किया था 
कि राज्य स्वेच्छापूर्च क प्रशासे धनको गअ्रद्दण नहीं 
कर खकता है | मेग्माकार्टाके बारदव नियममें 
लिखा है कि--साम्राज्यकी साधारण समर्मितिकी 
अनुमतिके बिना राज्य किसीसे भी धन सम्बन्धी 
सद्ायता नहीं ले सकता है |” यद्यपि इसी नियममें 
कुछ बातोंके लिये राज़ाको धन ग्रहण करनेमें 
स्वतन्त्रता दे दी गयी है तोभी साधारण तोर पर इस 
कायमें प्रजाने अपना ही अधिकार प्रगट किया है । 
इसी प्रकार संवत्‌ १८८४ ( खन्‌ १७८७ ) फ्रांसीसी 
प्रजाने राजाकों यह स्पष्ट शब्दोंमं कह दिया कि 
हमारा यह सबसे पुराना अधिकार है कि राजकीय 
आयका नियन्त्र०4 हम ही कर । दलिणडमे भी 
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बजट 


शाखकको कर बढ़ानेके लिये अन-समितिके 
सन्पुल स्वयं, उपस्थित होना पड़ता था। भाज 
कल तो बजट एकमात्र इसलिये भी बनाये जाते है 
कि जनता राष्ट्रीय आयव्यय पर अपना अधिकार 
स्थापित कर खके। प्रत्येक प्रतिनिधिलन्ञ्न राज्यमें 
शाखन-पदधतिकी घाराशोमे झाय-व्यय पर प्रज्ञाका 
अधिकार स्पष्ट शब्दोंम लिखा इुआ दे । विषयक्तो 
स्पष्ट करनेके लिये कुछ देशों के आय-व्यय सम्पन्धी 
प्रजाके अधिकारोंकों यहाँ पर दे देना आवश्यक हे । 

(क) इंग्लैयडमें प्ंजाके आय व्यय-लम्बन्धी 
झाधिकार:--इंग्लेसडमें प्रतिनिधि-खभाके निम्न- 
लिप्लित तीन आर्थिक अधिकार हैं । 

(१ ),नवीन करोका लगाना, प्राचीन करोंकी 
रेटको बढ़ाना तथा प्रचलित करोंका पुनः पास 
करना एक्मान्न प्रतिनिधि सभाके ही हाथर्मे हे। 

( २) प्रत्येक द्यालतमें राजकीब ऋणषोंकी 
स्वीकृति । 

(३ ) राजकीय व्ययकी स्वीकृति श्रर्थात्‌ 
मिन्न , भिन्न कार्योंके लिये आर्थिक सद्दायता देना 
तथा न देना झांग्ल प्रतिनिधि खभाके द्वी दाथमे है। 

(ख) फ्रान्खमें प्रजाक आब व्यय-सस्बन्धी 
झाधिकार :-सं. १८४४ को क्रान्तिके झनन्तर फ्रान्समें 
१८ बार शासन पद्धतिका परिवत्तंन दो चुका है । 
अत्येक शालन-पस्सिमें आय-व्यय-पर प्रज्ञाका 
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इगल॑ एडको ७. 
थिक्न स्वर उस 
सबधी पाराये 


फ्रान्सको आा 
थिंद स्वराज्य 
सवधों पारायें 


जमनोके आ- 
4५ रवज्य 
लवधी नियम 


राष्ट्रीय आयब्यव शास्त्र 


अधिकार अलरणिडत रहा है। (८४६ संवस की 
शासन पद्धतिकी निम्नलिखित घाराये फरासीखी 
खनताके भाय-व्यय-सर्ई;रथी झधिकारको आधार 
कही आा सकतो हैं । 


(१) मियम धारा ५ में लिला हे कि प्रति- 
निधि खभाकी स्वीकृतिके बिना कोई भो कर प्रज्ञा- 
से न लिया जा सकेगा। 

| (२) नियम धारा ६ में लिखा है हि घन- 
व्यय का निरीक्षण फराखोशी जनताके हो हाथ में 
होगा । | 

(३ ) इसी प्रकार नियम धारा ७ में लिक्ा हे 
कि प्रत्येक प्रकारके राज्व-नियमके भज्जके लिये 
राष्ट्रसचिव प्रतिनिधि सभाके प्रति रक्तरदायी होगे | 

(ग ) जमंनीमे प्रजाके भाय-धव्यय-लम्बन्धी 
झधिकार--जर्म नीमे मदायुद्धले पूर्वतक विचारमें 
राष्ट्रीय थन-दयय पर जनताका दी नियन्त्रण था। 
कार्य रूपमे कमी कभी यद नियन्त्रण शिथिल हो 
जाता था। दृष्टान्तके सोर पर खंबत्‌ १&'&में 
जमेन प्रतिनिश्रि समामे जरमेन राज्यकी ओरस 
सैनिक सुधार सम्बन्धी बिल पेश हुआ परन्तु 
प्रतिनिधि समाने इस बिलको पास न छिया। 
यह होते हुए भी राज्यने प्रतिनिधि समाकरी 
इच्छाके विरुद्ध सैनिक छुधार किया ओर सेमा 
पर खर्जा बढ़ाया | संबत्‌ १६२३ में सैडोधा पर 


बेड 


बजट 


विजय प्राप्त करनेके भनन्‍्तर जमेग राज़्यने पुनः 
सेनिक छुकर सम्बन्धी बिल पेंश किया और 
अपने पुराने नियम विंरु८ कारयको मियमयुक्त 
पास करवा दिया। यही नहीं, जर्मन शासम- 
पद्धतिमे झायु-व्यय, आवश्यक तथा पेडिछुक 
इन दो विभाग में विभक्त किया गया है। आद- 
शयक झाय-व्ययमें प्रतिनिधि सभाका अधिकार 
परिमित है। राज्य प्रतिनिधि समाकी अज्ु 
मतिके बिना भो भावश्यक आय भ्री्त कर सकता 
है ओर उसको लचं कर सकता है। परन्तु 
ऐच्छिक झाय व्ययमें राज्यका प्रतिनिधि सभाकी 
अनुमतिको लेना अत्यन्त जरुरी है| 


( घ )अमरीकाम प्रआके झाय व्यय-सम्बन्धी 
झधिकार--भमरीका की भिन्न भिन्न रियासर्ता 
तथा मुल्य राज्यका बदद झाधारभूत नियम है कि 
राष्ट्रीय आव-व्ययका नियश्रण अमरीकन अनता 
दी करे। प्रस्येक शासन-पद्धतिमं इली बात पर 
जोर दिया गया है। यह क्यों? यद इसी खिये 
कि फोष द्वी राष्ट्रका हृदय है। राष्ट्रशरीरका 
जीवन तथा भपाय राष्ट्रीय घन ही है। राष्ट्रकी 
राजनीति डख्तीके द्वाथमे द्ोते दे जिसका कि 
राष्ट्रके आय-ब्यय पर भ्रभुत्व दोता है। बजट पर 
नियन्त्रण करके दी संपूर्ण खम्य वेशोको जनता 
स्पतन्त्रताका उपभोग कर रही है। हम लोगोका 


डड 


ब्र।भर।का तथा- 
आधिक स्वराज्य 


आर वतथ। 
अआाथिक स्व 
राज्य. 


भारतके ब जट- 
का पालमेन्ट 
द्वारा पाल हो ता 
न्याययुक्त नहां 


हे । 


राष्ट्रीय आयब्यबव शाख्र 


दुर्भाग्य है कि दमको अपने धनके खर्च करनेमें 
भी स्वतन्ञता नहीं मिल्री है। दर्मारे झाव-ब्ययका 
नियन्त्रण निम्नलिखित प्रकारसे विदेशीय खोग 
ही करते हैं । # | 

(हू ) भारतयर्षमें प्रजाके झाय 5यय सम्बन्धी 
अधिकार-अपने झाय व्यय पर भारतीय जनताको 
कुल भी अधिकार नहीं मिला इचआ है । भारतीय 
आय-व्यय तथा बजट पर आंग्ल पार्लेयामेस्टका 
मियन्त्रण है। इसमें सन्देश भी नहीं है कि कार्य 
रझरूपमें निम्नलिखित दो स्थलोमे ही आंग्ल जनता 
भारतीय धन पर अपना प्रभुत्व प्रगट करती है । 

(१ ) भारतकी सीमाके बाहर भारतीय राज्य 
दोनों ऑआग्ल सभाओंकी अनुमतिके जिमा किली 
प्रकारका भी धन-व्यय युद्ध आदि पर नहों कर 
सकता है। हे 

(२ ) संबत्‌ !&१५ के राज्य नियमके अच्ु- 
सार भारतीय बजटका आंग्ल प्रसिनिधि सभापे 
प्रत्येक वर्ष पेश होना अत्यन्त भावश्यक है| यहाँ 
पर जो कुछ प्रश्न उठता है वद्द यद्द है कि भार- 
तीय झाय व्यय तथा बजटका आंग्ल प्रतिनिधि 
तथा पालेमेन्टसे क्या सम्बन्ध है? क्या भार- 
सौय राज्यका सश्आालन आंग्ल अनता अपने घधनके 
द्वारा करती है ? वदि ऐसा हो तब तो भारतीय 





# प्रामदकृत--दो साइस आफ फाइनेंस (१६८) पृष्ठ ११७-१३२ 


घ्&८ 


बजर 


आय व्यय तथा बजटका आंग्ल प्रतिनिधि खमामें 
पेश होना किसके दृद तक युक्तियुक्त हो खकता है। 
परन्तु वास्तविक बात क्या है ? भारतीय जनता 
से धन ग्रदण किया जाता है झोर सारतीय बजट 
आंग्त प्रतिनिधि सभामें पेश होता है ? यद्द कहाँ- 
का न्याय दै ? यदि ऐला विपरीत कार्य ही न्‍्याय- 
युक्त दो और साम्राज्य का घनिष्ट सम्बन्धका इस्तीस्त 
पतला लगे तो क्‍यों न इंग्लेण्ड के आय-द्ययका बजट 
भारतीय लनताकी प्रतिनिधि स्कभाणे ,पेश हो”? 
सारांश यह है कि भारतीय जनता पर सारीकी 
स्रारी आंग्ल जनताका प्रभ्॒ुत्व है। प्रत्येक अंग्रेज 
राजनीतिक दष्टिसे हमारा राजा है । यद्दी कारण 
है कि सारतीय नियामक सभाको भी यद्यपि यह 
भी भारतोय जनताकी पूर्ण प्रतिनिधि नहीं है-- 
अपने दी बजट पर सम्प्नति तथा वीटो करनेका 
अधिकार नदीं है । यद्ध सभा फेचल बजट पर 
विवाद कऋर और देशके शासनकी अच्छाई 
या बुराईकी आलोचना कर सकती है। सं० १७६०६ 
फे बजट सम्बन्धी नियमोसे भो नियामक समभाको 
कोई शंथिकार न मिला। खयजट पर न यह्द 
सम्मति दे सकतो थो झोर न उसमें किसी 
प्रकारका संशोधन ही कर सकती थी | संबत्‌ 
१६६६८ में पुनः राज्य नियम बना । इसके द्वारा 
भी नियास ऋक खभाको भारतोय चनके नियन्च्र॒णर्म 
कुछ भी अधिकार न मिला । शासक सभा जैसा 


3३६ 


बजशका काय 
क्रम | 


राष्ट्रीय आयब्यब शाख 


चाहे व्षट बमाये, नियामक सभा दल्नमें कुछ भी 
परिवतेन महीं' कर सकती है | इन पिछले पचास 
वर्षोंसे प्रस्येक नवीन कर सम्पन्धी बिल नियामक 
सभाके द्वारा पास करवाये जाते हैं परन्तु थे 
बजरमे शामिल नहीं समझे ज्ञाते |, यदि नियामक 
खमाकी बजटके पास्त करने या न करनेका 
अधिकार दे भी विया जाधे तो भी दमको 
कया" लाभ है, क्योंकि नियामक सभा वास्तवमें 
भारतीय जनताके 'प्रति कह ए यी नहीं है। (नूतन 
शालखन व्यवस्थाके अनुसार सैनिक व्यय इ० छोड़ 
शेष बअट पास करनेका अधिकार नियामक 
सभाको दिया गया है। संपादक)-- 


२-बजटका लेथा र कर ना. 


बजट पर जनताका नियम्त्रण कहाँ तक झाव- 
श्यक है और भिन्न भिन्न खभ्य देशोर्मे क्ञर्टपर 
अनताका नियन्त्रण किस ह्॒‌द तक है इसपर 
प्रकाश डाला जा सुका है। अब इस प्रकरणमें 
बजटका स्वरुप तथा तत्सम्बन्धी कुछ छोटा 
छीटी बातों पर प्रकाश डालनेका अत्न "किया 
आवयगा | 

प्रत्येक बअर, सभ्य देशोके झन्दर प्रायः तीन 
क्रमोंके अन्द्र गुजरता है । (१) बज॒टका 
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हि 2 


बजर 


तैयार करना,( २) बजटको राज्य नियमके अल 
कूल ठहराना*( ३ ) बजरको कार्यकंपमें लाना। 
इस प्रकरणसें बजट किस प्रकार तेयार किया 
जाता है यद्दी दिखाया जायगा। 

बजरके तैयार करके मामलेमे पहिला प्रश्न 
यही ढटता है कि राज्यका कौनसा कर्ेचारी 
तथा कौनसा राजकीय विभाग इसको तैयार 
करता है। 

जिन देशों शाखक विभ्वगफी नियाथरक 
विभागमें बैठनेकी आशा होती है, वहां बजटको 
शालक विभाग ही तैयार करता है | यह द्दोना दी 
ऊाहिये. क्योंकि जो, विभाग या व्यक्ति देशके 
शासनको करता दो वद्दी यह भच्छी तरहसे आन 
सकता है कि शाखनको उत्तम विधि पर करनेके 
लिये कितने धनकी जरुरत होगी ओर किन किन 
स्थानत्से सुगमतासे दी धन प्राप्त किया जा खकता 
है । परन्तु इसमें सन्देह महीं कि अनताकी स्थत 
नत्रवाकों रक्षाके लिये ऐली नियामक समामें बज- 
टका पास करवाना अत्यन्त आवश्यक है जो कि 
पक मात्र जनताकी प्रतिनिधि हो । इस्रम॑ सन्देद 
नहीं कि बजटका तैयार करना नियामक खसभाके 
दाथमे जहां तक नद्दो यहां वक उत्तम दी है। 
क्योंकि शासम-काय्येसे अनमिश नियामक सभाके 
सभ्य बल्चट के बगानेमें बड़ी गड़बड़ मचा सकते 
हैं| गये गये श्यायव्ययके सिद्धान्तोको लगा कर 


पु०रें 


शाप्तर्न मान 
का बचनटक! 
तेरयार कर ना 


शजट तथा आये 
व्यय मनन्‍्तल न 


स्म्नेंरडमें ब 
जटका नच्यार्‌ 
फरना! । 


राष्ट्रीय आयब्यब शास्त्र 


घे लोग बअटकों ऐसा रूप दे सकते हैं जिस 
को काय्येमें लाभा लवंधा कठिन हो आपषे । बजट 
बनाते समय झाय तथा व्ययमें सन्तुलन स्थापित 
करना आवश्यक होता है| (किन किन स्थानोसे 
घन मिल सकता है झोर किन किन हाप्ट्रीय विभा- 
गोको कितना कितना धन मिलना चाहिये यह 

'शाखक विभाग द्वी उत्तम विधि पर पता लगा 
सकत। है | परन्तु इसमें सन्देह करना भी वृथा हे 
कि शाखक-विभौग शाखित-जनताकेप्रति धवश्य ही 
उत्तरदावी होना चाहिये। भारतके सटश शासक 
विभागका होना ओ शि झांग्लन ज़्तताका उत्तर- 
दायी दो नक्ि भारतीय अनताका कभी भी छिक्ष) 
अनताकी खतन्जताके लिये दितकर नहीं हो 
खकता है। 





(क ) इश्नलेर्डमें बज़टका तैयार ऋरक्षाः- 
इंस्लेफडमे. प्रन्त्रिमएड्धल भायव्यय सम्बन्धी 
मामलोमे आांग्ल प्रतिनिधि सभाकी एक उपसमप्रिति 
समझा जाता है । इसका उक्त रदायित्व प्रतिनिधि 
खभामे। झअपरिमित है | हमने अपने राजनीति 
शास्रमें यद्द विस्तृत तोर पर प्रगट किया दे कि 
किस प्रकार आंग्ल सन्त्रि मरइलके द्वाथम दो देश 
की शासक तया नियामक शक्ति है। शासक स्वरू- 
"परम आंग्त मन्त्रिमए्डल आंग्लप्रतिनिधि खमभाके 
खामने वार्षिक विवरण पेरा करता दे फिल्में वद यद 


(०८० 


खबजञर 


पष्ठ तोर पर-दिखाता है कि देशमें शाथिक निय- 
झोका सखालने छिख प्रकार हुआ और नियामक 
स्वरुप में वही प्रसिनिधि सभाकों यह प्रगट करता 
है कि राज्यकी भावी झार्थिक नीति क्‍या दोनी 
चाहिये । झांग्लु मन्त्रिमएडलने देशके शाखन, 
नियमन तथा आयव्ययकों बड़ी उत्तम विधिले 
चलाया है | यद्दो कारण है कि राजनीतिश्न लोग 
इस संस्थाकी मुक्त ऋण्ठसे प्रशंसा करते हैं । इंश्ले 
णश्डमे कोषाष्यत्त (चान्सत्तर आफ र्िएक्सचेकरे) 
द्वी बध्ट बनाता है | 


। ख ) अरमंनीमे बजटका लेय्यार करना:-जर्म- 
नीकी शासन-पद्भधति महायुद्धसे पूवेतक भरति 
पेखीदा थी। यददी कारण है कि बजट पर एक 
माज नियन्त्रण अमन, जनताका नहद्दींथा। यह 
क्यो ? यह इसी लिये कि जम॑न चान्लत्तरकों राजा 
नियत करता था ओर प्रतिनिधि सभाके विरुद्ध 
दोते हुए भी वद्द अपने पद पर स्थिर रह सकता 
था | ऐली दशामे जमंत शासक समाका किसी दृद्द 
तक स्वच्छुन्द हो जाना स्वाभाविऊ ही है। सैनिक 
छुघार सम्बन्धी बिल्लमे यही बात दो चुकी है। नि- 
रुलन्देंह शालन पद्धतिकी निषम ख्ाराशोफे अज्ु- 
खार रीशटाग (जमेन लोकसभा) के सभ्य आय 
“उयय सम्बन्धी बिल पेश कर सकते हैं भौर शासक 
खभा तथा राज्यकी अनुमतिके बिना उसको पाल 


५०३ 


नमनाने बजट 
बाधल्यार करना 


ब्रमरीक में ब 
जटका तैयार 
करना ! 


(नियामक वि- 
भागमें जानेक 
समय बजट 
की स्वरूप ! 


राष्ट्रीय भझायदयय शास्त्र 


भी कर सकते हैं परन्तु अभी तक उन्होंने ऐला' 
नहीं शिया है।* बदि वे अब ऐसा कर तो जर्मंत 
शासन-पद्धतिमें क्रान्तिका हो जाना स्वाभाविक 
ही है। यह सब होते हुए भी अमन राज्यने आय 

ब्ययके मामलेमे इंग्लैंगडके सटश ही शफलता 
प्रगट की है । 

(ग) अमरीकार्म बसटका तैयार करना 
अमरीकामें बशटका तैय्यार करना अति विचित्र 
है। प्रभुव्व-शक्ति इंग्लेराडमें प्रतिनिधि खमाके पाल 
है और जमंनीम॑ मुख्य राज्यक्रे पास दे परन्तु 
अपम्रीकाम वह एक मात्र किसीके पास भी नही 
है। शासक या नियामक विभागमेंसे बजरकों एक 
मात्र कोई भी पूर्ण तौर पर तैयार नहीं करता है । 
अमरीका शासक विभाग बजटकों तैयार करना 
घारम्भ करता है ओर बजटको पूर्ण तौर पर खम्गाप्त 
किये दिना ही नियामक विभागऊकरे पास उसको 
भेज देता हे | नियामक विभागके पास पहुँचते 
खमय बजरटका निम्न लिस्रित स्वरूप द्ोता है । 

( १)पिछले सष के आर्थिक नियमो का विप्व रण! 

(२ ) राज्यको आगामी वर्षमें कितने धनकी 
जडरत होगी। , 

(३ ) आगामी वर्षोके लिये प्रतिनिधि समाको 
अपनी आर्थिक मीसि क्या रखनी यादिये इल पर 
शासक विभागकी अपमी सम्मति। 


पएृ०७छ 


बजर 


इस प्रकार स्पष्ट है कियमटका निर्माण करना 
अमेरिकन शॉलन सभाके पास नद्ो कर प८ 
मानत्र अमरीकन मियामक सभाके दी हाथमे है। 
नियामक सभा भिन्न मिन्न उपलमितियोंको बचट 
बनानेका काम सूपुर्द करती है जो कि स्वयं प्रथक्‌ 
शाखक विभागके सम्योंसे बजटके मामलेमें 
परामर्श ले लेती है। आजकल झमरीकांके बजट 
सम्बन्धी इस कार्यक्रम पर मिम्न लिखित तीन 
भाधोप किये जाते हैं । 

(१) अमरीकन राज्यका कोष-सचिव यजटके 
मामलेमे एक मात्र क्लार्कका ही काम करता है। 
बजटके बनानेमे उसको कुछ मी अधिकार नहीं 
हैं| इससे एक भयंकर दोष यह उत्पन्न दो सकता 
है कि फोष-लखिव, बेपरवाद्ीसे बजट बनावे 
ओर, दूसरे भिन्न शप्रक्तन विभागके अधिकारी 
अपना भ्रनुचित महत्व दिखानेके लिये अपने अपने 
विभागोंका खर्चा वास्तविक खचसे अधिक 
प्रगट कर। 

यह दूधण केवल एक ही तरीकेसे दूर किया 
जा सकता है कि बजट बनाने वाली डप्समि 
लियां एक मात्र कोषाध्यद्तसे सिन्न सिन्न विभागों 
के खचोंके विषयमे पूंछे | ३ 

(२) अमरीकन झाय तथा व्यय सम्बन्धो 
बजर बनाने चाली डप्लमितियां पृथक पृथक हैं । 
परिणाम इसका यद है कि झाय तथा ब्यथका 


ड्ण्५ू 


अनरीकाफ बे 
जुट सम्बन्धी 
कार्य क्रम पर 
तीन अ्रक्तेप 


बजट को ने 
स्यार करने 
तथ। नियमा- 
नुकूल ठह 
सनेमें भेद । 


राष्ट्रीय झायव्यय शास्त्र 


संतुलन उस्तम विधि पर नहीं दो सकता दे । यदो 
कारण है कि ऑर्थिक नियर्मोके मामलोमें अमरी- 
कन शासन-पद्धति अतिशिथिल है | 

( ३ ) अमरीकार्म आय उयय सम्बन्धी बअटके 
बनाने तथा पाख करनेके मामलेप्त भ्रमरीकाके 
प्रधानको कुछ भी शक्ति नहीं मिली हुई हे। दोनों 


'खभाओ्से बजटके पास ही जाने पर अन्तिम 


स्वीकृतिके लिये बञ्चर प्रधानके पास जाता है। 
प्रधान घजटकों पप+ल करनेसे निषेध. कर 
सकता है परन्तु बज़टमे किसी प्रका रका भी सुधार 
वह नहीं कर सकता है | # 


३-बजटको राज्य नियमके 
अनुकूल ठहराना । 


प्रायः संपूर्ण प्रतिनिधिनन्त्र राज्योंमे) बज़टकी 
राज्य नियमके अबुकूल ठदराना ओर बजटकों 
तैय्यार करना भिन्न मिन्न कार्य समभा जाता है । 
प्रायः शब्द इस लिये जोड़ दिया दै कि बहुत 
से प्रतिनिधि-तन्त्र राज्योमे शासक तथा निया- 
मक विभागम पार्थक्य दाता है झौर नियामक 
विभागमें दी सारेके सारे प्रस्ताव पेश द्वोते हे । 


आदमकृत--साइसम आफ फाइनेंस पृष्ठ १३६---१४४ 
रगस्वामी भायगर कृत--“इ डियन कॉस्ट्रौस्बशन!! पृष्ठ २०४-- 


४०६ 


बजट 


ऐसे राज्योंमे बजटको तैय्यार करना तथा उसको 
नियमानुकूछ ठद्दराना दो भिन्न भिन्न कारये नहीं 
समझे जाते हैं। यही भैददीं, भारतवर्ष जैसे परा 


घोन तथा आ्िक स्वराज्य रहित देशोमे भी यही, 


घटना काम करती है। 

संपूर्ण प्रतिनिधितन्त्र देशोर्म. समतियोंके 
क्वारा ही नियामक विभाग यजटके कार्यको निपा- 
दन करते हैं | इंग्लेश्डमे समितियोका संघटन प्रति- 
निधि सभामें द्दी समझा जाता, है +परन्तु फ्रफ्लमें 
इससे सर्घथा भिन्न तौर पर काम होता हैँ। यहां 
दोनों समाओफके नियमानुखार किसी एक सम्रि- 
तिके ही हाथमे यद्द भधिकार है। अमेरिकार्में तो 
स्थिर उपसतप्रितियां पालेंमेन्टका दही भाग 
सम्रभ्ती जाती हैं ।,भारतवर्षमे शासकब्रिभाग दी 
बजटके कार्यकों करता है। विषयसे स्पष्ट करनेके 
लिये फत्येक देश के बजट सम्बन्धी कार्यको दे देना 
ढचित प्रसीत होता है । 

(क) इंग्लैस्डमें बजट सम्बन्धी काये क्रम:-- 


इंग्लैयडम संपूर्ण का्यका झारम्भ राजाकी वक्तुता 
तथा' उत्तरमें दिया डुझा एड्स है। राजाकी 
वक्ततासे कार्यका आरम्भ इंग्लेग्ड में चिरकालसे 
है। इसीमें साम्राज्यकी झारथिक अवस्था तथा 
आर्थिक झावश्यकता प्रगट की जाती है और 
पाल॑मेन्ट के संपूर्ण समभ्योंसे सम्मति ले लो 
ज्ञाती है कि राज्यक्ों घनक्ती खदायता मिलनी 


१०७ 


इगलंणउर्म 
बजगटका का 
क्रम 


“तिनिषिसभ्रा 
का साधन 
समितिके रूप 
ये बेटनेका 
रहस्य 


राष्रीय आयव्यय शाख्र 


चखादिये। यहाँतक खंपूणं काम शाम्तिसे दी दोता 
है। घनको रूट्वायता सम्बन्धी सम्मृति के ले लेनेके 
झनन्‍्तर वह दिन प्रतिनिधि खभाकी सम्मतिसे 
नियत होता है जिस दिन कि बजट सम्बन्धी विचार 
करना आवश्यक हो। दिन फ्रे नियत होने पर प्रति- 
निधि सभा यस्तासत हो जाती है और नियत दिन 
पर प्रतिनिधि सभमाके सभ्य पकत्र होते हें शोर 
साप्नाज्यका कितना ब्वर्चा है और उसके लिये 
क्तिना घन आजापृश्यक है यह निश्चित कर लेते हैं । 
इसझे' शननन्‍्तर प्रतिनिध्खिमा एक खमितिके 
रुपमें बैठती है भोर यद्द विचार करती है कि घर 
किन किन स्थानोंस प्राप्त किया जा सकता हे। 
इस समितिशों साधन-खमिति (कमिटी आफ वेज्ञ 
एण्ड मीनख) कदते हैँ। इसी खमिटि में कोषा 
च्यक्त (चांसलर आफ दि एकक्‍्सजेकर) अपनी 
बजट सम्बन्धी वक्तता देता है । हि 
प्रतिनिधि लभाका साधन-खमितिके रुपप्रे 
बवैठनेका रहस्य यद है कि उसके सभ्योक्रो घियाद 
करनेमें स्वतन्जता मिले ओर वह पालंमेन्टके 
कठोर नियमोसे बच जावे। ऐसा क्यों? यहद्द 
इसीलिये कि बजटके काममें बड़े भारी चातुयेकी 
झाधघश्यकता होती है श्रौर दखसमें प्रत्येक श्रेणीके 
खोगोंके स्वार्थोका ध्यान रखना पड़ता है। ऐेसे 
कठिन कामको प्रतिनिधि सभा जैसी बड़ी सभा 
का सफलता पूथंक करना कठिन दोता है। बद 


पृ०्८ 


बअट 


'कठिमंता और भी अधिक बढ़ जाती यदि सम्योको 
पाल॑मेन्टके ,रूपमें दी बैठना पह़ता। यहां पर 
यह स्मरण रखना साहिये कि बअट खम्ब- 
नयी कार्य आंग्ल प्रतिनिधि लमा जैसी बड़ी खमा 
के द्वारा सब देशोंरें लफलतापूवक नहीं किया 
जा सकता है|! यदि इस कार्यमें झांग्ल प्रतिनिधि 
खसभाने सफलता प्राप्त को है तो इलका कारण है। 
यह इस प्रकार दिखाया जा लकता है। 

इंग्लैरडमें दलोंका राज्य है। दलके नेत? लोग 
ही झपने पक्षपार्तियों तथा अन्ुुयायियोंकी ओरसे 
बोलते हैं और देशकी राजनीतिमें पूर्ण भाग लेते 
हैं| प्रतिनिधि सभाके संपूर्ण सभ्य साधनसमिति 
में उपस्थित हो खकते हैं परन्तु प्रायः वे लोग 
ऐखा नहीं करते है मिन्न भिन्न दलोके नेता ही 
साधन समितिमें ऊते दें भोर बजट बनानेमें भाग 
लेते हैं। सारांश बद्ध है कि साधन समितिमें 
चतुर लोग ही जाते हैं ओर उनकी संख्या भी 
बहुत अधिक नहों दोती है । 

,(२) बजअटपर विवाद प्रायः प्रश्नांके रुपमे दी 
होता है जिससे बजट बनाते समय राज्य भो बड़ी 
सावधानी करनी पड़ती है भोर संपूर्ण बातोका 
खूयात्त रखना पड़ता है। लाराश यद है कि बजट 
निर्माण का आंग्ल ढंग ऐतिदालिक है। आंग्लोके 
झाखार व्यवदारके दी यद भनुकूल दे । संसारके 


९०७६ 


आरल प्रति- 
निधि सभाकों 
बजट सम्बधों 
सफलता के 
मुख्य कारर 


फ्रान्समें बन८ 
का कार्य क्रम 


फाामसासों व 
त्ुटक काय 
हे मषर विचार 
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अन्य सम्यदेश इस का अलुकरण महीं.कर खंकते हैं / 

(खत) फ्राहलमें बजट सम्बन्धी कार्य क्रमः-- 
फ्रान्समें खबजटका कार्यक्रम बहुत दी कृत्रिम है। 
बश्टके कार्यके लिये फरांसीली प्रतिनिधि सभा 
लाटरी द्वारा ११ भिन्न पिश्न समूद्दोंमे बांट दी 
जाती है। प्रत्येक नियम सम्बन्धो प्रस्ताव इन्हीं 
समूदोके द्वारा पास जिया जाता है। प्रत्यक समूह 
अपना एक एक सभ्य चुनता है जो कि नियामक 
डफ्समिति (सेजिस्लेटिब कमिटी) के रूपमे बैठते 
हैं। यद उपसमिति ही भिन्न भिन्न नियमों पर 
विचार करती है परंतु बजटके मामलेमे विचार 
करनेके लिये धत्यक समूुहको सीन तोौन सभ्य 
चुनने पड़ते हैं ओर इख प्रकार २२ सम्योकर 
डपलमिति बन जातो है जो कि बजट जैसे 
गस्भीर प्रश्रपर विचार करती है । 

अब प्रश्ष यह उपस्थित दोता हैं कि बंजट 
जैसे गम्तीर मामलेके लिये फरांसीक्ती कार्यक्रम 
कहां सक उचित दे ? क्योंकि लाटरी ब्वारा बजट 
बनानेके लिये सभ्योकों चुनना एक प्रकारखे 
साधारण योग्यताके झाद मियोके द्वाथमे इस मद्दान 
कामको देना है। इससे कार्यका उत्तम विधिपर 
न हों सकना खाभाविक दी है। इस दोषको 
फरांसीखियोने. खय॑भी अनुभव किया 
था और यही कारय है कि खंबत्‌ १७६४४ 
में बजट समितिको लादरी द्वारा न 


५१० 





बसर 


चुन कर उसे समितियोंके द्वारा चुना। शोक है 
कि फ्रान्खने इस विधिको पुनः प्रछसलित न किया 
झोर लाटरीके द्वारा ही अगले चर्षोमे बजट लमिति 
के सभ्योंक्ी चुनना शुरू कर दिया। फरांखीसी 
बजट समिति तथा झग्ल साधन-समितिमें बडा 
भारी भेद्‌ है। फरांसोली बजट समिति धन 
खम्यन्धी प्रस्तावोँका दी एकमात्र निरीक्षण 
करती है झोर ऐसा उपाय करती दे जिससे! वि- 
धादमे सुगमता रहे। आंग्ल-साथन सम्रित्तके 
झाथ यह यात नहीं हैं। वर बहुत कुछ अन्सिम 
निर्णय करती है । वह एक मात्र विवादकी सुग 
मताके लिये नहीं है । वह अपने विचारों तथा 
निर्णयाके लिये उत्तरदाया है जबकि फरांसीसी 
बजट खसामेति इस, प्रकारकी जिम्मेदारियोंसे 
खतवंथा मुक्त है। गंभीर तोर पर विचारनेसे मा 
लुम पद हैं कि फ्रान्लका बजट सम्बन्धी कायें 
क्रम दोषपूर्ण होते हुए भी फरांखोासी जनताके 
ह्वभावके लव॑ंथा झनुकूल दे । भन्‍य जातिके लोग 
फरांसखोसी घिधिका अमसुकरण नदीं कर खकते हें 
क्योकि प्रतिनिधि सभामें जो फरांसीसी बज़॒टपर 
घिवाद द्वोता हे भोर मिन्न भिन्न दलके त्ाग जिख 
प्रकार इसकी काट-छांट करते छे उससे बजटमें 
गड़बड़ीका हो जाना स्वाभाधिक दी हैे। यदि 
ऋ्रान्समें इस प्रकारकी गड़बड़ी नहीं होती तो इस का 
मुख्य कारय फरांखीसियोका झाचा रव्यवहार है | 


झेरे ५११ 


अंग्लि स बन 
समिति 


अमरीका ब 
जट संबंधी 
कार्यक्रम 


अमरोकन उप- 


ममितिय का 
स्वरू५ । 


राष्ट्रीय आयब्यय शास्त 


ग) अमरीकार्म बजट खम्बन्धी कार्यकम 
अमरीका झिल खमय प्रतिनिधितन्ज शासन 
पद्धतिका निर्माण हुआ था छल समय नियम 

सम्बन्धी खंपूर्ण काम कांग्रेलके दी दाथमे थे | यह 
क्यों ? यह इसो लिये कि डैल समय काम वहुत 
थोड़े थे ओर कांग्रेल उन कामोको बड़ी सुगमतासे 
कर सकती थी | परन्तु अब यह यात नहीं रह गयी 
है। यही कारण है कि खंबत्‌ १८३४ में प्रति- 
निधि रामाको ५ स्थिर उपसमितियां बनायी गयीं। 
खसंघत १८७३ में सीनेटने भी स्थिर उपसमितियोँ- 
का होना आवश्यक मान लिया। आज़ कल अप- 
रीकारम ५० से ६८० तक प्रतिनिधि खभाकी स्थिर 
उपसमितियां विद्यमान हैं ओर सीनेटकी ७४० 
स्थिर उपसितियां हैं । रन उपसमितियाँका 
चुनाव कांग्रेस के द्वारा हुआ दे । अमरोकाकी स्थिर 
उपसमितियोके विचित्र अधिकार हैँ ओर यददी 
कारण है कि किसी भी देशक्की उपसमितियोंसले 
उनकी तुलना नहीं की जा सकती है | 


(१) अमरीकन प्रतिनिधि समाकी उपस्र- 
मितियोका चुनाव प्रतिनिधि खभाका प्रधान दी 
करता है। वह प्रायः अपने दी दलके लोगोंको 
मिन्न भिन्न उपसमितियांमे रखता है | इससे नियम 
निर्माण तथा बअटमें सी बल सम्बन्धी मामलोका 
प्रवेश दो जाता है | फ्रान्समें यह बात नहीं द्ोती 
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है, क्योंकि चर्दहाँ वजट समितिके सम्योका चुनाव 
खाटरीके द्वारा द्ोता है । है 


(२) अमरोकस प्रतिनिधि-खमाका प्रधान 
'इपसमितियों हे चुनाव झन्‍य दलके लोगोंको सो 
स्थान देता है झीर मिन्न पिन्न स्थानों तथा व्यक्ति- 
योके स्वार्थका पर्यात्त तोर पर ध्यान रखता है| 
अमरीकाकी यही राजनीतिक प्रथा है। डरखका 
अपलाप कोई भी प्रधान नहों कर सकता है। 
इंस्लैरडमें यद्दो बाद अन्य विधि पर स्व॑थ दी हो 
जाती है जिसका वर्णन अभी किया ज्ञा चुका है । 


(३) अमरीकन डपरमितियाँमे संपूर्ण 
सामलों पर बहुत द्वी गम्भीर तोर पर विचार 
किया जाँता है | प्षित्न दर्तोके लोगोले सम्मतियाँ 
ली जाती हैं ओर उत्त पर सोचा जाता है । यही 
कोरण' है कि पक प्रकारल बपसलमितियौका 
निर्णय प्रायः अन्तिम निर्णय होता है, यधथपि 
उस निरणंयको प्रतिनिधि सभा ही पास करती 
है। प्रतिनिधि-लभाके बीचमे यदि कोई सभ्य 
डउपसमितिके प्रस्तावोका संशोधन भी करे तो पद्द 
संशोधन प्रायः पास नहीं होता है, क्योंकि प्रति- 
निधि खमाके सभ्योका बहुपक्तत प्रायः डपखमिति- 
के प्रस्तावोको ही पास करता दे। & 





० झादम्सका फायनन्स (१८६८) पेज १४६ १५२ । 
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रत बजट 


सम्बन्धी कार्य 
कम । 


राष्ट्रीय आयब्धब शास्त्र 


(घ ) भाग्तमें बजर लम्थन्धी कैयकम:ः-- 
भारतवर्ष बुर सम्यन्धी डपरिखिखित कार्य 
क्रम नहीं है। यहाँ प्रतिनिधितन्त्र या डत्त रदाबी 
राज्य नहीं है। उपरिलिखित कार्यक्रम उत्तरः 
दायी राज्योम ही दोता है ।' स्वेच्छाचारों भछु 
क्तरदायी राज्यों इस प्रकारका कार्यक्रम कभी 
भी खम्भव नहीं है। भारतमें सरकारी शासक 
सभी 'दिथर हैं | वे जैसा चाहे बजट बनावे, जनता 
डसमे -दकिसोी ध्रकारका विशेष परिवतेन नहीं 
कर खकती है । भाज कल  नाममात्रका अधि- 


कार जनताकों मित्रा है। बञट तथा धन 
सम्बन्धी व्याख्यान ( फाइनेन्शल स्टेटमेरट ) 


में भाज कल भेद कर दिया गया है | धन संबंधी 
व्याययान या प्रारस्समिक बजटके समयते निया- 
मक सभा (१ ) गाज्य करमें परिवर्तन (२) नधीन 
जातीय ऋणके लेने तथा (३) स्थानीय राज्यकी 
कुछ अधिक घनकी सद्दायता आदि वदेनेके 
मामलेम॑ नये नये प्रस्ताव पेश कर सकतो है। 
इन प्रस्तावों पर सम्मति ले ली जाती है। इसके 
अनन्तर नियामक सभा भिन्न भिन्न समूहों मे विभक्त 
हो कर धन सम्बन्धी भिन्न भिन्न शी्षकों तथा 
विभागों पर उस विभागफे शाखककी अध्यक्षतामे 
विचार करती है। इस कार्यक्रमके बाद बजटकों 
ताखक सभा भन्तिम तोर पर पास करती है। 
एल बशटमें नियामक खभा कुछ भी परियतेन 
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नहीं कर सर्क॑ती है। # 


४-क्या सारे धनपर, प्रतिवषे बहु सम्मति 
ली जावे ? 

बज़टको पास कटने तथा राज्य नियमालनुकूल 
टहरानेसे पूर्व) यह निर्णय करना अत्यन्त झआाव- 
श्यक् प्रतोत द्वोता है कि क्या खारे घन पर प्रति 
वर्ष बहू सम्मति ली जावे या नद्वीं ? इस प्रुश्नका 
उत्तर जनताके उत्तरदायित्व प्र ज़िभेर र दा हे । 
यदि अनतामें शाखनपद्धति सम्बन्धी कुछ भी 
विवाद न द्वो, राज्यका कार्य प्रतिनिधियोके द्वारा 
किया जाता हो झोर जनताकों अपने अधिकार्ोंके 
लो देनेका कुछ भी भय न हो, तो उसे दहालतमें 
राज्यको कुछ घनकी राशि लिर तोर पर दी जा 
खकती है | परन्तु स्वरक्षित मार्ग यही है कि 
प्रशि वर्ष दी खंपूर्ण धन नियामक खसभाके द्वारा 
पाख किया जाये | भारतपें प्रतिनिधि तन्त्र राज्य 
नहों है। राज्यके अधिकार झन्तिम ह॒द तक 
पहुँचे हुए हैं। जब कभी भारतको छत्तरदायी 
राज्य मिले, भारतकों यद्दी चाहिये कि घह् संपूर्ण 
घन पर प्रतिवर्ष सम्मति दिया करे झौर राज्यको 
छिर तोर पर घनकी राशि कभी भी न देवे। 
यदापि ऐसा करनेमे बहुठसे भमेले हैं परन्तु स्वल 
ब्ञताकी रचामें इन कमेलोको सह लेगा ही उत्तम 


"हि इंडियन कान्स्टीव्यशन” लेखक थ्री रंग स्वामी एय्यंगर | 





३२९४ 


सपूर्ख बन पर 
व्हु मम्मविके 
प्रयोग विषयदध 
समस्या | 


भारतवर्षको” 
द्शा 


बूरोपीय देरों 
की दशा 


उनज़का रिथिर 
तौर पर कुछ 
बन दे देनेका 
रइस्थ । 


राष्ट्रीय झायब्यब शारर 


है। यूरोपीय देशोमें प्रतिनिधि तन्त्र इ्राज्य खिर- 
कांलसे हैं। भंघ डनको राज्यके स्वेच्छायारका 
कुछ भी भय नहीं है। यही कारण है कि भाज 
कल ये दिन पर दिन राज्यको कुछ घनकी राशि. 
स्थिर तोर पर दे देना पसन्द कर रहे हैं। यह 
इसी लिये किः-- | 

(१ ) सारे घनपर प्रतिवर्ष बहु सम्मति लेना 
लमयको वृधा गँयाना है । अतः घनकी कुछ राशि 
राज्वरो सदाके लिये दे देना दी डचित है। इसमें 
मितव्बयिता है । * 

( २ ) बजटमे जितना अधिक धन भिन्न सिन्न 
कार्योंके लिये द्वोता है उतना ही कम उसके प्रयोग 
पर गम्भीर विचार हो सकता है। यदि आाव- 
श्यक धन राज्यको स्थिर तोर पर दे दिया जाये 
झोर झवशिष्ट धन पर विचार किया जावे तो 
बहुतस मामलों पर गम्भीर विचार हो सकता है 
झौर नियामक सभाकों सोच विचार करके काम 
करनेकी झादृत पड़ सकती है । 

(३ ) प्रतिवर्ष यदि सारा धन पास किया 
आये तो राज्य बहुतसे ऐसे काम नहीं कर 
सकता हैं अिनके पूरा करनेमे पर्यापघसे अधिक 
खमय लगता हो । लम्बे युद्धोंका सफलतापूर्षक 
कश्मा भी शाज्यके लिये कठिन हो सभता है | 

सार्राश यह है कि यदि कोई देश पूर्ण तौर 
वर प्रतिनिधि तनत्न न हो या उसमें धामी प्रति- 
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मिथितन्त्र राज्य ख्िर न हुआ दो तो उस हालतमें 
सारे घनका , प्रतिवर्ष पास करनव ही उत्तम है 
झरोर राज्य पर बहुत चघिश्वाल करना द्वानिकर 
है । इसमें सन्देद्द भी नहीं है कि स्थिर उत्तरदायी , 
राज्य वाले देशोकोी कुछ धनकी राशि राज्यका 
स्थिर तौर पर भी दें देनी चाहिये । 

(क) इंग्लैरडम कार्यक्रम--इंग्लेए्डमें घहुतसे इन्लेण्डर्म +. 
विभागोके लिये राज्यको स्थिर तौर पर धंनकी 
राशि दे दी जाती है, जोकि कुक्त थै।पिंक अचयका 
१३ के लगभग है। इस स्थिर घनका व्यय सर- 
कारी नो करीको तनखाहे, जातीय ऋणके व्याज 
सथा इसी प्रकारके स्थिर कार्मामे होता है । यह 
स्थिर धन कान्खालिडेटड फन्‍्डके नाम से 
पुकारा जाता है। , 

«» (सत्र ) फ्रास्समें” कार्यक्रम-पफ्रांन्लमे सचत्‌ फ्रन्‍्ममे कार्यक्रम 
१६४६, १८४८ तथा १८६८४ में स्थिर घन विधिकों 
काममें लानेके प्रस्ताव किये गये परन्तु नियामक 
खभाने स्वीकृत न किया। अतः फ्रान्लमे भभी 
तक सारा धन ही प्रति वर्ष पाल किया ज्ञाता है । 

(ग) अमरीकामें कार्य क्रम--अमरीकार्मे अप्रेरिकार्म 
स्थिर धन विधिका प्रयोग दे | भिन्न २ तरीकोख्े कार्य कम । 
यह स्थिर घन यहां लच किये आता हे। इसका 
पिस्त॒त यरोन मिरथंक दे झत इस्रको यहां पर ही 
छोड देते हैं । 


प १७ 


नमेनी मे 
कार्य क्रम । 


भारनमें 
बाय क्रम । 


यनकोी कमी 
कैसे पूरों का 


जाय | 


राष्ट्रीय आयब्यथ शाका 


(घर ) जमंनोमें कार्यक्रम-मदायुदूसे पूर्व 
अमंगीमे स्थिरूघन विधिका प्रवोग था | सेनिक 
व्ययक्ा घन सात लखातोके लिये स्थिर तोर पर 
पाख कर दिया जाता था ।इसतो प्रह्नार अन्य 
कार्योके लिये मो घनक्ी (ाशि स्थिर तोर पर 
राज्यको मिलो हुई थी | अनताको थो कुछ झबजि- 
कार था वह यह था कि वह नये नये कायोंडे 
लिये,घनकी राशि पास कर या न रे । 

“हू ) भमारतमें कार्य क्र--भारतमे बजरका 
पाल करना मारतीयोके द्ाधम नहों है। पूर्णतः 
ऐसी दशामे मारतीयोंका पदिला घुब्य काम 
यह दे कि पूर्ण आर्थिक खराज्य प्राप्त करनेका 
यल कर झौर झपने घनको स्वेच्छानुलार खर्च 
करनेका अधिकार प्राप्त कर, क्योकि प्रत्येक 
व्यक्तिका यह जन्म लिद्ध अधिकार है कि वद 
अपने धनको जैसे चाहे सर्च करे # 

० झाय-व्यय-सतठुलन 

यजटके पास कर लेने पर ही राज्यकी सारी 
कठिनाइयां दल द्वो जाती दा, यद् बात नहों नहे। 
खुटकी काममे लाने पर लालके अन्तर भानु- 
मानिक झायले मानु पानिक ब्यय बढ़ खकता दे | 
ऐसी दहालतमें क्या क्रिया जाब ? घनकी कप्रो 


# आदब्स कृत फाश्नन्स ० १५३-१६२ 


पृश्छ 


चर 


'किस प्रकारले पूरी की जाय ? क्या एकदी 
सालके बीच पुमः दूसरा बजटध्तेयार किया 
जाब और वद पास किया जाय ? परन्तु यह 
कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि इलसे बदुतसे 

ले खड़े हो लकते +हैं | प्रायः ऐला हो जाता 
दे कि दुर्मित्त पड़नेसे ' या किसी अन्य प्रझारकी 
आर्थिक दुर्घटनाके झा ज्ञानेस राज्यको आनु- 
मानिक आय प्राप्त नहीं द्ोती है इस कमीको 
दूर करनेके लिये नये नये टेक्लोंकृ। श्वास करद्ना 
और नये नये नियक्कोको बनाना भयंकर भूल 
करना होगा क्योंकि इससे अगले वर्षोने राज्य 
कोषमे घन बचना शुरू दो जायगा और अनता 
पर व्यर्थकोददी करका भार डाल्ला जायगा। यही 
कारण है कि बजटमें धनकी कमीके प्रश्नको दख 
करनेसे पूर्व निम्न लिखित दीन बातों पर विचार 
कर"लेना चाहिये । 

(१) भाय-व्यय-शासत्रका विच्चार--आय-दययव 
शासत्रका यद्द मुख्य सिद्धान्त है कि जहां 
तक हो सके व्ययसे झधिक घन बहुटमें पास 
करघाथे। झाय-व्यय-खखिवका करतंव्य हे कि 
आावब तथा व्ययमे सन्‍्तुलन स्थापित रखे | शासकों 
पर कड़ी नजर रखे कि थे अधिक धन न खर्चे 
करे | जितना धन जिस विभाग है लिये बजटमें 
नियमित ही उतना ही घन उस विभागपें खर्च 


ईकेया आब | 
५१६ 


अ।यव्पय गण 
की विचार । 


शासन संबंधी 
विचार । 


शासनपद्धति 
संबंधों विचार 


सहायक य। 
प्रक बजट ! 


राष्ट्रीय झायव्यय शाख 


(२) शासन सम्यन्धी विदारउ--शा ल नकी 
रततमता तथा' सफलताका यद खिन्द है कि जो 
काम शुरू किया जाय वह घनकी कमीके 
कारण बीचद्दीमे न छोड़ा जाय। प्रायः देखा 
गया है कि राज्यको बीसो काम घधनकी कमीके 
कारण बीचमे ही रोक देने पड़ते हैं परन्तु यह 
ड्चित नहों हे। हससे शाखनकी ढक्तमता नष्ट 
हो जाती है | 

 ) शासनपद्धति स्म्पन्धी विचार-- 
प्रसिनिष्िसन्त्र राज्योंमे प्रजा्क॑ प्रतिनिधि ही 
बजटको पास करते हैं। सफलतापूवेक बजटके 
न चलनेम॑ प्रतिनिधि सभांकी या शालकोकी 
बेवकूफी समझी जाती है।झतः जहां तक हो 
खके इस बुराईसे बचना 'चाहिये और भायके 
अनुसार ही वार्षिक व्यय दाना चाहिये । 

घनकी कमीको भिन्न भिन्न यूरोपीय जातियाँ 
भिन्न मिन्न तरीकोंसे दूर करती हैं जिनमेंसे निम्न 
लिखित तीन तरीके मुख्य हैं | 

(१) सद्दायक बजट:--खसाखके मध्यम वार्षिक 
बज़टके सरश ही सहायक बजट पाल किया 
जाता है, जिसके पाल करनेमें भी वार्षिक बजटके 
सहश दी विवाद होता है । सहायक बजटके पद्द- 
में मुख्य युक्ति यद है. कि इसके पास करनेखे 
वार्षिक बअटकी जुटि सन्मुख झा जाती है । जिक 


४२० 


बजर 


जिन स्थानोपर,' वश्जवटमें गलती दो गयी होतो है 
बदस्वका पता लग जाता दे । परन्तु महाशय 
आवम सहायक बऊटके विरुद्ध हैं। उनका कथन 
है कि बजअटका लमय जितना लम्बा दो ढतना 
दी अच्छा है, क्योकि इखौसे शासकोंके शासनकी 
उत्तमताका ज्ञान भेाप्त किया जा सकता है। यवि 
५ या ६ मास याद पुनः लद्दायक बज़ट पास कर 
दिया आय तो इसका पता ही कैसे लग सकता 
है कि शासकॉने जातीय घनके व्यक करनेमें कितनी 
मितव्ययिता की और कितनी फजूल खर्चा । यहीं 
पर बल नहीं। इस प्रकारके सदहायक बसटसे 
ब्यवस्थापक सभाका बहुत खरा अमूल्य समय 
वृथादी नष्ट द्वोता दे । अतः धनको कमीसे बचनेके 
लिये खलहाय॑क बजट'्ोे तरीकेको काममें लाना 
ढचित नहीं है । 

(२ ) सद्दायक घन--सदायक बजटके तरीके 
को काममें न ला कर प्रायः लभ्प देश सहायक घन 
( डेफीशियेन्ली बिह्ल या सप्लेमेर्टरी क्रेडिट्ल ) 
पाल करनेके तरीकेको फाममें लाते हैँ। सहायक 
बसर तथा सदायक धन पाल करनेक्की विधिमे 
बड़ा भारी मेद हे। सदट्दायकु बजटके द्वारा जहाँ 
घार्षिक बजटमें परिवतंन कर दिस्ले जाते है वहां 
सहायक घनमें यद बात नहीं है। सदायक घनवाली 
विधि धार्षिक बजटकों सुथ्य रखती हे और जिस 
विभाग में धमकी कमो मालूम पड़तो है रख 


पश१ 


महदायक व 
पूरक पतन! 


भदहा राय आा 
द्रमका सहायक 


राष्ट्रीय आयव्बय शार 


विभागको घनकी सद्दायता पहुँचा'देती दे | इससे 
वार्षिक बजट ज्योक्ता त्यों बना रहता है ओर 
उसके स्वरूपम किखी प्रकारका भी भेद नहीं 
झाता है। सहायक घनके विरशोधियोका कथन 
है कि सहायक बजटकी पिधि ही डत्तम है क्योंकि 
उससे शासकोंकी त्रुटि, शासन॑की शिथिलता 
तथा प्रबन्ध कर्त्ताशोकी फजूल खर्चीका ज्ञान 
पूर्स तोर पर द्वो जाता है। सदृायक घन विधिमें 
इसपर बातका*जान नहीं होता है। महाशय झादम 
इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं । 

( १) शाखनकी शिथिकला तथा शासखकोकी 
फजूल खर्खीडा उष्तरदायित्व मुख्य शालक या 


न शैलोके देशके प्रधान पर निर्भर रद्दता है। नियामक 


व्रिषयमें विचार 


खभाका इससे कोई प्रत्यक्ष सम्पन्ध नहीं है। 
यदि नियांस्क खभा घार्षिक बअटके साथ सहदा- 
यक बजटको भी पास करे सो क्या इससे किसी 
भी सरीकेसे शासन शी शिथिलता या शास्रकोंकी 
फजूल खल्ची दूर दो सकतो हे ? क्योंकि सद्दायक 
बजट पास करनेके समयमे मुख्य शासक तथा 
राज्याधिकारियोंका फिरसे चुनाव होता ही नहीं 
है, अिखसे शाखनम कुछ भी खुधार हो सके। 
ओ शासक तथा प्रवन्धकर्ता वार्षिक बजटके 
खमयमे होते हैं वद्दी सदायक बशरटके लमयमें भी 
होते हैं, इससे शालनके सुधारकी झाशा करना 
दुराशामाश्र है। 


५२२ 


चुजरट 


(२ ) यदि" सहायक बअजटके बनाते समय 
शासकोंके शासूनकी भलाई बुराईको निरीक्षण 
भी किया जाय तो भी इससे कुछ भी पता नहीं 
लग, सकता है, क्थोंकि इस प्रकारके निरीक्षण- 
का समय वाषिक होना चाहिये न कि मध्य 
वार्षिक | ५ या ६ भासके बाद ही किलीके शासन- 
का निरीक्षण करना झोर उसकी सफलता या 
असफलताकफा झनुमान करना भयंकर भूल करमा 
हागा । 


अद्दातक हो सके सहायक धन विधिको भी 
प्रति वर्ष काममे न लाना चादिये, क्योंकि श्सले 
बहुत नुक्लान हो सकता दे। वार्षिक बजटके 
बनानेमें उफ्लमितियाँ या शाखक विभाग शिथि- 
लता कर खकते हैं भोर शसलावधानीके साथ 
बजटी बना सकते हैं| धहतः जहाँ तक दो सके 
सहायक धन विधिक्रो विपसिके समयमें हो 
काममे लाना चाहिये। यह प्रायः देखा गया है 
कि शाहल्कोने झपना मितव्ययिता ठथा शाखनकी 
उत्तमकाकों विखानेक लिये वार्षिक बजजटमे उतना 
घन न भांगा जितना कि उनको माँगना चाहिये 
झोर वर्ष के मध्यमे खास खास कारणोको दिखा 
कर सद्दायक घन प्राप्त कर लिया। परन्तु यह 
बहुत बुरी बात हे। इसस राजनीतिक श्ायार 
मिर जाता है । 


५१२३ 


महायक पद 
विधिको प्रति 
बंधे कामर्मे न 
लाना चाहिये 


शासक बिभाग 
की स्वतन्त्रता 


शासक विभाग 
निम्नलिखित 
तोन तरीकोसे 
घनऊी कमी 

पुरी करताहे । 


पक विभागक 
धनकी कमीको 
दूसरे विभागके 
धनमे पूरा 
क्रना। 
भारतर्मे यहदद 
विधि हानि 
कर है । 


राष्ट्रीय झायब्यय शार्र 


( दे ) शाखन विभागकी स्वतन्त्रता सलहांयक 
घन तथा रुद्दायक बजट विधिको दोषोसे सह 
झाकर प्रतिनिधितन्त्र राज्योने शासक विभ।गौकों 
बह स्वतन्त्रता दे दी है कि राज्य-नियमको,संग 
न करते हुए वद जिस प्रफार चाहे घनक्ी कमी- 
को दूर कर लेवे | यद्दी कारण हैं कि श्राज कल 
निम्नलिखित तीन तरीकौसे शासक घिभाग 'धन- 
की कमीके प्रश्नको दल करता है । 

ब्थरै शासक विभागको यह झअधिकार हे कि 
नियामक खभा द्वारा स्वीकृत कार्यो स्वेच्छा 
झछुलार धतकोी व्यय करे, परन्तु इसमें सन्वेह भी 
नहीं है कि उसके इस अधिकारमें सिन्न भिन्न 
देशोने पर्याप्त बाघाय डाली हैं | फ्रान्लके १८७२ 
तथा १८७६ के राज्य नियम इन बाधाओंकों बहुत 
छउत्तम विधिपर प्रगट करते है । 

२ शासक विभागकों यह अधिकार द कि 
विशेष विशेष समयोमे एक्रविभाग के घनको कमी- 
को किली दूसरे लिभागके धनकी बचतसे दूर 
कर दे। भारत जैसे देशांमेँ शाखक विमागको 
इस प्रकारका अधिकार होना बहुतसां बुरूइयोंको 
उत्पन्न कर सकता है क्योंकि यदाँ शासक विभाग 
झपने किसी भी कामके लिये जनताके प्रति उत्तर- 
दायी नहीं है। प्रतिनिधितन्त्र राज्यों किसी 
हुए तक यह अधिकार शालक विभागकों दिया 
जा सकता है। “ किसो दृद सक ” इसलिये 


परड॑ 


बअट 


कटा है कि इस अधिकारकों अन्तिम दृ॒द्द तक 
यदि शासक विभाग काममे लावेशो नियामक 
सभा हारा बजटका पाल करना शोर भिन्न भिन्न 
घिभागोके लिये धनका नियत करना कोई अर्थ 
नहीं रखता दे । 

३ उपरि खअआिशखलित दोनां तरीकोके सरश दी 
सीखर। तरीका यह दे कि कुछ घन प्रति वर्ष हे कप 
नियामक सभा पाख कर दिया करे और उस 
चनको कहाँ खर्चे करना है यद “निश्चिचत नहर । 
शासक विमाग जदाँ'थनकी कम।को देखे स्वेच्छा 
पूथेक उख धनको वहाँ खर्चे कर देवे । इंग्लेण ड्मे 
नियामक सभाने एक उपसम्रिति नियत की है 
जो इस संरक्तित धनके खचंका भो निरीक्षण 
करती है भीर घन-व्यूयमें राज्यकी स्वेच्छाचारिता 
रोकती है । # + ५ 

६.....जालीय धन कहा रखा जावे ! 

राज्य जातीय घनको किस स्थान पर रखते १ 
इस प्रश्षका उत्तर मिन्न मिन्न सभ्य देशोंका इति- 7 पनक 
हास ही प्रगट कर सकता हे । इंग्लेए्ड, फ्रांस, हे ४ 822 
जमनी आदि देशोंमें राष्ट्रीय बेकफा प्रचार है| 
इन देशाके राज्य अपनी आयको हन्दों वेंकोंमे 
रखते हैं। संयुक्त प्रान्त अमेरिका र्म राष्ट्रीय बेंकके 
स्थान पर लाराका सारा आतीय धन राज्य कोषमे 


० टाड, पालंमेण्टरी गवनंमेण्ट झाफ इग्लेंटड जिला २, पृ० २०-२३ 
आदम्स, फाइनन्स एृ० *७६-१६१ 





२५ 


बर्कीवधि 


के धैविधि 


राष्ट्रीय आयव्यय शास्त्र 


रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्ण यही है कि 
अमेरिकन रार्टय का घन व्यापार आकिमिं न लग सके। 

जातीय घन किस स्थान पर रखा जाय, इल 
प्रश्ष पर विचार करनेसे पूथं यद पूर्ण तौर एर 
समभ लेना चाहिये कि राज्यका धन डखी 
स्थान पर रस्रा जाना चादिये जहाँ पर कि वह 
रक्षित तोर पर रहे और उस घनका इस प्रकार 
प्रयोग होना चाहिये कि उसके धनके बाज़ारमे 
सहचूरा दी पहुँसने वथा सहसा निकलनेसे सारे 
बाज़ारमें गड़बडी न मच अवि | 

( के ) इग्लेणड, फ्रांस, अमनी में कार्य क्रम:-- 
अभी लिखा जा चुका है छि इग्लेंड, फ्रांस, जमेनी 
आदि देशोर्मं जातीय घन राष्ट्रीय बेड्ोमे दी रखा 
जाता दै। इंग्लेए्डमें राज्य करके द्वारा प्राप्त 
सम्पूर्ण धन बेड झाफ इंग्लेरड के पाल रखा जता 
है। उसके हिलाए किताबका निरीक्षण इग्लेंडका 
राज्य ही करता है | इली प्रकार फ्रांस तथा जर्म- 
नीमें भी अपने अपने राष्ट्राय बैद्भोमें ज्ञातीय घन 
रखा जाता है | 

(ख ) भमरीकामे जातीय घन खज़ानेमे ही 
रखा जाता है। भारतवर्ंमें भी किसी ह॒द तक 
यद्दी विधि प्रचलित दे। राष्ट्रीय आाय-व्यय शारू 
में इख विधिको कोष धिनचि ( ट्रेज़री खिस्टम ); 
यद्द नाम दिया गया है । 
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